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 महोदय  पीठासोन
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 साथ  जनिक  वितरण  भ्रणालो  के  माध्यम  से  बेचे  जाने  वाले  खाद्यानों  के  मूल्यों  एवं  खुले
 बाआर  में  उनके  मूल्यों  में  अन्तर

 |

 +737.  श्रो  संयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 खाद्यान्नों  की  कुल  खपत  की  कितने  प्रतिशत  राज्यवार  सप्लाई  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ;

 सावेजनिकः  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेची  जाने  वाली  प्रमुख  खाद्य  वस्तुओं  के

 मूल्यों  और  उनके  प्रवृत्त  बाजार  मूल्या  में  औसत  अन्तर  कितना  है  ;  और

 चीनी  आदि  ज॑सी  प्रमख  खाद्य  वस्तुओं  के  इस  समय  प्रबृत्त  थोक  मूय्यों
 को  स्थिर  रखने  के  लिए  यदि  कोई  कार्य  विधि  अपनायी  गई  है  तो  वह  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  एक  विवरण
 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  गेहुँ  तथा  चावल  आवटित
 करती  है  |  वर्ष  1988  के  दौरान  केन्द्रीय  आवंटनों  में  से  गेहूं  व चावल  की  उठाई  गई  मात्रा,का  प्रतिशत
 नीचे  दिया  गया  है  :-

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  चावल  गेहूं
 का  नाम  ee  >>  +

 उठाई  गई  मात्रा  उठाई  गई  मात्रा
 का  प्रतिशत  का  प्रतिशत

 1  2  3  4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  99.22  69.15

 2.  असम  100.88  93.78
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 3  4

 3.  बिहार  »  25.10  80.18

 4.  गुजरात
 *

 93.24  90-73

 5.  हरियाणा  69.47  48.39

 6.  हिमाचल  प्रदेश  97.33  88.93

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  84.91  67.94

 8.  कर्नाटक  98.41  84.88

 9.  केरल  105.99  65.28

 10.  मध्य  प्रदेश  82.60  73.12

 11.  महाराष्ट्र  96.64  98.66

 12.  मणिपुर  63-48  35.00

 13.  मेघालय  98.16  96  83
 14.  नागालैण्ड  86.25  95.83

 15.  उड़ीसा  80.95  81.93

 16.  पंजाब  33.87  10.87

 17.  राजस्थान  37.92  89.44

 18.  सिक्किम  72.18  80.00

 19.  तमिलनाडु  103.83  44.56

 20.  त्रिपुरा  87.50  54.67
 21.  उत्तर  प्रदेश  77.75  81.47

 22.  परिचिम  वंगाल  81.50  88.70

 23.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  34.67  38.10

 24.  अदढणाचल  प्रदेश  87.20  ४1.88

 25.  दादरा  व  नगर  हवेली  19.44  25.00
 "26.

 26.  दिल्ली  88.47  88-03

 27.  गोवा  87.93  96.67

 28.  लक्षद्वीप  94.55  0.00

 29.  मिजोरम  98.55  57.94

 30.  पाण्डिचेरी  13.00  0.00

 31.  दमन  व  दीव  29.63  47-06

 32.  चंडीगढ़  98.33  75.93

 योग
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 6  वेशाख  1911  मोखिक॑  उत्तर

 (a)  सार्वजनिक  वितरण  प्रथ्वाली  के  जरिए  दिए  जाने  बाले  गेहूं  तथा  चीनी  के
 केन्द्रीय  निर्गेम  मूल्य  तथा  31.3-1989  को  चुने  केन्द्रों  में  इन  वस्तुओं  के  औसत  खुले  बाजार  मूल्य
 नोचे  दिए  गए  हैं  :--

 (31.3.1989  की

 मूल्य  प्रति

 वस्तु  सार्वजनिक  वितरण  प्रथ्ञाली  के  लिए  खुला  बाजार  मूल्य
 केन्द्रीय  निर्गंम  मुल्य

 चावल  2.44  4.34

 गेहूं  2-04  3-07

 चीनी  5-25  खुदरा  7.16

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  नियंत्रण
 में

 रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  कुछ
 उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए

 जारहे

 (2)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  चुनी  आवश्ण्क  वस्तुओं  का  प्रावधान  करना  ;
 हे

 (3)  जब  भी  आवश्यकता  घरेलू  आपूर्ति  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कम  मात्रा  में  उपलब्ध

 कुछ  आवश्यक  वस्तुओं  जंसे  खाद्य  पेट्रोलियम  उत्पाद
 का  आयात  करना

 (4)  खाद्य  गोश्त  आदि  जैसी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  विनियमित  करना  ।

 (5)  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे
 जमाखोरी  तथा  ऐसी  अन्य  असामाजिक  गतिविधियों  में  लिप्त  होने  वाले
 दलालों  आदि  के  विरुद्ध  सख्त  कदम  उठाएं  और  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  में
 तेजी  लाए  ।

 (6)  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  तथा  उनकी  उपलभ्यता  की  बिभिन्‍्न  स्तरों  पर  निरंतर
 परिवीक्षा  की  जा  रही

 श्री  संयद  शाहब॒द्दीन  :  अध्यक्ष  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  सभा  पटल  पर  रखे  गए
 विवरण  में  मुझे  प्रसिद्ध  परारीमन  कहावत  जवाब-ए-दोगरਂ  की  याद  आती  है  ॥  मैंने
 प्रश्न  के  प्रथम  भाग  में  राज्यों  को  आवंटन  के  बारे  में  अथवा  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन
 भावंटनों  को  उठाने  की  प्रतिशतता  के  बारे  में  नहीं  पूछा  है  मैंने  एक  बहुत  ही  साधारण  सी  बात  पूछो
 है  कुल  खपत  कितनी  है  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  कुल  कितनी  सप्लाई  की
 जाती  है  और  कुल  खपत  का  कितना  प्रतिशत  सावंजनिक  वितरण  श्रणाली  के  माध्यम  से  पूरा  किया

 जाता  है  ?
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 यह  स्पष्ट  है  कि  लोगों  को  शत-प्रतिशत  जरूरतें  और  आवश्यकताएं  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 द्वारा  सप्लाई  से  पूरी  नहीं  की  जाती  यह  काफी  समय  से  बढ़  रही  हैं  इसमें  और  अधिक  युनिटों  की
 स्थापना  की  गई  है  ।  हम  अनमान  लगा  सकते  हैं  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  सप्लाई
 किये  जा  रहे  खाद्य  पदार्थों  की  देश  में  कुल  खपत  में  प्रतिशत-वार  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  हम॑  उसका
 बतंमान  स्तर  जानना  चाहते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  द्वारा  इसके  बारे  में  कोई  उत्त्तर  नहीं  दिया
 गया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कम  से  कम  इसमें  प्रतिशतता  तो  दी  गई  है  ।

 शो  तम्पन  चामस  :  वह  प्रतिशतता  खाद्य  पदार्थों  के  उठाने  के  बारे  में  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  और  कोई  तात्पयं  नहीं  था

 श्रो  संयद  शाहबद्दोन  :  मेरी  सूचना  यहां  उपलब्ध  वापिक  रिपोट  पर  आधारित  वर्ष
 1988  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  गेहूं  और  चावल  की  कुल  156  लाख  ठन  सप्लाई

 की  गई  थी  जो  लगभग  15.6  मिलियन  टन  है  ।

 अब  यह  अनुमान  लगाते  हुए  कि  हमारे  बढ़िया  किस्म  के  गहूं  ओर  चावल  का  ओसत
 उत्पादन  100  मिल्तिकन  टन  है  तो  वास्तव  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  म/ध्यम  से  लोगों  की

 कुल  आवश्यकताओं  का  लगभग  15  प्रतिशत  ही  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  ठोस  आंकड़ं  क्‍या  हैं  अथवा  यदि  ये  तत्काल
 उपलब्ध  नहीं  हैं  तो  वह  ये  आंकड़ं  बाद  में  क्रिती  ओर  तारीख  को  मुझे  दे  सकत  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बहुत  ही  उदार  व्यक्ति  हैं  ।

 श्री  सुखराम  :  मरे  मंत्रालय  द्वारा  खपत  के  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  राज्यवार  खपत  की
 प्रतिशतता  का  पता  लगाने  के  जिनके  ब्रारे  म॑ं  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  सबसे  पहले  हमें  प्रत्येक
 राज्य  के  खाद्यानों  के  उत्पादन  की  कमी  का  पता  लगाना  होगा  और  हम  उसका  कितना  प्रतिशत  पूरा
 कर  रहें  हैं  और  राज्य  सरकारें  अन्य  साधनों  से  कितनी  सीमा  तक  उसे  पूरा  कर  हे  हैं  ।  ये  आंकड़े  मरे

 मंत्रालय  में  उपलब्ध  नहीं  राज्य  सरकारों  द्वारा  सप्लाई  और  उसे  उठाने  के  आधार  हमने  केवल

 यह  सूचना  दी  है  जिसे  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  वास्तव  में  यह  सूचना  बाद  में  देनी  भी  सम्भव

 नहीं  है  ।

 श्री  संयद  शाहब॒होन  :  आपको  यह  बताना  चाहिए  था  ।

 क्रो  सख  राम  :  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  द्वारा  कितना  प्रतिशत  पूरा  किया  जाता  है  इसका

 पता  लगाने  के  लिए  इन  आंकड़ों  की  आवश्यकता  है  उस  प्रयोजन  के  किसी  राज्य  विशेष  की

 सम्पूर्ण  कमी  का  पता  लगाना  पड़े

 श्रो  सेयद  शाहबद्दीन  :  यदि  राज्यवार  आंकड़ं  उपलब्ध  नही  तो  कम  से  कम  राष्ट्रीय
 आंकड़े  आसानों  से  दिए  जा  सकते  हैं  मैंने  अभी  अभी  आंकड़ों  का  हिसाब  लगाया  है  और  मैं  उन्हें
 आपके  समक्ष  रख  रहा  हं  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  सावं  जनिक  वितरण  प्रणाली  को  न्यूनतम
 कता  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  है  ओर  यह  एक  राष्ट्रीय  उद्दं  श्य  है  कि  लीगों  की  खाद्यानों  की

 अधिकतम  आवश्यकताओं  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।
 मेरा  अनुमान  है  कि  जो  कुछ  देश  में  पैदा  होता  है  ब  में  ही खप  जाता  है--हो  सकता  है  कि  खपत
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 उससे  भी  कुछ  ज्यादा हो  क्योंकि  हम  आयात  भी  करते  हैं  ।  हमारे  पास  आयात  के  आंकड़े  कूल
 उत्पादन  तथा  कुल  आयात  को  जोड़  दें  तो  उससे  कुल  खपत  निकल  आती  है  ।

 अब  मैं  अपना  दूसरा  प्रश्न  पूछता  हूं  ।

 >  भी  सूखराम  :  में  इस  मुंददे  को  स्पष्ट  करता  हूं  ।  यदि  मानदीय  सद्स्प्र  ने  सम्पूर्ण  देश  के  लिए

 चूछा  होता  तो  वास्तब  में  यह  आंकड़े  दिए  जा  सकते  थे  ।  लेकिन  उन्होंने  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  पूछा
 ऐसा  करना  संभव  नहीं  है  ।  आप  अभी  अपना  प्रश्न  देखिए  ।

 श्री  सेयद  शाहबहीन
 :  यदि  आपके  लिए  राज्यवार  आंकड़े  देना  सम्म  |  तो  आपने  कुल

 गब्दीय  आंकड  दिए  होते  और  कहा  होता  कि  राज्यवार  आंकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 श्री  सखराय  :  उस  मामले  में  आप  आपत्ति  करते  ।

 श्री  संयद  शाहबुद्दोत  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  वेचारिक  प्रश्न  यह  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 की  संकल्पना  से  सम्बन्धित  हैं  ।  जेसाकि  मैं  समझता  मरे  प्रश्न  के  भाग  कोई  उत्तर
 नहीं  दिया  गया  है  |  भाग  मैंने  पूछा  है  कि  क्या  बाजार  में  खाद्यानों  के  थाक  मूल्यों  पर  नियंत्रण
 रखने  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  कोई  कार्यविधि  अपनाई  गई  है  अथवा  सरकार  ने  किसी
 कार्य  विधि  पर  विचार  किया  मैं  बाजार  में  खुदरा  मूल्यों  के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  थोक
 मूल्यों  पर  सामाजिक  नियंत्रण  के  बारे  में  बात  कर  रहा  हूं  जो  कि  समस्या  का  मूल  कारण  वर्तमान
 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  ज॑सा  कि  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया  यदि  मैं  बिजली  से
 एक  उपमा  देता  हूं  खुदरा  व्यापारियों  और  उपभोक्ता  के  बीच  एक  समानान्तर  मार्केट  बनाने  की

 अनुमति
 दी  आप  उपभोक्ता  को  एक  विकल्प  की  अनुमति  दीजिए  ।  इलाके  के  बनिये  के  पास  इलाके
 की  किराने  की  दकान  पर  जाने  की  वह  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  दुकान  पर
 वास्तव  में  जिस  बात  की  आवश्यकता  है  बह  थोक  ओर  खुदरा  व्यापारियों  के  बीच  समानान्तर  मार्कट  की

 है  क्पोंकि  थोक  व्यापारियों  द्वारा  जमाखोरी  मूल्यों  को  ऊपर  ले  मूल्यों  को  क  कम
 सप्लाई  करने  आदि  के  लिए  संपाध्रन  ओर  प्रयोजन  हैं  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मंत्रालय
 ने  अपय  ने  सरकार  समस्या  के  इस  पहलू  के  बारे  खाद्यानों  में  थोक  व्यापार  पर  नियंत्रण  करने  के
 बारे  खुदरा  व्यापारियों  की  सप्लाई  के  दूसरे  स्रोत  के  बारे  में  सोचा  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  इसका  साधारण  सा  उत्तर  जी  नहींਂ  है  ।

 श्री  सखरास  :  आवश्यक  वस्त  अधिनियम  के  हम  थोक  विक्र  ताओं  और  व्यापारियों  के

 लिए  स्टाक  की  सीमा  निश्चित  करते  और  हम  इस  अधिनियम  के  अरन्तंगत  थोक  जिक्र  ताओं  ओर
 व्यापारियों  को  जमाखोरी  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं।इसी  वजह  से  हम  थोक  मूल्य  को  एक  निश्चित
 स्तर  तक  रख  पाए  जहां  तक  खुदरा  मूल्यों  का  संबंध  यह  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  एक  बहुत
 ही  प्रभावी  साधन  हैं  ।  हम  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तंगत  हर  वर्ष  14  से  15  मिलियन  टन
 खाद्यान्न  जारी  करते  है  और  यह  एक  प्रभावी  साधन  और  इसमें  भारत  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  किया
 जाता  है  ओर  जहा  तक  उपभोक्ता  मूल्यों  का  सम्बन्ध  है  इससे  मूल्यों  को  नियंत्रित  रखने  में  महायता
 मिलेगी  ।

 ओ  संयद  शाहब॒द्दीन  :  मैं  मानता  हूं  कि  थोक  व्यापार  में  राज्य  का  कोई  हस्तक्षेय  नहीं  है  ।



 मौदिक  उत्तर  26  1989

 a  -....  >>  55  डडजणयप++ घी  nn  जा

 श्री  माधब  रेड्डो  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  आंकड़े  दिये  उनके  अनुसार
 पंजाब  को  जितना  स्टाक  एलोट  हुआ  उस  में  जो  स्टाक  उठाया  बह  चावल  का  33.89

 सेय्ट  दिखाया  है  ओर  गेहूं  का  सिर्फ  10.82  पर  सेन्‍्ट  दिखाया  इसका  क्या  यह  मतलय  हैकि

 एलोटमेंट  इतना  ज्यादा  किया  गया  कि  उनको  पूरा  स्टाक  उठाने  की  जरूरत  नही ंथी  या  फिर

 डिस्टव्ड  कंडिशन्स  की  वजह  से  वे  उठा  नहीं  सके  ।

 अध्यक्ष  महोद्य  :  वें  तो  पेदा  ही  आपके  लिए  करते  हैं  ओर  बड़  दरियादिल  अगर  वें

 खुद  ख्रा  तो  फिर  एक्सपोर्ट  क्‍या  करेंगे  ।

 श्री  सख  रास  :  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  यह  जानते  होंगे  कि  गेहे  और  चावल  दोनों

 के  लिए  पंजाब  केन्द्रीय  पूल  में  60  से  65  प्रतिशत  तक  का  योगदान  करता  है  ।  अतः  उन्हें  इस
 जनिक  वितरभ  प्रणाली  के  अन्तग्रत  मुश्किल  में  किन्ही  खाद्यानों  की  आवश्यकता  होगी  ।  हम  पंजाब  के

 लिए  जो  भी  आवंटन  करते  हैं  वे  उसे  भी  नहीं  उठा  रहे  हैं  अतः  यही  कारण  है  कि  पंजाब  कम
 खाद्यान  उठा  रहा  है  ।

 श्री  रास  नगोना  मिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाह  |  कि  गेहूं  ओर
 चावल  के  बारे  में  अगर  थोड़ी  सी  एक  रुपये  या  आठ  आने  की  बढ़ोतरी  हो  जाती  तो

 हल्ला  मच  जाता  है  ।  सरकार  की  यह  रिपोर्ट  है  कि  देश  जा  वह  खाद्यान्न  के  मामले  में  बिलकुल
 आत्मनिर्भर  जब  आत्मनिर्भर  तो  देश  में  मिलों  में  बने  हुए  माल  को  कोई  जहां  चाहे  मनमाने
 ढंग  से  बेच  सकता  है  लेकिन  गल्ले  पर  प्रतिबंध  है  |  मैं  मंत्री  जी

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब
 खाद्यान्न  की  कमी  नहीं  तो  वे  क्‍या  मुफ्त  व्यापार  करने  की  इजाजत  देंगे  ।

 श्री  सख  राम  :  अध्यक्ष  अनाज  के  मामले  में  देश  आत्म-निर्भर  है  इस  ब्‌त  तो
 नीय  सदस्यों  को  इस  बात  से  मिल  गया  कि  गत  एक  वर्ष  पहले  जब  बहुत  बड़ा  संकट  देश  के
 सामने  आया  तो  करीवन  24  मिलियन  टन  गन्दम--जों  देश  के  गोदामों  में
 उनसे  सारे  देश  को  सप्लाई  कहीं  विदेश  से  अनाज  लेकर  के  सप्लाई  नहीं  किया  ।  इस  बात  से

 कि  हमारे  देश  में  पंदा  हुआ  अनाज  हमने  अपने  गोदामों  में  रखा  और  बफर  स्टाक

 जहां  तक  फ्री  ट्रड  का  ताल्‍लुक  हम  जो  सपोर्ट  प्राइस  देते  हैं  वह
 इस  वास्ते  देते  हैं  कि  जो

 किसान  पैदा  करते  हैं  कहों  वे  उसकी  डिस्ट्रेंस  सेल  न  कर  सकें  ।  इस  वास्ते  मिनिमम  फ्लोर

 लेबुल  पर  प्राइस  कर  उस  पर  हम  खरीदते  हैं  ताकि  किसानों  को  नुकसान  न  हो  ।

 दूसरे  लोगों  को  खुली  छुट्टी  है  कि  कही  पर  भी  वे  बिक्री  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  राम  नगीना मिश्र  :  कई  प्रदेशों  में  वह  नहीं  जाता  है  ।  अगर  आप  फ्री  कर  दें  तो  हर
 जगह  वह  जा  सकता  है  ।

 श्री  सुख  राम  :  कहों  कोई  जोनल  सिस्टम  नहीं  है  ।  हर  जगह  जा  सकता  हमने  अनाज
 के  ऊपर  कोई  भी  प्रतिवन्ध  नहीं  लगाया है  ।
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 श्री  तम्पस  थामस  :  यह  प्रश्न  पूछकर  श्री  शाहबुदीन  ने  बहुत  ही
 बुद्धमता  दिखाई  ।  उत्तर

 के  साथ  संलग्न  विवरण  में  कुछ  आंकड़े  दिए  गए  हैं  जिनमें  हमें  इन  बातों  को  समझाने  का  अवसर
 है|  जब  मैंने  इनको  पढ़ा  तो  मैंने  देखा  कि  राज्यों  द्वारा  खाद्यानों  को  उठाने  का  प्रतिशत  14

 से  105  के  बीच  में  कुछ  राज्यों  ने केवल  14  प्रतिशत  खाद्यान  ही  उठाए  हैं  जबकि  कुछ  अन्य
 राज्यों  ने  105  प्रतिशत  खाद्यान  उठाए  हैं  ।  चावल  के  मामले  में  तथा  गेहूँ  के  मामले  केरल  ने
 कऋ्रमणः  105  प्रतिणत  और  65  प्रतिशत  उठाया  था  ।  कुछ  मामलों  में  मात्रा  कम  कर  दी  गयी  हैव

 तीन  वर्षों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  145  लाख  टन  खाद्यान्न  दिये  भये
 परन्तु  अब  इसे  घटाकर  115  लाख  टन  कर  दिया  गया  है  |  इसमे  कमी  प्रतीत  होती  प्रश्न  यह

 है  कि  खपत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  और  क्‍या  अनुपात  है  |  यहां  उठायी  गयी  मात्रा  के  अनुपात  को

 ज्कय  ++  कु  -  ---

 बताया  गया  है|  इससे  कुछ  आश्चर्यजनक  तथ्यों  का  पता  लगता  है  ।

 सबसे  पहले  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  को  खाद्याननों  के  आबंटन  मं  कमी  करने  के

 क्या  कारण  कया  सरकार  किसी  विशेष  राज्य  को  उसकी  मांगों  के  ३  र

 चावल  का  आबंटन  करने  पर  विचार  करेगी  तथा  प्रत्येक  राज्य  के  चावल  के  कोटा  का  पुतः
 आबंटन  करेगी  ?

 !  कै  हर

 श्री  सख  रास  :  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  केवल  अनप्रक  यह  राज्य  के  उत्पादन
 में  कमी  की  प्रतिस्थापन  नहों  है  ।  सच  तो  यह  है  कि  खाद्यात्त  राज्य  का  विषय  है  ।  सरक्रार  राज्य
 सरकारों  के  कार्यों  को  पूरा  करती  है  ।  जहां  तक  आबंटन  का  सम्बन्ध  जेतगा  कि  मातनीय  सदस्य
 जानते  हैं  तथा  मैंने  अभी  सभा  में  बताया  है  कि  एक  वर्ष  पहने  भयंकर  सूखा  पड़ा  इसलिये  अधिक
 खाद्यान्न  खपत  इससे  खाद्यान्न  के  उत्तादन  का  भी  नुक॒तान  हुआ  जितके  फलस्वरूप  अनुमानित
 खाद्यान्न  की  प्राप्ति  नहीं  हो  सकी  तथा  स्टॉक  में  कमी  आ  रवी  तथा  खरीफ  की  भरपूर  फसल
 के  कारण  खुले  बाजार  में  पर्याप्त  खाद्यान्न  उपलब्ध  था  इसलिये  हमें  राज्यों  को  चावल  के  आवंटन  में
 20  प्रतिशत  की  कमी  करनी  पड़ी  ।  ऐसा  केवल  केरल  के  मामले  में  ही  नहीं  है  बल्कि  सभी  राज्यों  के

 आबंटन  में  कमी  क्री  गयी  हम  सभी  राज्यों  की  अधिकांश  मांगों  को  पूरा  कर  रहे  हैं  तथा  जहां  तक
 केरल  का  सम्बन्ध  इसे  केवल  105  प्रतिशत  का  आबटन  किया  गया  केरल  के  विगत  महीने  के
 बकाया  स्टॉक  के  कारण  इतना  खाद्यान्न  आबंटित  किया  गया  है  ।  सदस्यों  को  इप्न  बात  की  खुणी
 होनी  चाहिए  कि  केरल  को  सर्वाधिक  खाद्यान्न  आवंटित  किया  गया  जहां  तक  चावल  का  सम्बन्ध

 है  ।  केरल  इसकी  सबसे  अधिक  मात्रा  उठाता  है  ।

 श्री  सुरेश  कुरूपा
 :  क्या  आप  पहले  जितनी  मात्रा  आबंटित  करेंगे  ?

 आदिवासो  क्षत्रों  के  लिए  सार्वजनिक  वितरभ  प्रणाली

 +738.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृप्रा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  अब  तक  उचित  मूल्य  की  राज्यवार  कितनी
 दुकानें  खोली  गई  ;  और

 आदिवासी  क्षत्रों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  और  अधिक  मजबूत  बनाने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  एक  बिंवरण  श्क्म
 प्रटल  पर  रखा  जाता  है  ।  पा

 बविचरण

 उपलब्ध  सूचना  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  आदिवासी  क्षंत्रों  में  कार्य  कर  रही
 उचित  दर  की  दुकानों  की  संख्या  निम्नबत  हैं  :--

 राज्य  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उचित  दर
 की  दुकानों  की  संख्या

 1.  आमन्ध्न  प्रदेश  1442.

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  496  *

 3.  असम  4573
 4.  ब्रिहार  9954
 5.  गुजरात  4773

 6.  हिमाचल  प्रदेश  143
 7.  कर्नाटक  1068
 8.  केरल  20  (1.4.1987  से  खोली
 9...  मध्य  प्रदेश  5,000
 10.  महाराष्ट्र  2897
 11.  मणिपुर  558
 12.  मेघालय  2786
 13.  मिजोरम  788
 14.  नागालेंड  305
 15'  उड़ीसा  4401
 16.  राजस्थान  1137
 17.  सिक्किम  209
 18.  तमिलनाडु  151  आदिवासी  विकास

 कार्यत्रम  क्षेत्रों
 19,  त्रिपुरा  367
 20.  उत्तर  प्रदेश  473
 21.  पश्चिम  वंगाल  2210  आदिवार्सी  विकास

 कार्यत्रम  क्षेत्रों
 22.  अंडमान  व  निकोबार  दीय  40
 23.  दादरा  व  नगर  हवेली  55
 24.  दगण  व  दीव  16
 25.  लक्षद्वीप  27
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 तन
 जम्मू  व  पंजाब  तथा  खंघ  राम्य  क्षंत्र  दिल्ली  तथा

 पारिडबेरी  में  कोई  आदिवासी/समेकित  आदिवासी  विकास  कायंत्रम  क्षंत्र  महीं  है  ।

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  आमतौर  पर  तथा  विशेष
 रूप  से  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंमजबूत  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  ।

 उन्हें  सलाह  दी  गई  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  स्थिर  उचित  दर  की  दुकानें  नहीं  खोली  जा  सकती  वहां
 आदिवग्सी  क्षेत्रों  आदि  में  रहने  वाले  उपभोक्ताओं  के  लिए  मोबाइल  वेनें  चलाई  जाएं  ।  यह  भी  सुझाव
 दिया  गया  कि  ऐसे  क्षंत्रों  में  नियत  मल्यों  पर  आवश्यक  वस्तुए  उपलब्ध  करने  के  लिए  साप्ताहिक
 हाटों  में  बिक्री  केन्द्र  भी  खोल  जा  सकते  हैं  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  कार्यान्वित
 करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 कन्द्रीय  सरकार  भी  दूर  तक  रेगिस्तानी  तथा  दुगंम  क्षंत्रों  में
 आवश्यक  वस्तुए  सप्लाई  करने  के  लिए  मोबाइल  वैनें  क्रय  करने  हेतु  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 बित्तोय  सद्बायता  देने  की  एक  योजना  स्कीम  चला  रही  है  ।  सरकार  ने  समेकित  आदिवासी  विकास
 कार्यक्रम  क्षेत्र  में  रहने  वाते  लोगों  को  विशेष  रूय  से  राजसहायता  प्राप्त  दरों  वितरण

 प्रणाली  की  सामान्य  दरों  स  पर  रियायती  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  की  भी  एक  योजना
 1985  में  आरंभ  की  है  ।

 श्री  के०  प्रधानी  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जबाब  के  अन्तिम  भाग  में  कहा  है
 कि  केन्द्रीय  सरकार  आदिवासी  क्षंत्रो  में  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  करने  के  लिए  मोबाइल  वैनें
 खरीदने  के  लिए  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  एक  योजना  स्कीम  भी

 चला  रही  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  मूचित  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  आदिवासी  क्षेत्र  उड़ीसा  का
 निवासी  हूं  जहां  बहुत  कम  मोबाइल  वैनें  हैं  जो  पन्द्रह  दिन  में  एक  बार  अर्थात  महीने  में  दो  वार  आती

 हैं  । आदिवासियों  को  एक  महीने  में  चावल  का  अथना  मासिक्र  कोटा  खरीदने  में  वड़ी  कठिनाई  होती
 है  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  मोबाइल  वेनों  की  संख्या  दुगनी  करने  का  प्रयास
 करगे  ताकि  वे  सप्ताह  में  कम  से  कम  एक  बार  जा  सके  और  आदिवासी  एक  महीने  में  चार  बार  अपने
 चावल  का  कोटा  खरीद  सके  ।

 श्री  सुख  राम  :  उड़ीसा  सरकार  को  आदिवासी  और  अन्य  द्रस्थ  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  22  मोबाइल  वंन  खरीदने  के  लिए  सहायता  दी  गयी  यदि  उड़ीसा  सरकार
 रेगी  तो  हम  उड़ीसा  के  आदिवार्सी  और  अन्य  द्रगंम  क्षत्रों  की  समस्या  के  समाधान  के  लिए

 इस  पर  निश्चित  रूप  से  विचार  करेंगे  ।

 रंगा  :  उन्होंने  मोबाइल  वैनों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के लिए  कहा  है  सुनिश्चित

 शो  सूखराम  :  हम  राज्य  सरकार  को  वाहन  देते  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करना  राज्य
 सरकार  का  काय॑  है  कि  इनका  दूरस्थ  और  आददिवासी  क्षेत्रों  मे ंउपयोग  किया  जाता  है  ।  इसकी
 निगरानी  राज्य  सरकार  को  करनी  चाहिए  ।

 प्रो०  एन०  जी०  आप  उन्हें  सलाह  दीजिए  ।
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 जा  5  ++  ऊजाभ+फ...लवतत+++

 श्री  के०  प्रधानो  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  कि  अधिकांश  आदिवासी  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं  वे साधारण  वितरण  की  दुकानों  से  चावल  या  गेहूं  नही  खरीद  सकते
 लिए  रियायती  खाद्यान्न  सप्लाई  योजना  चलायी  गयी  है  ताकि  आदिवासी  अपनी  रोजमर्रा  की
 कताओं  को  प्रा  करने  तथा  दिन  में  दो  बार  सामान्य  भोजन  करने  के  लिए  रियायती  दर  पर  चावल

 रीद  भक्के  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  और  आदिवासी
 क्षेत्रों  में  सपुदंगी  मूल्यों  में  कोई  वृद्धि  हुई  सामान्य  वितरण  की  दुकान  पर  ८5.1  89  से  पाँच  पंसा
 प्रतिकिलो  के  हिसाब  से  बुद्धि  हुई  है  इसके  विपरीत  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सामान्य  चावल  की  दर  में
 34  पैसे  प्रतिकिलो  की  वृद्धि  हुई  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 पाधारण  चावल  के  मल्य  में  1.60  पंसे  से  लकर  1.94  पैसे  तक  और  साधारण  दकान  पर  2.39  पैस

 से  लेकर  2.44  पैसे  तक  की  वद्धि  क्‍यों  हुई  है  ।

 श्रो  सुब॒राम  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  1985  में  प्रधानमंत्री  ने
 वासी  क्षत्रों  के  लिए  एक  विशेष  योजना  चलायी  थी  इसके  अन्तंगत  आदिवाशी  क्षेत्रों  को  अधिक  रियसतो

 मल्य  पर  खाद्यान्न  विये  जाते  हैं
 जो  1981  की  जन  गणना  के  अनुसार  देश  के  9।  ब्लाकों  की  57

 मिलियन  जनसंख्या  की  पति  के  लिए  हैं  ।  इस  योजना-स  पहले  की  खाद्यान्न  आवश्यकता  पांच  या

 लाख  टन  आंकी  परन्त  अब  सरकार  दो  मिलियन  टन  से  अधिक  खाद्यान्न  दे  रही  है
 |  विगत  वर्ष  में

 इस  क्षेत्र  क ेलिए  22  लाख  टन  खाद्यान्न  दिणे  गये  |  इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  हम  देश  के  आदिआसियों
 की  खाद्यान्न  की  मांग  किठनी  पूरी  कर  रहे  हैं  ।  जहाँ  तक  मूल्य  मूल्य  वृद्धि  का  सम्बन्ध  है  साकंजनिक
 वितरण  प्रणाली  और  समेकित  आदिवासी  विकास  काय॑क्रम  के  निर्गम  मूल्यों  में  कापी  अन्दर

 लिए  खाद्यान्न  आवटंन  में  कमी  की  गयी  ताकि  आदिवासी  क्षेत्रों  को  दिये  जाने  वाले  र्ाछास्नों
 क्रा  अधिक  दुरुपयोग  न  हो  सके  ।  समेकित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 के  मल्यों

 में
 50  रुपये  प्रति  क्विंटल  का  अन्तर  समेकित  आदिवास  विकास  कार्यक्रम  में  साधारण

 कसम  के  चावल  का  निर्गम  मूल्य  194  रुपये  प्रति  क्विंटल  है  ।  जबकि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  मरे

 254  रुपये  प्रति  क्विंटल  समेकित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  में  अच्छी  किस्म  के  चावल  का  निगम
 मल्य  254  खझुवयये  प्रति  किवंटल  है  जबकि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  इसका  मूल्य  304  रुपये  प्रति

 क्विंटल  इगी  प्रकार  समेक्रित  आदिवाथी  जिकास  कायंत्रम  में  सर्वोत्तम  किस्म  के  चावल  का  नि

 मल्य  275  रुय्ये  प्रति  क्विंटल  है  जबकि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  इसका  मूल्य  325  रुपये  प्रति
 बिवंटल  है  इस  प्रकार  इन  आदिवासी  क्षेत्रों  में  खाद्यान्न  अधिक  रियायती  दरों  पर  दिये  जाते  हैं  ।

 श्री  बसदेज  आचार्य  :  रियायती  दरों  पर  खाद्यान्न  केवल  उन्हीं  आदिवासी  क्षेत्रों  में  दिये  जाते

 i  जो  समेकित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तंगत  आते  समेकित  आदिवासी  विकास  कायेंक्रम

 में  45  प्रांतशत  आदिवासी  आते  हैं  तथा  55  प्रश्निशत  आदिवासी  समेकित  आदिवास  विकास  कापंक्रम  के

 प्रन्‍्तंग्त  नहीं  आते  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  योजना  को  सभी
 आदिवासियों  के  क्षेत्रों  में  लागू  करते  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्री  इस  योजना  में  केवल  उसी  ब्लाक  को  शामिल  किया  गया  जसमें  50

 प्रतिशत  या  इससे  अधिक  आदिवासी  और  जिश  ब्लाक  में  50  प्रतिशत  से  कम  आदिवासी  हैं  उसे

 इस  योजना  में  शामिल  नहीं  किया  गया  इस  योजना  में  शामिल  ब्लाकों  में  यदि  गर

 लोगों  को  भी  आदिवासियों  के  समान  स॒विधायें  दी  गई  हैं  ।  इस  योजना  को  उन  क्षेत्रों  में  लागू  नहीं
 किया  जा  सकता  जहाँ  50  प्रतिशत  से  कम  आदिव!सी  हैं  बयों  कि  उस  स्थिति  में  इसे  अन्य  गैर-आदिवासी
 लोगों  पर  भी  लागू  करना  पड़े  गा  ।  माननीय  सदस्य  को  वित्तौय  सहायता  के  आयाम  पर  ध्यान  देना

 चाहिए  जिसे  भारत  सरकार  को  वहन  करना  है  तत्पश्चात  हम  उसका  विस्तार  कर  सकते  हैं  ।
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 ज्डः  ब््क  ह
 wt  -!  शी  सोमजी  आई  अध्यक्ष  द्राइवल-एरियाज  में  जो  दुकानें  खोनी  जाती
 उनको  खोलने  के  लिए  अरवन  एरियाज  के  लोग  आते  हैं  जबकि  ट्राइवल  एरियाज  में  भी  पढ़े  लिखे
 लोग  उनको  वे  दुकानें  नहीं  दी  जाती  |  वे  लोग  90  परसेंट  काला  बाजार  करते  हैं  ।  जिनके  पास

 पहले  खाः  हीं  आज  उनके  पास  दो-दो  ट्रक  हो  गये  हैं  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 पे  आदिवासियों
 को  ये

 दुकानें  दी  ह

 दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  घपला  होता  ब्लैक  मार्कट  होता  उप्तके  बारे
 में  कईःबार  हमने  लिखकर  दिया  है  और  बताया  भौ  है  कि  कहां  से  माल  किस  मिल  में  जा  रहा  है
 क्या  इस  पर  भी  कार्यवाही  की  जाएगी  ।  हमारे  जो  फढ़े  लिखे  लोग  क्या  उनको  अवसर

 जाबे्गा  ।  आज  हंमारे  यहां  100  किलो  मीटर  से  आकर  लोग  घंधा  करते  इसके  बजाय  के
 लोगों  के  लिए  कोई  इंतजाम  होगा  कि  नहीं  ।

 श्री  सुख  राम  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  ट्राइबल  एन्यिज  में  ट्राइबल  लोगों  को

 दकानें  दी  जानी  चाहिए  और  उनके  माध्यम  से  वितरण  होना  चाहिए  ।  इसके  बारे  में  हम  प्रांतीय
 सरकारों  को  बार  बार  लिखते  हैं  और  सलाहकार  समिति  की  बंठक  में  भी  कहते  जों  लोग
 वाजा र  करते  उनके  लिए  कानून  इतना  सख्त  कानून  है  कि  उसके  तहत  बहुत  बड़ी  सजा  उनको  दी
 जा  सकती  है  ।  प्रान्तीय  सरकारों  को  अधिकार  मगर  हमारी  जो  सीमा  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार
 का  ताल्लुक

 है  हम  सारा  फूड  ग्रेन  प्रान्तीय  सरकारों  को  देते  हैं  और  यह  काम  प्रान्तीय  सरकारों  का  है  कि

 वह  इस  व्यवस्था  को  ठीक  करें  ।  अगर  माननीय  सदस्य  के  नोटिस  में  ऐसी  शिकायत  हो  तो  हमें  जरूर
 हम  प्रान्तीय  सरकार  से  उस  मामले  को  टेक-अप

 अध्यक्ष  महोदय  :  नोटिस  में  तो  इनके  आया  इन्होंने  कहा

 श्री  पीयूष  :  बहुत  दफा  सुनते  में  आया  कि  शाप  में  सब-स्टेंडड  फूड  सप्लाई

 होता  है  !  दूसरे  बड़े  दुकानदारों  के  साथ  इनकी  मिली  भगत  होती  है  और  वहां  से  सड़ी-गली  चीजें  लेकर
 वितरण  सेंटर  विशेषकर  ट्राइलल  एरिया  के  सेंटर्स  में  सब  सटेड्ड  फड  वितरित  होता  हे  ।  हमारे  यहा
 बेरोजगारों  की  बहुत  तादाद  है  ।  क्यीं  नहीं  सरकार  बेरोजगार  युवकों  को  शाप  देने  क  लिए
 व्यवस्था  करती  है

 ?
 दूसरा  यह  कि  क्या  सरकार  यह  भी  सोचती  है  कि  जो  बहुत  गरीब  इलाके  हैं  वहां

 पर  यदि  वह  पैसा  न  दे  सके  तो  उधार  में  भी  देने  की  व्यवस्था  करेगी  ?

 श्रो  सुखराम  :  अध्यक्ष  जहां  तक  केन्द्र  सरकार  का  दाल्लुक  सभी  राज्यों  रे  कहा
 बार-बार  लिखा  है  कि  कों-आपरेटव  को  प्राथमिकता  दो  जाये  और  ब्े  बेराजगार  युवकों  को
 प्राथमिकता  दी  जाये  ।  फंयर  प्राइस  शाप  का  काम  प्रान्तीय  सरकारों  का  काम  इसका  देना  और  उसकी
 व्यवस्था  करना  भी  उन्हीं  का  काम  है  |  जहां  तक  बँकवर्ड  एरिया  का  ताल्लुक  इसको  प्रायमिकता  दी

 हुई  है  ।  माननीय  सदस्य  को  कोई  शिकायत  हो  तो  हमारे  में  हम  प्रान्तीय  सरकारों  को
 लिख  सकते  हैं  ।

 एकोकृत  अस्पताल  प्राधिकरण  की  स्थापना  करना

 +741.  श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 wa  .  ऑऑझ
 दिल्ली  में  निर्माणाधीन  नये  अस्पतालों  का  ब्योरा  क्‍या

 .

 क्‍या  सरकार  का  दिल्‍ली  में  सभी  अस्पतालों  के  कार्यंकरण  को  सुधारने  ओर  बेहतर
 िकित्सा  सुबिंवार्ये  उपलब्ध  कराने  के  लिये  एक  एकीकृत  प्राधिक  रण  स्थापित  करने  का  विचरर

 है
 ५  और  (६५ है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  छह

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोब  :  दिल्ली
 में  नये  अस्पतालों  के  निर्माण  की  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  चिकित्सा  परिचर्या  सुविधाओं  के  पुनः  संगठन  के
 लिए  एक  जिश्में  अन्य  बातों  के  साय-साथ  दिल्ली  अस्पताल  प्राधिकरण  की  स्थापना
 संभावना  भी  शामिस  विचाराधीन  है  ;  सुझाव  में  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  है  कि  दिल्ली
 जे  जिकित्सा  परिवर्या  प्रदान  करने  संत्रं  श्री  कार्यकलापों  के  नियंत्रण  और  नियोजन  के  लिए
 एक  दिल्‍ली  अस्पताल  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  ज।नी  चाहिए  ।

 ह
 विवश्ण

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  के  विभिन्न  भागों  में  अस्पतालों  के  निर्माण  करने  का  विचार

 किया  है  ।  पंलगों  की  ये  अस्पताल  कहां-कहां  पर  स्थित  हैं  और  इनको  चालू  करने  की

 अनुमानित  अवधि  का  विस्तृत  विवरण  इस  प्रकार  से  है

 अस्पताल  का  नाम  इलगों  की  माजूदा  चालू  करने  की
 |

 संख्या  स्थिति  अनुमानित  अवधि

 1.  गुरु  तेग  बहादुर  अस्पताल  500  1987  में  पहले  से  ही  चालू
 अंतरंग

 2.  दीन  दयाल  उपाध्याय  500  250  पलंग  पहले  से  ही  चालू
 हरिनगर  उपलब्ध

 3.  संजय  गांधी  मेमोरियल  100  दिसम्बर  1987  आंशिक  रूप  से

 मंगोलपुरी  से  आंशिक  रूप  से  पहले  से  ही  चालू
 अंतरंग  सुविधाएं  है  ।

 शुरू  की  गई  हैं  ।

 4.  राब  तुला  राम  100  निर्माण  कार्य  चंकि  केन्द्रीय  लोक

 जाफरपुर
 ह

 अप्रिम  निर्माण  विभाग
 में  द्वारा  यह  भवन

 साँपा  नहीं  गया  है
 इसलिए  वहिरंग
 रोगी  विभाग  सवाएਂ

 शुरू  नहीं  की  गई  है  ।
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 5.  डिचड्रीपुर

 6.  जहागी  रपुरी  अस्पताल

 पुठखुर्दे  अस्पताल
 मैदान  गढ़ी  अस्पताल

 रघुबीर  नगर  अस्पताल
 0.  रोहिणी  काम्पलेक्स  अस्पताल
 1.  सिरसपुर  असपताल ->353४%:२

 100

 100

 100
 100
 100
 500
 100

 व्यय  को  मंजूरी
 प्राप्त  कर  ली  .
 गई  है  ।

 खर्च  की  मंजूरी
 प्राप्त  कर  ली
 गई  है  ।

 मौखिक  उत्तर

 1992  तक
 संभंवतः  बहिरंग
 विभाग  सेवाएं
 और  1993  .
 नक  अ तरंग  सेवाएं
 प्रारम्भ  कर  दी

 जाएगी  ।

 1992  तक

 वहिरंग  विभाग
 .  सेबाण  और

 1993  तक  अ  तरंग
 सेवाएं  प्रारंभ  कर  दी

 जाएगी  ।

 मंदान  गढ़ी  के  मामले
 में  भूमि  के  उपयोग  में
 परिवर्तन  करने  के  लिए
 अनापत्रि  प्रमाण  लेने  के
 कारण  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  से  आवेदन
 कर  दिया  गया  है  और
 दिल्ली  बिक्रास
 करण  इस  मामले  पर
 विचार  कर  रहा
 जहां  तक  अन्य  का
 संबंध  है  इन  अस्पतालों

 के  लिए  भूमि-अधिमृहित
 कर  दी  गई
 1994  तक

 बहिरंग  विभाग  संवाए
 और  1995  तक
 अतरंग  सेवाएं  शुरू

 कर  दी  जाएगी  ।

 श्री  रास  प्यारे  अध्यक्ष  दिल्ली  राष्ट्रीय  राजधानी  है  और  हप  सब  लोगों
 का  इससे  सम्बन्ध  है  ।  आपको  याद  होगा  कि  पिछले  वर्ष  जब  दिल्‍जी  में  महामारी  फंती  खासकर

 यमुना  पार  इलाके  में  तो  हजारों  आदमी  कालक्रबलित  हो  गये  थे  ।  दिल्ली  में  अस्पी  ल/ब्र  की  आबादी
 है  और  यहां  पर  अभी  तक  18  हजार  बेड्स  की  व्यवस्था  है  ।  मैंने  हिसाब  लगाया  है  कि  एक  हजार
 पर  2.2  बेड  आते  है  ।  प्रतिदिन  हजारों-लाखों  की  संख्या  में  दिल्ली  भें  बाहर  से  आते  इससे
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 स्थिति  बहुत  भयावह  और  गम्भीर  है  ।  खासकर  स्‍लम  और  झुग्मी-झोपड़ी  वाल  एरियाज  में  जहां  कि
 नेज  की  प्रापरे  व्यवस्था  नहीं  है  ।  जौ  गम्भीरता  है  उसको  देखते  हुए  मैं  चाहता  जब  कि  आप

 केपिटल  जोन  बनाने  जा  रहे  हैं  ओर  उसमें  उत्तर  हरियाणा  के  कुछ  हिस्से  भी  मिलने  जा  रहे

 हैं  उन  सब  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  कोई  ऐसी  प्लानिंग  करेंगे  जिससे  आने  वाले  समय  में

 शीघ्र  यहां  पर  चिकित्सा  की  आवश्यक  सुविधायें  उपलब्ध  हो

 कूमारो  सरोज  खापडईे  :  माननीय  सदस्य  ने  राजधानी  दिल्ली  के  हालात  के  सम्बन्ध  में
 कुष्ट  बयान  किया  मैं  उन्हें  कहना  चाहूंगी  कि  सरकार  की  ओर  जब  मैं  कहती  हं

 कि  सरकार
 ओर  तो  उस  के  माने  यह  नहीं  कि  सिर्फ  मेरे  मंत्रालय  की  ओर  बल्कि  दिल्ली  प्रशासन  की

 कोर  से  यहां  जो  उसकी  ओर  से  हमेशा  यह  प्रयास  होता  रहा  है  कि

 दुरु  दिल्ली  के  इलाका  में  रहने  वाल  जितने  लोग  तिशेषतया  स्लम्स  में  रहने  वाले  लोगों  तक  हम
 अंधिक  से  अधिक  स्वास्थ्य  की  सुविधायें  पहुंचायें  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि
 दिल्ली  विशेष  रूप  से  कॉलोनीज  में  दिल्ली  प्रशासन  की  ओर  से  20  मोबाइल  डिस्पैंसरीज
 का  एक  फलीट  बनाया  गया  जिसे  रीसेटली  ।8  जिसमें से  को  दिल्‍ली  में  ही  लॉच  किया
 गया  था  उसके  अ  तगंत  हमारी  करीब  60  ऐसी  टीमें  जिसमें  से  प्रत्येक  टीम  में  एम  मेडिकल
 ओफिसर  होता  एक  नस  होती  एक  फार्मेसिस्ट  होता  है  ओर  एक  अटैन्डेट  होता  जो  बरावर
 दिल्ली  कं  विभिन्‍न  कॉलोनियों  में  घूम-घुम  वहाँ  एक  निश्चित  दिन  दिल्‍ली  की  जनता  को
 स्वास्थ्य  सविधायें  पहु  चाने  की  हमेशा  कोशिश  करती  रहती  हैं  ।

 अभो  क्‌ बे

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अभी  जंसा  यहां  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  दिल्‍ली  प्रशासन
 क्रापोरेशन  और  यूनियन  गवर्नंमेंट  तीनों  के  मिलाकर  दिल्‍ली  में  मात्र  76  अस्पताल

 के  अतिरिक्त  ।।  नये  अस्पताल  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बनाया  जाना  प्रस्तावित  जिनमें
 बैडों  की  कल  संख्या  जोड़ने  पर  2300  बंड  आती  और  बँंड़ों  की  व्यवस्था  हमारे  पास

 पहले  से  मौजूद  इस  सब  के  ब।वजद  स्थिति  बहुत  भयावह  है  ।  आपने  जिन  छोटी-मोटी  दवाओं  की

 बात
 मान्यदर  उनका  इम्पेक्ट  इसलिए  नहीं  पड़ता  क्‍यों  कि  दिल्ली  की  आबादी  पहले  ही  बहुत

 ज्यादा  है
 और  (  मे  लोग  बराबर  आते  रहते  हैं  ।  मैं  चाहता  हं  कि  दिल्ली  की  विशेष  परिस्थितियों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  एड'मिनिस्ट्रे  शन  के  तीनों  ग्रुप  यानी  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कार्पोरेशन
 ओर  केन्द्रीय  सरकार  आज  दिल्‍ली  के  विभिन्न  स्थानों  पर  जितने  अस्पताल  फंले  हुए  में  तो

 यहां  तक  कहता  हूं  कि  अपने  प्रंडिकल  ड़
 सटीट्यूट  और  सफदरजंग  अस्पताल  को  भी  आप

 एक  यूनिफा  ड॒  ओथोन्टी  बनायें  जिसस  कि  सारे  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  का  प्रशासन  एक  जगह  केन्द्रित

 हो  जाये  और  जब  भी  दिल्ली  में  कोई  भयावह  स्थिति  उत्पन्न  बीमारी  फैले  तो  उसकी  देखरेख
 आसानी  से  की  जा  रुके  क्योकि  दिल्ली  राष्ट्रीय  राज६  नी  है  |  मुझे  वह  स्थिति  याद  है  जब  पिछले
 दिनों  दिल्‍ली  के  एक  भाग  में  भयंकर  बीमारी  फंली  थी  तो  देश  के  कौने  कोने  से  वे  लोग  भी  यहां  आने
 से  डरते  जिनका  यहां  आना  बहत  जरूरी  वे  लोग  दिल्ली  नहीं  आये  ।  इसलिए  दिल्ली  के  सम्बन्ध
 में  तो  आप्रको  विशेष  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  इस  समस्या  के  निदान  और
 समाधान  ब्  लिये  दिल्ली  म॑  कोई  औथोरिटी  शीघ्रातिशीघक्र  बनाने  पर  विचार  करेंगी  ।

 सरोज  ख़ापडे  :  माननीय  सदस्य  ने  राजधानी  दिल्‍ली  शहर  के  अस्पतालों  के  सम्बन्ध
 में  काफी  चिन्ता  व्यक्त की  है

 और  मैं  आपकी  चिन्ता  से  सहमत  हूं  ।  आपने  कहा है  कि  हम  राजधानी
 दिल्‍ली  के  अस्पतालों  ब  अवस्था  ठीक  से  नही  कर  पा  रहँ  है  तो  देश  के  अन्य  शहरों  में  स्थित

 तालों की  दशा  कँसे  सुधार  पायेंगे ।  इसके  साथ  साथ  आपने  यह  भी  कहा  है  कि  दिल्ली  में  सभी
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 अस्पतालों  को  मिलाकर  एक  औथोरिटी  बनायी  जिसके  अन्तर्गत  सभी  अस्पतालों  का  मैनेजर्मट

 रहे  ।  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिग्रे  बताना  उचित  समझती  हूं  कि  कुछ  समय  पूर्व  हमारे  पास  होम
 -  मिनिस्ट्री  की  ओर  यह  सूचना  आयी  जिसमें  कहां  गया  था  क्रि  हमਂ  अभी  ऐसा  कोई  मेजर

 अडसीजन  न  लें  क्योंकि  म़रकप्ररिया  कमीशन  की  सिफारिशें  जब  तक  होम  मिनिस्ट्री  के  पास्त  अ]त्ी
 तब  तक  हम/#इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  लिर्णय  नहीं  ले  सकते  ।  आपने  दूसरे  सुझाव  दिये  बे

 भी  स्वागत  योग्य  हैं  ।  हम  यहां  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अपेक्षा  रखते  हैं  कि  राजधानी  के  अस्पतालों
 का  संचालन  ठीक  करने  के  किस  प्रकार  उनमें  सुधार  लाथा  जा  सकता  उनका  मैंनेजमैंट  कैसे
 ठीक  किया  जा  सकता  आप  अपने  सुझाव  हमें  देते  रहें  ॥

 राजस्थान  से  हथकरधा  ओर  हस्तकला  वस्तुबों  का  निर्यात

 *743.  श्री  बद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  बस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  से  1988  के  दौरान  ब्त्रों  के  कुल  निर्यात  में  हथऋरघा  ओर  हस्तकला
 स्षेत्रों  का  कितना-कितना  योगदान  है  ;

 इनमें  प्रत्यक  वर्ष  के  दौरान  राजस्थान  का  इसमें  से  कितना  हिस्सा  है  ;

 बया  केन्द्रीय  सरकूर  ने  हथकरघा  ओर  हस्तकला  उत्पादों  के  डिजाइनों  को  आधुनिक
 बनाने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रयास  किये  हैं  ताकि  विदेशों  म॑ं  उनकी  मांग  और  वढ़  सके  ;  ओर

 यदि  तो  राजस्थान  में  जब  तक  कितनी  डिजाइन  संस्थाए  स्थात्रित  की  गई  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  राम  निवास  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1985  से  1988  तक  हस्तशिल्प  और  बस्त्रों  के  अनन्तिम  निर्यात  नीचे
 दिये  गये  हैं  :

 रु०  में  )

 ___  मद  1985-86  1986-87  1987-88

 कुल  बस्त्र  निर्याता  2830.36  3276.64  4583.49
 जिसमें  से

 हथकरघा

 उत्पाद  421.08  391.80  516.19

 हस्तशिल्प  $03.19  415.47  540.94

 से  राज्यवार  निर्यात  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  ।  सरकार  हथकरधा  ओर  हस्तजिल्प
 उत्पादों  के  डिजाइन  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठा  रही  है  ताकि  उनकी  विपणन  क्षमता
 में  सुधार  लाया  जा  सके  ।  देश  में  तेइस  बुनकर  सेवा  केन्द्र  पहले  से  ही  का  कर  रहे  हें  जो  क्रि
 करघा  क्षेत्र  को आवश्यक  डिजाइन  ओर  तकनीकी  निविष्टयों  की  व्यवस्था  करते  एक  बुनकर
 सेवा  केन्द्र  जयपुर  मे  कार्य  कर  रहा
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 हस्तशिल्प  क्षंत्र  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  नये  ओजार  उपस्कर  बनाने  के  लिए  तथा

 उनकी  जानकारी  कारीगरों  को  देने  के  लिए  कल॑कंत्ता  और-बंगलौर  में  चार  क्ष्रीय

 ओर  तकनीकी  विकास  केन्द्र  स्थापित  किये  जयपुर  में  हैंड-प्रिटिड  वस्क्रों  के  लिए  एक  संस्थान  कार्य

 कर  रहा  है  जो  कि  परम्परागत  प्रक्रियाओं  डिजाइन  जौद्योगिकी  आदि  विषयक  प्रलेखन  तथा

 उसकी  जानकारी  देने  से  सम्बन्धित  कार्य  निष्पादित  करता  है  ।

 श्रो  वृद्धि  चर  जनः  :  अध्यक्ष  जो  स्टेटमेंट  प्रस्तुत  किग्रा  गद्या  है  उससे  भी  स्पष्ट  .  हो
 जाता  है  कि  हैंडलूम  प्रोडक्ट्स  और  हैंडीक्राफ्ट्स  के  एक्सपोर्ट  में  जितनी  वृद्धि  होनी  चाहिए  थी  वह

 नहीं  हुई  है  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हू  कि  इन  प्रोडक्ट्स  के  डिजाइन
 को  अप-डेट  न  किए  जाने  के  कारण  और  देंश  में  इनके  बहुत  अच्छे  विशेषज्ञ  न  होने  ईैंडलूम
 हैंडीक्राफंट्स  के  प्रोडक्शन  में  जो  कमी  आ  रही  है  और  उसके  कारण  एक्सपोर्ट  में  भी  कमी  आ  रही

 इस  सम्बन्ध  में  आप  क्‍या  ठोस  कदम  उठाना  चाहते  हैं  जिससे  कि  हैंडीक्राफट्स  ओर  हैं  डलूम  प्रोडक्ट्स
 का  प्रोडक्शन  वढ़  सके  और  इनका  एक्सपोर्ट  बढ़  सके  जिससे  हमारी  स्थिति  मजबूत  हो  सके  ?

 4 |

 श्री  राम  निवास  भिर्धा  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  कम  यह  कहना  सही
 जाना  चाहिए  कि  टंकक्‍्सटाइल  एक्सपोर्ट  में  वद्धि  नहीं  हुई  है  और  कमी  आई  ज॑ंसा  कि
 उत्तर  में  वताया  है  1985  86  में  2830.36  करोड़  रुपए  था  जो  1986-87  में  3276.64  करोड़
 रुपए  हो  गया  और  1987-88  में  4583.49  करोड़  रुपए  हो  इसलिए  इसमें  बहुत
 अच्छी  वृद्धि  हो  रही  है  और  यहां  तक  सारे  देश  का  जो  सम्पूर्ण  एक्सपोर्ट  उसका  25  प्रतिशत
 टैक्सटाइल  क्षंत्र  स  होता  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  बहत  अच्छा

 |

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  वह  हथकरघा  बुनकरों  के  वारे  में  पछ  नहे  हैं

 श्रो  राम  निवास  मिर्धा  :  हैंड  लूम  के  लिए  भी  मैंने  अपने  उत्तर  में  वताया  है  कि

 औँ
 अं  रे

 1985-86  21.08  करोड़  रुपए  का  एक्सपोर्ट  हुआ  और  1986-87  में  391.80  करोड़
 का  और  1987-88  में  516.19  करोड़  रुपए  का  एक्सपोर्ट  हुआ  जो  कि  काफी  मात्रा  में  पिछले  बर्षों

 से  ज्यादा  था  ।  यह  सहा  है  कि  डिजाइन  इत्यादि  को  सुधारने  के  लिए  हमें  ज्यादा  काम  करना  चाहिए  ।
 इस  के  लिए  भी  हमारे  यहां  प्रावधान  हैं  ।  वीवसं  सेंटर्स  वने  हुए  हैंडीक्राफू्टस  के  नए  डिजाइन

 >>  अजय  आफ  का  ड्म  ०  के  न  उेडोीऋषपफन्स  के  वि
 =

 बनान  क  सटस  ब  ओर  जो  हमारा  नई  योजनाए  हँडलूम  आर  हुंडोक्राफ्ट्स  के  विकास  के  लिए
 उनमें  इन  दोनों  का  रोल  काफी  वड़ा  माना  गया  इसके  अलावा  जो  हमारे  हथकरधा  का  काम

 करने  वाले  हैं  उनको  अच्छी  तरह  से  ठीक  कीमत  पर  सूत  कस  मिले  उसकी  कोशिश  जारी  है
 रू  ग  ल्‍  न  o  €

 सपोर्ट ओर  र्टे  के  लिए  कई  रियायतें  दी  गई  है  और  हम  परी  कोशिश  कर  रहे  कि  एक्स  इन है
 दोनों  ैजों  का  बहुत  ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़े  ।

 श्री  बद्धि  चन्द्र  जन  अध्यक्ष  मैंने  हैंडलम  और  हैंडीक़  फ्ट्स  के  एक्सपोर्ट  में  कमी  के
 बारे  में  पूछा  था  न  कि  टेक्सटाइल  के  एक्सपोर्ट  में  कमी  के  बारे  में  ।  हैंडलूम  और  हैंडीक्राफूट्स  देश
 में  बेरोजगारी  की  समस्णा  को  हल  करने  में  टंक्सटाइल  के  मुकाबले  में  बड़े  सहायक  हो  सकते  हैं  क्योंकि

 इनमें  इन्वेस्टमैंट  भी  बहुत  कम  होता  है  और  अधिक  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलता  ठो  क्‍या
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 सरकार  हैंडलूम  और  हैंडीक्राफ्ट्स  को  करने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना में  और  इस
 बर्ष  में  विशेष  प्रावधान  करने  जा  रही  है  ताकि  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिल सके  ? न  छनग०  जे

 *..  श्री  राम  निवास  भिर्धा  :  अध्यक्ष  यह  तो  सही  है  कि  हैंडीक्राफ्ट्स  और  हैंडलूम  के  क्षेत्र मे
 बहुत  व्यक्ति  काम  करते  हैं  और  मैंतो  यहां  तक  कहना  चाह॒ंगा  कि  कृषि  के  बाद  में

 बड़ा  कोई  सेक्टर  यदि  .  जो  कि  हमारे  देश  में  रोजगार  उपलब्ध  कराता  तो  वह  हैंडलूम
 ओर  हैंडीक्राफ्ट्स  इसलिए  सरकार  हमेशा  इनकी  बहुबूदी  कंसे  वे  अपने  काम  में  कैसे

 *  पूरा  उत्पादन  बढ़ता  २  ओर  उनकी  बिक्री  होती  उसके  बारे  भे  कई  योजनाए  बनाई  उनके
 करघों  का  नवीकरण  कंस  किया  जाये  उसके  लिए  नए  करघों  को  ईजाद  किया  गया  है|  जो  बनकरों  के
 घर  वकिग  शैड्स  मकान  हैं  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  मंदद  की  जाए  और  नेशनल  हैंडलूम
 डेबल  कार्पोरेशन  उनका  सत  ठीक  दाम  पर  देने  के  लिए  बनाई  है  और  भी  कई  प्रकार  की  इसकी

 आठवीं  योजना  में  हम  चाहते  हैं  कि  इन  योजनाओं  को  ओर  ज़्यादा  साकार  नई
 योजनाओं  का  इसमे  समावेश  किया  जाए  ताकि  इस  क्षेत्र  में  हम  जो  और  काम  करना  चाहते  वह

 गीजगार  के  साधन  ज्यादा  उपलब्ध  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  ओद्योगीकरण  से  हमारे  देश  की
 सकती  अन्ततोगत्वा  हैंडलूम  आर  हैंडीक्राफ्ट्स  के  क्षेत्र  में  ही  हम  जोर  देना

 पड़े  गा  ताकि  एम्प्लायमेंट  को  प्रीजवं  कर  सर्क  और  बढ़ा  सकें  ।

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  अमेरिका  को  हथकरधा  वत्त्रों  के
 निर्यात  में  अमेरिका  के  विशेषज्ञों  और  अधिकारियों  द्वारा  पैदा  की  जा  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने
 के  लिए  सरकार  कोई  विशेष  प्रयास  कर  रही  है  ?  हाल  ही  मे  उन्होंने  हथकरघा  वस्त्रों  पर  बनी
 किनारी  के  बारे  में  आपत्ति  उठायी  वर्तमान  स्थिति  कंसी  हैं  ?  क्या  उस  कटिनाई  को

 दूर  करने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रयास  किया  जा  रहा  हैं

 श्री  राम  निवास  मिर्घा  :  माननीय  सदस्य  श्री  रंगा  साहब  हमशा  हाथ-क+घा  उद्योगों  के लिए
 चिल्तित  रहते  हैं  और  आज  सुबह  ही  मैं  उनसे  बात  कर  रहा  था  कि  हम  क्तिनी  योजनाएं  इस  क्षेत्र

 हे
 ताकि  मैं  उनको  आश्वस्त  कर  सक्‌  कि  हम  बहुत  ही  चिन्तित  हैं

 और  उनकी  चिन्ता  को  हम  स्वीकार  करते  जो  प्रश्न  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  हमारे  जो
 वस्त्र  हैं  और  जो  मेड-अप  का  एक्सपोर्ट  अमेरिका  में  होता  उसमें  जो  सिलाई

 थोड़ी  बहुत  बैडशीट्स  की  होटी  वह  भी  हाथ  से  करें  और  मशीन  का  इस्तेमाल  न  करें  ।  यह  बात

 उन्होंने  दो साल  पहले  उठाई  पिछले  वर्ष  हमने  उनसे  बातचोत  करके  उनसे  मनवाया  कि  आप

 हाथ  से  चलाने  व  मशीन  को  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  लकिन  फिर  इस  साल  उन्होंने  यह  बात  उठाई

 है  ।  हमने  यहां  से  अपने  अधिकारियों  को  वहां  भेजा  हैं  और  उनसे  बातचीत  हुई  है  और  हमें  विश्वास

 है  कि  विचार-विमर्श  से  कुछ  सफल  नतीजे  निकलेंगे  ।  लेकिन  तब  तक  के  लिंए  हमने  एवसपोर्ट  को

 रोका  नहीं  वह  जारो  है  और  वाद  में  उरूको  किस  तरह  एड्जस्ट  यह  बाद  में  सोचेंगे  ।
 लेकिन  जो  एक्सपोर्ट  हो  रहा  उसको  रोका  नहीं  जाएगा  ।  अमेरिका  सरकार  से  बातचीत  चल  रही
 है  ओर  आशा  है  संतोषजनक  हल  निकलेगा  ।

 u
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 उन्होंने  पाकिस्तान  के  साथ  इस  तरह  का  करार  नहीं  लगाया  है  और  हिन्दुस्तान  के  लिए  ऐसी
 बात  कर  दी  है  ।  यह  भी  हमने  उनसे  कहा  है  और  इस  पर  भी  वह  विचार  कर  रहे  हमें  यह
 विश्वास  रखना  है  कि  बातवीत  का  नतीजा  ठीक  और  संतोषजनक  निकत्रेगा  ।

 श्री  सलाउददीम  :  आपने  हैंडलूम  उद्योग  के  एक्सपोर्ट  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  कई  क्षेत्रों  में
 अपने  ट्रेनिंग  सेंटर  खोल  रखे  हमने  अखबार  में  पढ़ा  है  कि  भदोई  ओर  मिर्जापर  के  बुनव  ररों  के
 द्वारा  बनाए  गए  वस्त्रों  को  बेचने  के  लिए  विश्व  के  कई  क्षंत्रों  में  बिक्री  केन्द्र  खोले  गए  है  एवं  उसकी
 सुरक्षा  के साधन  भी  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  लेकिन  भारत  सरकार ने  बेस्ट  जमंनी  के  केन्द्र  को  बन्द

 दिया  है  जिससे  बुनकरों  पर  इसका  प्रत्यक्ष  प्रभाव  पड़  रहा  है और  वे  आर्थिक  संकट  में  फंस  गए
 हैं  ।  वह  इन  केन्द्रों  के  अदेशानुसार  उत्पादन  कर  चढक्के  है ंओर  अब  उनके  लिए  इन  बस्त्रों  को  बेचना
 मुश्किल  हो  जाएगा  ओर  वे  बेकार  और  बर्बाद  हो  जाए  गे  ।  मैं  सरकार  से  प्रश्न  करना  चाहूंगा  क्रि  वेस्ट
 जमंनी  के  केन्द्र  को  बुनकरों  के  हित  को  कायम  रखने  के  लिए  इस  केन्द्र  को  पुनः  खोलने  के  लिए
 मंत्री  जी  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?

 कली  राम  निवास  सरर्घा  :  माननीय  सदस्थ्र  का  संकेत  शायद  हमारे  वेस्ट  जमंनी  के  हमबर्ग  में
 वेयर-हाउस  के  बारे  में  है  जो  कई  वर्षों  से  चल  रहा  था  और  निरन्तर  हमको  उनमें  घाटा  हो  रहा  था
 क्योंकि  जो  भी  एक्सपोर्टर  इत्यादि  थे  वह  पूरी  तरह  से  काम  नहीं  करते  थ  ।  इसके  बारे  में  प्रतिवेदन
 आए  हैं  उन  पर  विचार  कर  के  अगर  यहां  के  एक्म्रोर्टर  इत्यादि  उस  सहुलियत  का  फायदा  उठाना हु
 चाहें  तो  हम  उम्र  पर  पूरा  विचार  करेंगे  लकिन  हमारा  अनुभव  पिछले  व  में  यह  रहा  था  कि

 हैंडीक्राप्ट्स  और  हैंडलूम  एक्सपोर्ट  काउंसिल  प्रमोशन  काउंशिल  के  द्वारा  वढ़  चलाया  जाता  था  और
 उस  कार्पोरेशन  ने  विचार-विमर्श  के  बाद  यह  तय  किया  कि  इससे  ज्यादा  फायदा  नहीं  नुकसान  ही
 है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  और  भा  सुझाव  भिले  हम  इस  पर  पुनविचार
 माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  हमें  वैसे  सुझाव  और  भी  मिले  हैं  ।  हम  क।रपोरेशन  को  कहेंगे  कि
 वह  उन  पर  पुनविचार  करे  ।

 प्रो०  नि्मंला  कमारों  शक्तावत  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी
 से  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  राजस्थान  का  हैंडलूम  विश्वविख्यात  है और  खासतौर  से  कंथून  में
 डोरिया  की  जो  साड़ियां  हैं  वह  बहुत  अधिक  प्रसिद्ध  सोभाग्य  से  ये  मेरे  क्षत्र  में  आती  परन्तु
 उनकी  कठिनाइयां  बहुत  अधिक  हैं  और  मीडिएटर  उनका  शोषण  करते  इसी  प्रकार  से  टाई  एण्ड
 डाई  को  जो  चुनड़ी  की  साड़ियां  हैं

 बह  भी  राजस्थान  की  बहुत  अधिक  प्रसिद्ध  परन्तु  दुर्भाग्य  की
 बात  है

 कि  आपकी  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  कॉमिल  दक्षिण  में  है  वह  दक्षिणी  राज्यों  के  हैंडलूम  क्यो
 तरफ  विशेष  तौर  से  ध्यान  देती  है  और  वह  राजस्थान  की  परी  तरह  से  उपेक्षा  करती  है  ।  इसलिए
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहूंगो  कि  **  ।

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  यह  असत्य  इस  क्षेत्र  में  लगे  लोग  भूखे  मर
 रहे  रंगः  जी

 के  क्षेत्र  में  तो  लोग  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०  निर्मला  कुमारो  शक्तावत  :  मैं  राजस्थान  की  बात  कर  रही  मैं  माननीय  मंत्री  जी
 से  यह  जानना  चाहूंगी  कि  क्‍या  वह  राजस्थान  की  तरफ  विशेष  ध्यान  देंगे  या  उसको  कोई  विशेष

 सुविधा  प्रदान  करेंगे
 !

 शो  राम  निवास  म्रिर्घा  :  केयून  में  बहुत  वर्षों  से  हथकरघा  पर  डोरिया  आदि  साड़ियों  का
 निर्माण  होता  है  ।  माननीय  सदल्या  ने  कई  दफा  इसके  बारे  में  मेरा  ध्यान  आकर्षित  किया  हमने
 राज्य  सरकार  से  बात  भी  परन्तु  दिक्कत  यह  है  कि  वहां  जो  उत्रादन  होता  सहकारी
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 समितियां  न  होन  की  वजह  से  पूरा  बुनकरों  को  जो  फायदा  मिलना  चाहिये  नहीं  क्‍प्रिल  है  ।  हम
 राज्य  सरकार  से  इस  बारे  में  सम्पर्क  किये  हुए  मेंने  उनसे  कहा  है  कि  कहां  एक  विशेष  योजना
 बनायें  कि  किस  प्रकार  से  कंथून  और  उसके  आसपास के  क्षंत्रों  का  विकास  किया  जा  सकता
 उनको  किस  प्रकार  से  सत  दिया  जा  सके  ओर  खास  तौर  से  उनकी  मार्किटिग  पर  ध्यान  दिया  जाये  ।

 जहां  तक  एक्सपोर्ट  का  सवाल  मैं  नहीं  समझता  कि  एक्सपोटं  प्रमोशन  कौंसिल  दक्षिण  में  होने  के
 कारण  दिक्कत  पड़  रही  एक्सपोट्स  +ोो  जो  दिक्कत  है  उस  पर  हम  जरूर  विचार

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  की  रचना

 +744.  श्री  सो०  अंगा  रेडडो  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हर
 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  की  रचना  कया  है  और  इसके  सदस्यों  की

 नियुक्ति  किस-किस  तारीख  को  की  गई  थी  ;

 आयोग  द्वारा  शिकायतों  के  निपटान  में  ओसतन  कितना  समय  लिया  जाता  है  ;  और

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  एक  विवरण
 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  उपभोक्‍ता  विवाद  प्रतितोष  आयोग  में  निम्नलिखित  सदस्य  हैं  :  --
 न्‍  फििकिय

 माननीय  न्यायमूर्ति  श्री  वी०बी०

 उच्चतम  स्यायालय  के  न्यायाधीश

 2.  श्रीमती  ए०एस०  विजय  दस्य
 3.  श्री  वाई०  कृष्णन
 4.  डा०  ए०के०  घोष

 5.  डा०  रईस  अहमद
 अध्यक्ष  तथा  सदस्यों  की  नियुवित  17  1988  को  जारी  की  गई  अधिमूचना  के  जरिए

 की  गई  थी  ।

 और  इसने  3  मामलों  की  सुनवाई  की  है  ओर  उन्हें  आदेश  के  लिए  रिजव  रखा
 है  ।

 ५५
 को  आशा  है  कि  अब  तक  प्राप्त  सभी  मामलों  को  अगले  दो  महीनों  में  निपटाया  जा

 सकता  है  ।

 श्री  जंगा  रेड्डी  :  अव्यक्ष  प्रश्न  के  जवाब  में  यह  बताया  गया  है  कि  17  अगस्त
 1988  को  पूरी  कमेटी  बना  दी  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  चेयरमेन  को  कब
 बनाया  गया  ओर  अन्य  सदस्यों  को  कब  बनाया  गया  ?

 19
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 ओ  संफंबंदोन  लोधरी  :  तेयरमन  को  किस्न  ने  बनाया  है  ?

 अध्यक्ष  मह्रोदय  :  ओर  बनाया  है  तो  क्‍यों  बनाया  है  ?  tip  ३4  11
 श्री  सुख  राम  :  अध्यक्ष  प्रश्त  का  जो  उत्तर  दिया  गया  है  वह  अपने  आप  में  स्पष्ट  है

 17  अगस्त  1988  को  नोटिफिकेशन  हुआ  ।  उसमें  चेव  रमन  और  सदस्यों  का  नोटिफिकेशन  गया
 गर  जहां  तक  चेयरमैन  का  ताल्जुक  है  और  उसकी  नियुक्ति  का  सम्बन्ध  है  वह  से  एप्रव

 होना  था  ।  इसमें  पहले  से  ही  इनिशेट  कर  लिया  गया  था  |  नोटिफिकेशन  के  इश्ू  में

 एप्रूवल  ले  ली  गई  और  उन्होंने  चार्ज  भी  ले  लिया  |  लेकिन  जहां  तक  बाकी  मैम्बरों  का  ताल्लुक  है
 उन्होंने

 17  अगस्त  के  बाद  चार्ज  ले  लिया  ।

 श्री  जंगा  रेडडी  :  तय  रमंस  की  नियक्ति  पटल  हो  गई  और  मंम्बरों  की  नियक्ति  वाद  में  हो
 लेकिन  नोटिफिकेशन  एक  बार  में  ही  निकाल  दिया  चेपरमेत्र  के  पास  जितनी  जिक्ण्यतें

 आ  रही  हैं  उनका  जत्राब  देने  के  लिये  क्‍या  कोई  स्टाफ  की  व्यवस्था  है  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  राज्यों
 में  जिला  स्तर  पर  इस  कमेटी  की  निप्रक्ति  हुई  है  ?  अगर  नहीं  हुई  तो  कया  कारण  है  ?.  क्या  केक्द्रीय
 सरकार  उनको  कोई  सहायता  दे  रहो  है  ?

 श्री  सुश्ल  राम  :  अध्यक्ष  ये  चेयरमेन  की  नियुक्ति  करना  इस  व।स्ते  पहले  उपयुक्त  समझा
 कि  कम  से  कम  उपभोक्ताओं  को  जो  शिकायतें  देनी  या  प्रान्तीयथ  सरकारों  ने  जो  कमीशन  का  गठन
 किया  स्ट्रेट  लेविल  वहां  कमर  से  कम  अपील  दायर  कर  सकें  इस  वास्ते  चेयरमेन  की  नियुक्ति
 पहले  कर  दी  नो,टेफिक्रेशन  बाद  में  हुआ  और  जब  तक  कि  सारा  कमीशन  नहीं  बनता  तब  दक

 कोई  चाहे  वह  ओरिजनल  ज्यू  री  डेक्शन  का  था  या  अपील  तब  तक  वह  सुनवाई  नहीं  कर
 सकता  था  ।  इसके  बाद  ही  और  कुछ  मकान  वरगरह  की  समस्या  जब  सारा  कमीशन  बन  गया
 और  उन्‍होंने  चार्ज  ले  लिया  तो  उसके  बाद  उन्‍होंने  अपीवों  की  और  शिकाथतों  की  सुनवाई
 शुरू  कर  दी  ।

 =
 जहां तक  राज्यों  का  प्रश्न  हमने  लथातार  सभी  राज्यों  से  कहा  ।  सात  राज्यों  में  तो

 कमीशन  को  डिस्ट्रिक्ट  और  स्टेट  लेविल  पर  नियुक्तियां  कर  दी  गई  कुछ  में  एश्रूबल  दे  दी  गई  है
 और  हम  सभी  राज्यों  के  लगातार  सम्पर्क  में  हैं  कि  वह  जल्दी  से  जो  क्वासी  ज्यूडिशियल
 फोरम  डिं  ट्रक्ट  और  स्टेट  लेबिल  पर  बनापें  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  तेजी  से  बहुत  से  राज्यों  में

 काम  हो  रहा  है

 श्री  आनन्द  गजपति  राजू  :  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  को  क्षब
 तक  केवल  3  मामले  सौंप  गये  भारत  एक  इतना  बड़ा  बाजार  है  कि  लगभग  200  मिलियन
 लोग  उपभोक्ता  बाजार  में  है  परन्तु  भारत  में  उपभोक्तावाद  का  बिल्कुल  विकास  नहीं  हुआ  वहां
 कोई  भी  निव्रारण  प्रणाली  नहीं  हैं  तया  ऐसी  क्रोई  प्रणली  नहीं  है  जिसके  माध्यम  से  शिकायतों  को
 ऋमबद्ध  ढंग  से  आगे  बढ़ाया  जा  सके  ।  इसलिये  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  मंत्री  महोदय  क्या

 वाही  कर  रहे  हैं कि  उामोकतावाद  हमारे  समाज  का  एल  अ  ग  बने  ।

 श्रो  सुक्ष  राम  :  यदि  मानतोय  सदस्य  जबाब  के  भाग  ओर  पर  गौर  करें
 तो  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  आधोग  ने  3  मामलों  में  सुनवायी  की  है  तथा  सभापति  द्वारा  उत्तरदायित्व
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 ्न्श्ज््  च्नज्य््य  थक  अपीलें
 संभालने  से  में  8  शिकायतें  और  6  अपीलें  दर्ज  हुई  तथा  1989  में  16  शिकायतें  और  2
 अषीलें  दर्ज  हुईं  ।  उनमें  से  तीन  में  सुनवोयी  हो  चुकी  है  तथा  हमें  बताया  गया  है  कि  निर्णय  शीघ्र  हो
 लिया  जायेगा  दूसरे:मामज्षों  में  भी  आयोग  शीद्र  सुनवायी  करेया  ।

 थो  धंगा  रेडडो  :  बट  धीरे  कार्य  किया  गया  है  ।

 भ्रो  सुख  राम  :  कार्य  अभी  शुरू  हुआ

 राव  बीरेन्द्र  स्पीकर  कंज्युमसे  की  कुछ  ऐसी  जनरल  शिकायतें  होती  हैं  जिनके

 मृताल्लिक  गवर्नमेंट  को  खुद  ही  सोच  कर  कायदे  कानून  बनाने  चाहिए  |  मिसाल  के  तौर  पर  इस  देश  में
 मोटरकार  कम्पनियां  स्कूटर  बनाने  वाली  कम्पनियां  फ्यूल  एफीसिएष्ट  गाड़ियां  नहीं  बनाती  हैं  बहुत
 सी  ऐसी  हैं  जो  कंज्युमस  से  डिपोजिट  ले  लेती  काफी  पैसा  बुकिंग  का  और  उसके  बाद  अगर  वह
 वापस  लेना  अपना  पैसा  तों  कई-कई  साल  तक  वह  कम्यनियां  डिपाजिठ
 वापस  नहीं  करतीं  ।  क्या  उनको  प्रोसिक्यूट  करने  के  लिए  कोई  काथदा  बना  कर  सख्ती  करने  के  लिए
 यह  मिनिस्ट्री  कुछ  सोच  रही  है  ताकि  आम  लोगों  की  यह  शिकायत्त  द्र  हो  ?  कम्यनियां  पैसा  लेकर
 बेठ  जातो  हैं  और  उस  पर  सूद  कमाती  रहती  हैं  और  वार-बार  कहने  पर  भी  पैसा  वापस  नहीं
 किया  जाता  ।

 श्री  सुख  राम  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  मामले  यहां  उठाये  यह  सारे  कंज्यूमर
 प्रोटेक्शन  एक्ट  में  आते  हैं  और  जो  कंज्यूमर  चाहे  डिस्ट्रिक्ट  लेबिल  पर  णा  नेशनल  लेविल  पर  बने  हुए

 जो  कमीशन  हैं  उनमें  आ  सकते  हैं  ।  मैं  माननीय  सदन  की  सूचना  के  लिए  वता  दू  ,  जैसे  तीन  मामलों  का
 मैने  कहा  इसमें  जो  आये  वह  बहुत  बड़  महत्त्र  के  हैं  ज॑से  :

 डेखू
 द्वारा  दोषपर्ण  एयर  इ  डिया  की  उड़ानें  रह  होने  के  कारण  यात्रियों  को  अस  विधायें 48871

 तथा  नादिया  नगम  द्वारा  उपकर  ।

 बेक  स्ट्राइक  हो  उसके  खिलाफ  हुआ  उसमें  कम्पेसेशन  डिमाण्ड  की  हुई
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 अध्यक्ष  मैं  पहले  भी  इस  माननीय  सदन  में  कह  चुका  यह  एक  सोशल  मूव्रभेंट  है  और

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  सभी  लोगों  को  इसमें  हिस्सा  लेना  है  ।  महज  एक  आफिशिल  एजेंसी  के  द्वारा  ही
 इसमें  कामयाब  नहीं  हो  सकते  बल्कि  बहुत  सो  जो  हमारी  वालन्ट्री  आ्गेनिजेशन  हैं  और  दूमरे  लोग
 शामिल  होगें  तया  उसमें  लोगों  के  अधिकारों  के  बारे  में  लोगों  को  अवगत  मैं  समझता  हूं
 कि  इससे  ज्यादा  प्रोग्रेसिबव  लॉ  आज  तक  स्वतन्त्रता  के  बाद  इस  देश  में  कोई  नहीं  बना

 आन्ध्न  प्रदेश  की  सिचाई  परियोजनाओं  को  पर्थावरग  संबंधी  संजूरोਂ

 +747.  श्री  तुलसो  राम  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 3  1989  तक  आनश्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  पर्थावरण  संत्रंथ्ी  मंजूरी  के
 लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  गई  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर
 उनमें  से  कौन-कौन  सी  अभी  भी  मंजूरी  के  लिये  लम्बित  हैं
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 इस्हें  मंजूरी  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारभ  हैं इस्हें  मंज्री  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण
 सभो  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  प्रदान  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  पर्यावरणीय  मंजूरो
 केवल  बड़ी  भिंचाई  परि  ओं  के  बारे  में  ही  लेनी  होती है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  31
 1989  तक  प्राप्त  तिचाई  परियोजनाओं  की  एक  सूत्री  सभा  पटल  पर  रखी  गई  इस  समय  कोई

 परियोजना  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  नहीं  है  ।

 विवरण

 1.  भंजर  की  गई  परियोजनाएं  :

 (1)  सिग्र  सिंचाई  परियोजना  ।

 (2)  तेलुगु  गंगा  परियोजना  ।

 2.  नामंजूर  को  गई  परियोजनाए  :

 (1)  वामस  धारा  ।

 (2)  श्री  सेलम  राइट  ब्रांच  कंनल  ।

 (3)  श्रीराम  सागर  संशोधित  परियोजना  :

 (4)  येलेरू  सिंचाई  परियोजना  ।

 (5)  पोलावरम  सिंचाई  परियोजना  ।

 (6)  जुराला  सिंचाई  परियोजना  ।

 (7)  इचामपल्‍ली  सिंचाई  परियोजना  ।

 -  लम्बित  परियोजनाएं  :

 श्न्य  ।

 श्री  तुलसी  राम  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  बहुत  सुन्दर  जवाब  दिया  है
 “'  **“मंवी  जी  ने  बताया  वामस  धारा  श्रीसेलम  राइट  ब्रांच  श्रीराम

 सागर  संशोधित  येलेरू  सिचाई  पोलावरम  सिंचाई
 जुराला  सिंचाई  इ'चामपलली  सिंचाई  परियोजना--इन  सातों  परियोजनाओं  को  इन्होंने
 रिजेक्ट  कर  दिया  ।  अब  आप  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  कोई  पैंडिंग  नहीं  निल  है  ।  य  इनका  क्‍या
 चमत्कार  पता  नहीं  किस  ढंग  से  इन्होंने  किया  है|  क्या  इसके  पीछे  कोई  राजनीति  है

 कुछ  समझ  में

 नहीं  आता  है  ।  वहां  के  किसान  और  वहां  के  गरीब  लोगों  का  अच्छे  होना  आपक  आपकी  सरकार
 को  पसन्द  नहीं  है  यभ्ष  जब  श्री  अन्जेया  जी  वहां  चीफ  मिनिस्टर  तो

 उन्होंने
 वरम  सिंचाई  परियोज  का  फाउन्डशन  किया  था  ।  क्‍या  यह  भी  कुछ  महत्व  नहीं  रखता  अन्जैया

 जी  की  मृत्यु हो  गई  तो  क्या  यह  परियोजना  भी  मर  गई  ?  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  है  ।  इसी
 प्रकार  येलेरू  सिचाई  परियोजना  विश्ञाखापट्टनम  स्टील  प्लान्ट  के  लिए  पानी  देने  की  योजना  है
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 जऊछी  से  पानी  मिलता  नहीं  तो  स्टील  प्लौस्ट्र  कैसे  अगर  यह  पानी  वहां  से  नहीं
 यदि  आप  पीछ  राजनीति  लाए  तो  कंसे  वहां  के  किसान  जिन्दा  रहेंगे  और  कैसे  राष्ट्र  का  वह
 आग  डबेलप  इसका  आप  योड़ा  शान्ति  से  और  संतोषजनक  जवाब  इस  सदन
 को  दीजिए  ।  *

 श्री  जियाउरुंहमान  असारी  :  अध्यक्ष  मैंने  जो जबाब  दिया  वह  अपनी  जगह  पर

 मुकस्मिल  इरिगेशन  की  सात  परियोजनायें  ऐसी  जिनको  हमने  रिजेक्ट  किया  इनमें  से  छः
 प्रोजेक्ट  ऐसे  जिसमें  बाबजूद  हमारे  बार-बार  लिखने  के  रिविवजिट  इनफर्मेशन  स्टेंट  गवनंमेट  या

 प्रोजेबट्स  आथोरिटी  को  जो  भजनी  वह  हमारे  पास  नहीं  सिर्फ  एक  प्रोजेक्ट  पोलावरम
 सिंचाई  परियोजना  ऐसी  जो  फोरंस्ट्री  एंगल  के  मैरिट्स  के  ऊपर  रिजैक्ट  किया  है  और  जो  छः

 क्ट्स  रिजेक्ट  किए  उनमें  जो  रिक्वायडं  इन्फामेशन  प्रोजक्ट्स  अथारिटी  की  तरफ  से  आनी  वह
 नहीं  मिली  ।  अध्यक्ष  हमारी  परेशानी  कि  बावजूद  इन्‍्फार्मशन  नहीं  आने  पर  भी
 अगर  हम  प्रोजक्ट्स  को  काफी  अर्स  पैंडिग  रखते  नहीं  आती  तो  हमारे  ऊपर  यह  चार्ज
 लगता  है  कि  हम  प्रोजेबट्स  को  पेंडिग  रख  रहे  इसीलिए  हमने  यह  तरीका  अपनाया  है  कि  टाइम
 लिमिट  समय  निर्धारित  कर  दिया  है  कि  इस  निर्धारित  समय  के  अन्दर  अमर

 हमको  इन्फामेंशन  नही  पहु  चाई  जाएगी'*ਂ  तो  हमारे  सामने  कोई  दूसरा  चारा  नहीं  होमा  कि  हम  उन
 प्रोजेक्टस  को  फार  नान-फर्निशिग  आफ  ईन्फा्सशन  रिजेक्ट  कर  दें  अलवता  जब  भी  हमको  इन्फर्मेशन

 पहुंचा
 हम  उनको  फिर  री-ओपन  कर  दंगे  |

 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 क्षंत्र  में  बिकास  परियोजनाओं  के  कारण  पर्यावरण  पर  होने  वाले  प्रभावਂ

 ]
 +739  डा०  विग्विजय  सिंह  :  क्‍या  पर्पावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  कृषि  उद्योग  और  अन्य  विकासात्मक  अधधार
 ढांचा  सुविधायें  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  याजनायें  तैयार  की  गई  यदि  तो  उन  पर
 कितना  व्यय  होने  को  संभावना  है  ;

 कया  उक्त  परियोजनाओं  से  इस  क्षेत्र  के  पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  पर  विचार
 किया  गया  है  ;

 इन  परियोजनाओं  का  सुन्दरवन  राष्ट्रीय  उद्यान  पर  किस  सीमा  तक्र  प्रतिकूल  प्रभाव

 और

 क्‍या  यह  निर्धारित  करने  के  लिये  कोई  अध्ययन  किथा  गया  है  कि  क्या  ऐसी  परियोजनाओं
 की  स्थापना  से  बाढ़  ओर  तूफानों  के  दौरान  लोगों  की  जान  माल  को  तो  खतरा  पैदा  नहीं  हो
 यदि  तो  इस  अध्ययन  से  क्‍या  परिणाम  निकला  है  ?
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 _  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जिधाउरंहमान  विकोस  के  लिंए

 अन्तर्राष्ट्रीय  निधि  से  सहायता  प्राप्त  सन्दरवन  विकास  परियोजना  का  क  र्यान्‍्वयन  सुन्दरवन  ह  बिकास
 बोर्ड  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  इस  परियोजना  का  पहला  चरण  30  1989 '  तक  पूरा  किया
 जाना  है  |  1988  तक  इस  परियोजना  पर  3287  लाख  रुपए  की  राशि  व्यय  की  गई
 6150  लाख  रुपए  के  अनुमानित  परिव्यय  से  परियोजना  का  दूसरा  चरण  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ।  यह  भी  पता  लगा  है  कि  राज्य  सरकार  सुन्दरवन  क्षेत्र  में  नीमपींठ  में  एक  करोड़  रुपए  की  लागत
 सें  चुकन्दर  पंरे  आधारित  एंक  संयुक्त  क्षेत्र  की  अल्कोहल  परियोजना  लगा  रही-है  ।

 रे  )  यद्यपि  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  की  ऐसी  परियोजनाओं  के  विस्नृत  प्र  यास  मूल्यांकन
 करने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  फिर  भी  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  यंजूरी  देते  समय  उपयुक्त

 एजेंसियों  ढारा
 आमतोर  पर  इसके  संभावित  प्रभावों  को  ध्यान  में  रखां  जाता  है  ।

 भाग  में  उल्लिखित  परियोजनाओं  को  सुन्दरवन  राष्ट्रीय  उद्यान  क्षेत्र  के  बाहर
 कार्यान्बित  किया  जा  रहा  है  तथा  इससे  उद्यान  पर  पड़ने  वाल  संभावित  प्रभावों  का  अभी  अध्ययन

 नहीं  किया  गया  है  ।

 नहीं

 विकलांग  कल्याण  संघ  को  स्थान  का  आवंटन

 +740.  श्री  वो०  कृष्णराब  :

 श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विशेषरूप  से  झुग्गी  और  झोपड़ी  क्षेत्रों  में  चुने  गए  विकलांग  बच्चों
 के  लिए  कक्षाएं  सचालित  करने  हेतु  विकलांग  कल्याण  नई  दिल्लो  से  स्थान  के  आवंटन  के  लिए
 कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  ु  ५

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ;  और

 स्थान  का  आवंटन  कब  तक  कर  दिया  जाएगा

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  हां  ।

 और  निजी  संस्थायें  सामान्य  पल  से  वास  के  आवंटन  के  पात्र  नहीं  हैं  तथा  इसलिए
 इस  संघ के  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में  अनधिकृत  निर्माण

 +742.  डा०  ००  के०  पटेल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  अनधिकृत  निर्माण  अथवा/और  सरकारी  भूमि  पर  अवंध  कब्जों  की

 घटनाएं  तेजी  से  बढ़  रही  है  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दोरान
 किन  स्थानों  पर  सरकारी  भूमि  पर  अवेध  कब्जे  किए  गए  हैं  ;

 सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  अब  तक  की  गई  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और
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 सरकार  ने  इसके  फलस्वरूप  कितनी  भूमि  अपने  कब्जे  में  वापस  ली  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोीर  :  ऐसी  घटनाएं  समय-समय
 पर  घ्यान  में  आती  रही  हैं  ।

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  सम्बन्धित  सूंचना  विवरण  ।  में  दी  गई

 है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  और  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार  की  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकारी  भूमि  पर  जानबूझकर  किया  गया  अतिक्रमण  एक  संक्षेय  अपराध  दिल्ली  में
 सरकारी  भूमि  पर  अनधिक्ृत  निर्माण/अतिक्रमण  के  मामलों  में  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  की  गई  कारंवाई
 से  सम्बन्धित  सूचना  दर्शान  वाला  विवरण  2  संलग्न  है  ।

 i

 पिछले  तीन  बर्षों  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर
 क्षेत्रवार  अतिक्रमण  के  ब्योरे  हमर

 एकड़

 वर्ष  पूर्वी  पश्चिमी  उत्तरी  दक्षिणी  योग

 क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र

 1986  53.78  12.42  8.00  15.00  89.20

 2,  1987  10.27  4-35  3.50  13.00  31.12

 3.  1988  6.25  2.30  3.50  9.00  21.25

 4  1989  3.00  0.75  2.00  3.00  8.75

 योग  :  73.30  20.202  17.00  40.00  150.32

 वर्ष  1986-87  ओर  1988  के  बोरान  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जिन  मामलों  में
 गिराने  की  कायंवाई  की  गई  इनकी  संख्या  :

 वर्ष  मामलों  की  संख्या

 ||  1986  13069

 2.  1987  ५.  6473

 3  1988  9731

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अतिक्रमित  की  गई  168.50  एकड़  भूमि  वापिस  ले  ली  गई  ।
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 मामलों  को  संख्या

 वर्ष  सूचित  निरस्त  स्वीकार  चालान  दोषी  निर्दोष  निर्णय  जांचा  जिनका

 किये  गये  किये  गये  किये गये  किये  गये  धीन  घीन  पता  नहीं है

 1986  902.  18  884  865.  352  35  358  —  19°

 1987  1390  19  1371  1292  604  19  669  12  65

 1988  .  642  3  639  612  479  1  172  11  16
 ़़्् ्जल  +  ना  ठ:डडसलउकनक  नेक कअप---च

 व्यक्तियों  को  संख्या  :  ग
 जांचा

 वर्ष  गिरफ्तार  चालान  दोषी  जांचा  मुक्त  किये  गये
 किये गये  किये  गये

 ह  “  छीन  घीन

 1986  1193  1189  615  32  542  ज  4

 1987  2030  2017  1207  43  741  5  30

 1988  1018  1011  851  2  158  6  ]

 विश्वव्यापी  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम

 +746.  श्री  रणजोतसिह  गायकबाड़  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  विश्वव्यापी  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन
 के  लिये  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  है  ;

 अब  तक  कितनी  घनराशि  खं  की  गई  है  ;  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के

 लिए  ब्यय  वित्त
 सर्मिति  द्वारा  240  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  मंजूरी  दी  गई  इस  परिव्यय  में  वेक्सीन  के
 उत्पादन  के  लिए  26.73  करोड़  रुपये  शामिल  थे  ओर  इसे  बायोटैक्नोलाजी  विभाग  को  हस्तान्तरित
 कर  दिया  गया  शेष  रकप्त  कोल्ड  चेन  और  अन्य  उपकरणों  क्री  व्यवस्था  परिवहन
 वैक्सीन  अतिरिक्त  स्टाफ  की  सभी  चिकित्सीय  और  परा-चिकित्सीय  स्टाफ के
 स्वास्थ्य  शिक्षा  और  संचार  में  वृद्धि  करने  तथा  इस  कार्यक्रम  के  संबंध  में  अन्य  अपेक्षाओं  की  आपूर्ति

 जिसमें  इसकी  मानिर्टारेंग  और  मूल्यांकन  शामिल  पर  होने  वाले  खर्च  को  पूरा  करने
 के  लिए
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 यूनिसेफ  के  साथ  हस्ताक्षर  किए  गए  करार  के  यूनिसेफ  द्वारा  इस  कार्यक्रम  के  लिए
 उपलब्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  में  से  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपेक्षित  उपकरण  और  अन्य  मरद्दें
 खरीदी  जा  रही  हैं  ।  यूनिसेफ  के  माध्यम  से  खरीदे  गए  उपकरण  और  वेक्सीन  की  कीमत  को  इस
 कार्य  क्रम  के  कायान्क्थन  क  लिए  किए  गए  प्रावधान  म  समायाजित  किया  गया  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  नकद  सहायता  भी  प्रदान  की  जाती  है  ।
 अब  तक  राज्यों  को  नकद  सहायता  के  रूप  में  तथा  राज्यों  को  सप्लाई  की  गई  बैक्सीन  और  उपकरणों
 के  भुगतान  के  लिए  86.52  करोड़  रुपये  का  खर्च  किया  गया  अभी  तक  काफी  बड़ी  मात्रा  में
 अतिरिक्त  उपकरण  दरीदे  जाने  हैँ  और  उस  पर  होने  वाला  व्यय  बाद  में  बुक  कर  लिया

 1989-90  के  दोरान  60  करोड़  रुपये  का  बजट  आबंटन  गया

 आरतोय  रुई  निगम  के  निदेशकों  का  यात्रा  व्यय
 *748.  डा०  बो०  वेकटेश  :  क्‍या  वच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  भारतीय  रुई  बम्बई  के  निवेशक  के  दौरों  पर
 कितना  खत  हुआ

 कया  पिछले  वर्ष  किए  गए  खर्चे  की  तुलना  में  इन  खचं  में  वद्धि  हुई  यदि  तो
 तत्खंबरधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 निगम के  प्रबन्ध  मंडल  के  प्रत्यक  सदस्य  ने  प्रतिमास  दिल्‍ली  तथा  अन्य  स्थानों  का
 कितनी  बार  दोरा  किया  ?

 बस्त्र  मंत्री  तया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  रास  निवास  :  निगम
 के  वर्ष  1988-89  (1.9.88  से  31.3.89)  वित्तीय  बर्ष  में  निगम  के  अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध  निदेशक

 क्रियाशील  निदेशकों  द्वारा  किए  गए  विदेशी  दौरों  पर  हुआ  व्यय  2.85
 लाख  रुपए

 वर्ष  1987-88  तथा  1986-87  के  दोरान  1.88  लाख  रु०  तथा
 1.47  लाख  रुपए  की  राशि  व्यय  हुई  जबकि  वर्ष  1988-89  के  दौरान  31.3.1989  तक  2.85
 लाख  रुपए  व्यय  हुए  ।

 चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  भारतीय  कपास  निगम  के  अध्यक्ष  निदेशक
 तथा  क्रियाशी  ल  निदेशकों  द्वारा  किए  गए  दौरों  का  माल  वार  वितरभ  निम्नलिबित  है

 पदनाम  दिल्ली  के  दौरे  अन्य  स्थानों  के  दोरे
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 हिमाचल  प्रदेश  में  खबत  योअनाओं  को  स्वीकृति

 +749.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  में  खनन

 योजनाओं  को  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  स्वीकृति  के  लिये  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय

 लिया  है  ;  ओर

 यदि  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  तो  प्रत्येक  मामले  में  कब  तक  निर्णय
 लिया  जायेगा  तथा  उसमें  व्रिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ;

 पर्याधरण  ओर  बन  मंत्री  जिवाउरंहमान  :  से  पर्यावरण  वन
 मंत्रलथ  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  में  किसी  खनन  स्क्रीम  को  पर्यावरणीय
 दृष्टि  से  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  फिर  मंसर्स  प्रताप  सीमेंट
 बक्से  लिमिटेड  द्वारा  चूना  पत्थर  के  खनन  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  के  मण्डी  जिले  में  9.25  हेक्टेयर
 वन  भूमि  को  उययोग  में  लाने  का  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  को  प्राप्त  हुआ
 था  जो  उस  समय  वानिक्री  का  कार्य  देखता  था  ।  इस  प्रस्ताव  को  1983  में  पर्यावरण
 विभाग  को  पर्यावरणीय  पहलुओं  पर  उसकी  टिप्पणियों  क ेलिए  भेजा  गया  इस  प्रस्ताव  को

 ओर  वन  मंत्रालय  ने  1987  में  नामंजूर  कर  दिया  था  क्‍योंकि  परियोजना
 प्रस्तावकों  ने  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  के  लिए  अपेक्षित  आवश्यक  सूचना  नहीं  भेजी  थी

 कपड़े  का  उत्पादन  ओर  उसकी  बिक्री

 +750.  आओ  घ्ंयाल  सिह  मलिक  :
 शो  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कपड़े  का  वषंवार  कुल  कितना  उल्ादन  हुआ  और
 इस  कपड़  में  प्रयुक्त  सूत  का  अनुपात  क्‍या  है  ;

 देश्व  में  उक्त  अवधि  के  दोरान  कपड़े  की  कुल  कितनी  बिक्री  ओर

 कपड़े  का  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  कितनो  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  ?
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 वस्त्र  मंत्री  तथा  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  राम  निबास  :  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  बस्त्र  उद्योग  के  तीनों  क्षेत्रों  दरा  कुल  कपड़ा  कपास  की  खपत  के

 अनुमानित  प्रतिशत  बनुपात  सहित  नीचे  दिया  गया  है  :
 जि  ~  ननननन+  अन्‍जननतज-+  55

 वर्ष  कपड़े  का  कुल  उत्पादन  कपड़े  की  खपत  का
 मीटर  अनुमानित  प्रतिशत  अनुपात

 1986-87  12988  82
 1987-88  12992  79
 1988-89  13570  78

 कपड़  की  कुल  बिक्री  की  सही  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  उसका  विपक्षन  कुल
 मिलाकर  गर  सरकारी  व्याधारियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्यातित  कपड़े  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  मात्रा  वर्ग
 .

 मूल्य  रु०

 1986  577.64  435.20
 1987  775.42  601.43
 1988  833.69  736.23

 एड्स  रोग  से  ग्रस्त  बच्चे

 +751.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  विशेष  रूप  से  बम्बई  क्षेत्र
 बच्चों  में  रोग  के  लक्षणों  का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  अब  तक  कितने  बच्चों  में  के  लक्षणों  का  पता  चला  है  ;  और

 बच्चों  को  इस  रोग  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और
 बम्बई  में  अथवा  देश  के  किसी  अन्य  भाग  से  किसी  ऐसे  शिशु  का  पता  नहीं  चला  जिसे  एड्स

 हो  ।  एड्स  निगरानी  केन्द्रों  द्वारा  4  सो  रोपॉजिटिव  जिनमें  बम्बई  का  एक  शिशु
 शामिल  की  सूचना  मिली  इन  बच्चों  में  से  क्रिसी  भी  बच्चे  में  अभी  एड्स  के  चिहनों  और
 लक्षणों  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 सरकार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थापित  किए  गए  निगरानी  केन्द्रों  और  4  रेफरल
 केन्द्रों  के नेटवर्क  के  माध्यम  से  अत्यधिक  खतरे  वाले  समूहों  की  जांच  करने  के  लिए  उपाय  कर  रही  है  ।

 श्रीनगर  और
 कटक  में  एड्स  के  रोगियों  के  विलनिकल  उपचार  के  लिए  एड्स  यूनि्दें  खोली  जा  रही  हैं  ।  डाक्टरों
 और  नर्सो  को  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है  और  कम्होम  के  इस्तेमाल  का  प्रचार  करने  के  लिए  लोगों
 के  लिए  स्वास्थ्य  शिक्षा  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 नेशनल  इन्स्टोट्यूट  आफ  मेन्टल  हेल्‍थ  एड  न्यूरोसाईसेस  के  लिए  आठयों  योजना  में  आबंटन

 +752.  श्री  नरसिह  सूर्यवंशी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आठवीं  योजना  के  दौरान  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  मेंटल  हेल्‍थ  एंड  न्यूरो
 साइंसेस  के  लिए  धनराशि  के  आबंटन  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खाषड़े  3

 आठवीं  बोजना  को  अभी  अ  तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 उड़ीसा  में  सामदायिक  स्वास्थ्य  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केम्परों  और  उचकेम्त्रों  को ह
 स्थापना  करना

 +754.  ओऔ  चिन्तामलि  जेना  :
 भी  वक्‍कम  पुरुषोत्तम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्बाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  श्रत्येक  राज्य  में  सामुदायिक  स्वास्थ्य
 मिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उपकेन्‍्द्रों  की  स्थापना  करने  के  संबंध  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  और
 ऐसे  कितने  केन्द्र  स्थापित  कर  लिए  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्‍या  आठवीं  योजना  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  संबंध
 में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  शरोज  :  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 (3)  आठवों  पंचरर्षीय  योजना  के  प्लान  दस्तावेज  को  योजना  आयोग  ने  अभी  अंतिम  रूप
 नहीं  दिया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  प्रत्येक  राज्य  में  खोले  जाने  वाले  सामुदायिक  स्वास्थ्य
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उप-केन्द्रों  की  संख्या  तथा  रखे  गए  लक्ष्य  उपावंध  में  दिए  गये  हैं  ।

 उपादन्ध

 सातवीं  योजना  के  दोरान  सामुदायिक  स्वास्थ्य  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा
 देन्ट्र  खो  लगे  ञ्जें  हुई  च्रगति

 उप-केन्द्र

 उपलब्धि

 क्रम  राज्य  सामुदायिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 स्वास्थ्व  केन्द्र
 केन्द्र
 लक्ष्य  उपलब्धि  लथ्य  उपलब्धि

 2  3  4  5  6

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश  100  39  1150  928

 2.  अखरूणाचल  प्रदेश  7  5.  25  28
 3.  असम  30  52.  200  255

 4.  बिहार  97  47  1500  1461

 5.  दमण ब  दीव  2  2  7  9

 6.  गुजरात  100  3।  690  571

 7.  हरियाणा  50.  40'  212  238

 हिमाचल  प्रदेश  7  83  81

 9.  जम्मू व  कश्मीर  15  9.  200  १97

 10.  कर्नाटक  86  48.  805  765

 11.  केरल  100  50  833  764

 12.  मध्य  प्रदेश  100  88°  731  830

 13.  महाराष्ट्र  78  130  261  336

 14.  मणिपुर  10  5.  33  37

 15.  मेघालय  8  5.  22  33

 16.  मिजोरम  4  4.  18  18

 17.  नागालेंड  6  .4  12  14
 18.  उड़ीसा  92  50  500  501
 19.  पंजाब  46  330 56  235
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 ]  2  3  4  5  6  7  8

 20.  राजस्थान  25  106  702  597  4210  3830

 21.  सिप्रिकम  4  2  2  2  50  50
 22.  तमिलनाडु  120  106  1057  997.  3000  2463
 23.  त्रिपुरा  6.  15  37  300...  242
 24,  उत्तर  प्रदेश  259  146  2500  2486.  7466  5059
 25.  पश्चिम  बंगाल  184  118  4868  488  4600  4600

 26.  पांडिचेरी  0  6  6  0  0

 27.  अण्डमान  व  निकोबार
 द्वीप  समूह  3  3  5  13  42  66

 28.  चण्डी  गढ़  0  0  3  0  0  0

 29.  दादरा  व  नागर

 हवेली  2  0  0  3  15  15

 30.  दिल्ली  0  0  0  0  0  0

 31.  लक्षद्वीप  0  2  0  0  10  0

 __  योग  ःः  1553  1251  12390  11919  54883  49764

 छत
 दिल्ली  में  एड्स  के  रोगियों  का  थता  लगाने के  लिए  सर्वेक्षण

 }
 +755.  आओ  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में  एड्स  के  रोगियों  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  डाक्टरों  से
 कोई  सर्वेक्षण  करवाया  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  ओर
 भारतीय  आयूविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  दिल्ली  में  स्थापित  चार  निगरानी  केन्द्र

 एण्टीबाडीज  की  विद्यमानता  के  लिए  अधिक  खतरे  वाले  समूहों  के  रक्तदाताओं  और
 विदेशियों  के  रक्त  की  जांच  करते  हैं  ।

 31.  3.  1989  तक  25875  व्यक्षितयों  की  जांच  की  गई  है  और  इनमें  से  29  व्यक्ति  सीरम
 पॉजिटव  पाए  गये  हैं  ।

 कर्नाटक  को  आवश्यक  बस्तओं  को  कम  मात्रा  में  सप्लाई  किया  जाता

 ]

 *756.  श्री  बासवराज्‌  :  क्‍या  श्ाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1988-89  के  दौरान  कर्नाटक  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  कितनी  मात्रा

 में  विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुओं  की  मांग  की  कितनी  मात्रा  आवटित  की  गई  तथा  उसके  द्वारा  कितनी

 मात्रा  का  उठान  किया  गया

 क्‍या  चा  तू  बत्तीय  वर्ष  के  दोरान  इन  वस्तुओं  के  आवंटन  में  कमी  की  गई  है  ;
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  ओर

 राज्य  की  सम्पूर्ण  मांग  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कब  तक  प्रा  किया  जाएगा  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  1988-89  के  दौरान
 कर्नाटक  के  लिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  विभिन्‍न  आवश्यक  वस्तुओं  की  आवंटित
 की  गई  मात्रा  तथा  उनक॑  द्वारा  उठाई  गई  मात्रा  का  मदवार  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 टनों

 बस्तु  भांग  उठाई  गई  सात्रा

 गेहूं  3.0  1.82  1.7
 चावल  9.0  5.70  5.54

 तेल  1.33  0.44  0.41
 वर्ष  1988-89  के

 88  से  अक्तबर  89

 लेवो  च्ोनी  :  लेवी  चीनी  का  आवंटन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 की  माँग  अथवा  अनुरोध  के

 आधार  पर  10.  1989  की  अनुमानित  आबादी  के  भनुसार  प्रति  व्यक्ति  425  ग्राम  के

 एक  समान  प्रतिमान  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  कर्नाटक  को  1987  से  प्रति  मास
 17.769  टन  लेवी  चीनी  आवंटित  की  जा  रही  है  ।

 सिट॒टो  का  तेल  :  कर्नाटक  को  1988-89  के  दौरान  4.05  लाख  मी.टन  मिट्टी  का  तेल
 आबंटित  किया  गया  जिसमें  स  1989  तक  3.36  लाख  मी-टन  मात्रा  उठाई  गई  है  ।

 मिट्टी  का  तेल  निर्धारित  प्रतिमानों  के  आधार  पर  आबंटित  किया  जाता  है  |  सूखा  अयवा  खाना
 पकाने  की  गंस  की  कमी  जंसी  विशिष्ट  स्थितियों  के  लिए  राज्यों  राज्य  क्षंत्रों  के  अनुरोध  पर
 अतिरिक्त  आवंटन  करने  पर  भी  विचार  किया  जाता  है  ।

 कंट्रोल  का  कपड़ा  :  1.4.1988  से  31.3-1989  की  अवधि  के  दोरान  कर्नाटक  राज्य
 बंगलोर  से  19.20  लाख  वर्ग  मीटर  सूती  कंट्रोल  के  कपड़े  तथा  2.25  लाख  लीनियर  मीटर  पोलीयस्टर

 सूती  मिश्रित  कमीज  के  कपड़े  के  लिए  डिमान्ड  पैटने/मांग  प्राप्त  हुई  जिसके  प्रति  26.48  लाख
 वर्ग  मीटर  कंट्रोल  का  सूती  कपड़ा  तथा  2.25  लाख  लीनियर  मीटर  पोलीयस्टर-सूती  कमीज  का
 कपड़ा  निमु  क्त  करने  के  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  ।  उपय  कत  माँग/निमु  क्ति  के  प्रति  1.  4.  1988
 से  31.  1.1989  की  अवधि  के  दौरान  वास्तव  में  18.755  लाख  बगगं  मीटर  सूती  कंट्रोल  का  कपड़ा
 तथा  0.47  लाख  मीटर  पोलीयस्टर-सूती  कमीज  का  कपड़ा  प्रेषित  किया  गया  ।

 से  खाद्यान्नों  का  आबंटन  भामतौर  पर  केंद्रीय  पूल  में  उपलब्ध
 संघ  राज्यों  क्षेत्रों  की  तुलवात्मक  बाजार  में  उपलब्ध  मात्रा  तथा  अन्य  संबंधित  वातों

 हैं  मोर  ये  राज्यों/संघ  राज्यक्षंत्रों  की  समूची  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  नहीं  किए  जाते  हैं
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 भरपूर  फसल  होने  से  खुले  बाजार  में  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  कारण  चावल  तथा
 खाद्य  तेलों  के  आबंटनों  में  हाल  ही  में  कमी  की  गयी  है  ।

 भवन  निर्माण  उद्योग  में  महिला  अम्िकों  को  सरक्षा

 *757.  ओमतो  किशोरों  सिंह  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भवन  निर्माण  में  बडी  संख्या  में  कार्मरत  महिला  श्रमिकों  को  सिर  पर  भारी  वेजन
 उठाने  और  कई  मंजिलों  तक  ले  जाने  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  है  ओर  उन्हें  गिरने  के  संभावित
 खतरों  तथा  अन्य  खतरों  से  बचने  के  लिए  कोई  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  की  जाती  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  भवन  निर्माण  उद्योग  में  विशेषकर  महिला  श्रमिकों  के  लिए  भार
 उठाने  तथा  सुरक्षा  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और  यदि  तो  ऐसे  मानदण्ड  कब  तक  निर्धारित
 किये  जायेंगे  ?

 अ्रम॒  मंत्रो  बिन्देश्वरो  :  से  हालांकि  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इसकी  कोई

 सूचना  नहीं  है  कि  भवन  निर्माण्र  क्रियाकलापों  में  लगी  बहुत  सी  महिला  श्रमिकों  को  भारी  वजन  ले
 जाने  तथा  ऐसी  दशाओं  में  कार्थ  करने  के  लिए  मजबूर  किया  जा  रहा  है  जिनसे  उनके  जीवन  को  खतरा

 होता  लेकिन  यह  सच  है  कि  भवन  निर्माण  क्रियाकलापों  में  सुरक्षा  क ेलिए  अभी  तक  कोई  सांविधिक
 मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हालांकि  भवन  निर्माण  क्रियाकलापों  में  कमंकारों  पर  बहुत  से  श्रम

 कानून  लागू  लेकिन  सुरक्षा  तथा  कल्याण  का  न्यूनतम  स्तर  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  सांविधिक
 संहिता  उपलब्ध  नहीं  भवन  ओर  निर्माण  कमेकारों,जिनमें  महिला  कमंकार  शामिल  का  नियाज्न
 तथा  उनकी  सेवा  शर्तो  को  विनियमित  करने  और  उनकी  स्वास्थ्य  तथा  कल्याणकारी  उपायों  को
 व्यवस्था  करने  सथा  इनसे  संबंधित  अन्य  मामलों  के  लिए  भवन  और  अन्य  निर्माण  कमंकार
 का  विनियमन  और  सेवा  की  1988  शौषंक  नामक  एक  विधेयक  5.12.1988  को
 राज्य  सभा  में  पेश  किया  गया  आशा  है  कि  संसद  दवारा  इस  विधेयक  के  पारित  किए  जाने  तथा
 मॉडल  नियमों  के  अपनाए  जाने  से  भवन  निर्माण  क्रियाकलापों  की  कामकाजी  दशाओं  तथा  सुरक्षा  स्तरों
 में  सधार  होगा  ।

 आल  इ  डिया  एश  एड  ट्रांशियमेंट  मजदूर  धनवाव  को  ओर  से  ज्ञापन

 7003.  श्रो  रेजुपद  दास  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आल  इंडिया  एश  एंड  ट्रॉशिपमेंट  मजदूर  यूनियन  ,  धनबाद  ने  16  1989
 को  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  को  एक  ज्ञायन  प्रस्तुत  किया  था  ;

 यदि  तो  उनको  मांगों  का  व्योरा  क्या  और

 उनकी  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  संज्ञालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राधा  क्शिन  :
 ओर  आल  इ  डिवा  एश  एंड  ट्रांशिपमेंट  मजदूर  यूनियन  धनबाद  द्वारा  पूर्वी  रेलवे  और

 जिला  धनबाद  को  प्रस्तुत  एक  ज्ञापन  जिद्ार  सरकार  द्वारा  सड़क  आदि  के

 अनुपूचबित  नियोजन  के  लिए  निर्धारित  मजदूरी  की  संग्रोधित  न्यूनतम  दरों  के  भुगतान  और  रेलवे
 प्रशासन  द्वारा  ठेकेदारों  के  जरेये  एण  और  कोन  हैडलिंग  में  लगे  मजदूरों  के  स्थायी  विलयन  से
 संबंधित  मांगों  को  उआया  गया  था  ।  *
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 मजदूरी  की  संशोधित  न्यूनतम  दरों  के  भुगतान
 के  संबध  में  सभी  पक्षकारों  के  साथ

 संयुक्त  विचार  विमर्श  को  केन्द्रीय  ओद्योगिक  संबंध  तंत्र  द्वारा  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  ए८  और  कोल

 हैंडलिग  में  लगे  मजद्रों  के  स्थाबी  विंखयन  से  संबंधित  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  लंबित  पडा
 बताया  गया

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  कर्म  शारियों  को  मकान

 7004.  डा०  मनोज  पांडे  :  क्‍या  शहरी  छिकास  मंत्री  दिल्ली  प्रशासन  के  कमंचारियों  को
 मकान  के  आवंटन  के  बारे  में  22  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  145  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  मकानों  का  आवंटन  किए  जाने  के  संबंध  में
 1976  में  जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  1988  तक  पालन  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  दिल्ली  प्रशासन  सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  मांगा  गया  प्रण!णपत्र  ठीक  प्रकार  से  जारी

 नहीं  कर  रहा  है  ;  और

 (a)  क्‍या  सरकार  का  इस  मामले  पर  पुनविचार  करने  ओर  अप्र  1976  के  अनुदेशों  को

 वापस  लेने  का  विचार  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  5.9-1988  को

 तारांकित  प्रश्न  संदया  488  का  उत्तर  देते  समय  यह  ध्यान  में  आया  कि  वा

 तथा  IV  में  दिल्ली  प्रशासन  पुल  में  आवंटन  दी  गई  अग्रता  तारीख  से  आगे  दिल्ली

 भ्रशासन  1976  में  निर्धारित  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करता

 सामान्यपूल  और  दिल्ली  प्रशासन  पूल  में  5.9.88  को  आवंटन  की  गई  अग्रता  की

 तारीख  के  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  ब्यौरों  से  यह  पता  लगेगा  कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  सही  प्रमाण

 पत्र  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 नहीं  ।

 विवरण

 सामान्य  पूल  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  पूल  के  आबंटन  को  गई  अप्रठा  तिथि

 5.9.88  को  स्थिति

 _  टाइप  सामान्यपूल  दिल्‍ली  प्रशासन

 1  7.4.1971  1968

 ॥॥|  1.9.1965  1960

 पा  15.2.1965  1972

 [५  12.10.1959  1964

 1.1.1986  श्न्य
 VI  ।  1.1.1986  1969
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 संयंत्रों  से  प्रदूषणਂ
 7005.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  उवंरक  संयंत्रों  से  होने  वाले  पर्यावरणीय  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए
 विशेषकर  इनसे  निकलने  वाले  विभिन्‍न  प्रकार  के  अपशिष्टों/प्र  दूषकों  के  प्रतिकल  प्रभाव  को  रोकने
 के  कोई  चरणबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ओर  इसे  किस  प्रकार  कार्यान्वित  किया

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 चार  चरणों  वाला  एक  कायेंक्रम  तैयार  किया  गया  था  ।  इसके  प्रथम  चरण  में  विद्यमान

 प्रदूषण  का  मल्यांकन  तथा  रख-रखाव  और  सयंत्र  मैं  संशोधन  का  कार्य  आता  है  ;  दूसरा  चरण  प्रदूषण
 भार  में  कमी  करने  तथा  शोधन  पद्धतियाँ  बनाने  तथा  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  से  संबंधित  तीमरे
 चरण  में  शोधन  संयंत्रों  को  चालू  करने  और  नए  संयंत्रों  के  लिए  बड़  संशोधनों  को  पूरा  करना  ढ्दे
 तथा  चोथे  चरण  में  प्राने  संयंत्रों  क ेलिए  बहिस्राव  सयंत्रों  को  लगाने  का  कार्य  किया  जाना

 जहां  तक  इसके  कार्यान्वयन  की  रीति  का  प्रश्न  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  वो  द्वारा  उ  बंरक  उद्योग
 पर  गठित  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  कृतिक  बल  आवधिक  रूप  से  प्रगति  की  समीक्षा  करते  हैं  तथा  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  क ेसहयोग  से  संगत  अधिनियमों  के  उपव्रंधों  का  प्रयोग  करते  हुए  अनुपालना
 सुनिश्चित  करते  हैं  ।

 बागान  अ्रम  1951  में  संशोधन

 7006.  श्री  पीयूष  तिरको  :  क्‍या  अन्न  मंत्री  बागान  श्रम  1951  में  संशोधन
 के  बारे  में  30  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2767  के  उत्त्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  अधिनियम  में  संशोधन  करे  प्रस्ताव  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और  हि

 यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधनों  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  और  इसके
 लिए  संसद  में  कब  तक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ?

 असम  मंत्राज्नय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  हां  ।

 बागान  श्रम  1988  लोक  सभा  में  16-12.1988  को  पेश  किया
 गया  है  |  इस  विश्ेषक  में  करमंकारों  द्वारा  पेस्टीसाइड  तथा  अन्य  विषेले  पदार्थों  के  प्रयोग
 तथा  हैण्डलिंग  में  अपनाये  जाने  वाले  सुरक्षा  मानकों  की  व्यवस्था  किए  जाने  तथा  अधिनियम  के
 कल्याणकारी  उपपंधों  का  बेहतर  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  विधेयक  में  किसी
 काय  को  कराने  के  लिए  नियोक्‍़्ता  द्वारा  लगाए  गए  ठेक्रेदार  द्वारा  नियोजित  कमंकारों  के  संबंध  में

 तथा  की  परिभाषाओं  में  संशोवन  बागानों  में  बालकों  के नियोजन  को
 प्रतिषिद्ध  करने  तथा  अधिनियम  के  उपबंधों  क्रा  पालन  न  करने  पर  शास्तियों  को  अधिक  कठोर  बनाने
 के  नियोस्‍्ता  के  दायित्व  से  संत्रंधित  उपबंध  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 7007.  श्री  डनिस

 क्या  शहर  में  पड़ी  खाली  भूमि  का  हाल ही
 में

 शहसी  क्षेत्रों  में
 खाली  भूथि

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  ब  गाने  की  करेंगे  कि  :
 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 हे

 यदि  तो  उपलब्ध  खाली  भूमि  का  राज्यवार  तथा  संब  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा
 क्‍या  है  ;

 शहरी  विकास  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  दलवोर  और  केन्द्रीय  सरकार
 ने  शहरी  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  खाली  भूमि  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  क्रिया  राज्य  सरका  रों/संघ
 क्षेष  प्रशासनों  द्वारा  समब-समय  पर  यथा  सूचित  आंधिक्य  खाली  भूमि  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 राज्य  सरकार  राज्य  क्षेत्र

 |
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 आन्ध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार

 गुजरात
 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा
 पंजाब

 «  राजस्थान

 .  उत्तर  प्रदेश

 .  पश्चिमी  बंगाल
 .  पांडिचेरी

 .  दिल्‍ली  प्रशासन

 «  छावनो  क्षेत्र

 »  चण्डीगढ़ हे

 नगर  भूमि
 1976

 के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  अधिक
 भूमि  का  अनुमान

 9614.77

 73.43

 235.45

 32513.00

 9089.26

 6555.50

 48119.66

 106.30

 1830.26

 27369.14

 54743.57

 5007.00

 185.86

 332.81

 606.18

 12.73

 196394.92
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 सार्वजनिक  स्थलों  ओर  सरकारी  कार्यालयों  में  धम्रपान  करने  पर  प्रतिबन्ध

 7008.  भी  पो०आर०  कुमारमंगलस्‌  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  और  हरियाणा
 सरकार  सावंजनिक  स्थलों  और  सरकारी  कार्यालयों  में  धूम्रषान  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  उपाय
 कर  रही  -  है  जैसाकि  12  और  14  1989  को  इंडियन  एक्सप्रेस  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  था

 बया  सरकार  को  इन  सरकारों  से  धूम्रपान  करने  पर  प्रतिबंध  लगाने  संबंधी  एक  केन्द्रीय

 कानून  बनाने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 :  क्‍या  सरकार  नए  कानून  में  धूम्रपान  करने  वाले  व्यक्तियों  को  क्षतिपुरति  करने  सम्बन्धी
 प्रावधान  शामिल  करने  का  भी  विचार  है  ;  और

 सावंजनिक  स्थलों  और  सावंजनिक  परिवहनों  में  धूम्रपान  रोकने  के  लिए  बया  विशेष
 हर

 कदम  उठाए  गए  हैं  क्योंकि  निषेधਂ  चिन्ह  कारगर  नहीं  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  सरकार
 ने  यह  समाचार  देखा  है  ।

 सरकार  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामश्श  करके  घृम्रपान  पर  एक  व्यापक  कानून  बनाने
 का  विचार  कर  रही  है  ।

 नहीं  ।

 सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों  को
 परामश्श  दिया  गया  है  कि  वे  वर्तमान  घूञ्रपान  निषेध  संबंधी/कानून  को  मनोर॑जन  के  विभिन्‍न  स्थानों
 पर  लागू  करें  और  अन्य  सावंजनिक  स्थानों  पर  भी  इसे  ल

 भ्रामीण  परिणार  कल्याण  कार्य  क्रम

 7009.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  स्वाध्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवी  योजना  के  दोरान  अब  तक  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  सेवा  पर  कल  कितनी
 घनराशि  रूज  की  गई  है  ;

 क्‍या  सम्पूर्ण  देश  में  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  तथा  उपकेन्द्रों  के  नेट  वर्क  के  कार्यो
 पर  कोई  निग्ररानी  रखी  जाती  है  ;  यदि  तो  किस  प्रकार  से  निगरानी  की  जाती  है  ;

 इस  निभरानी  के  परिशामस्वरूप  किस  प्रकार  की  त्रूटियां  सामने आई  हैं  ;  इन  केन्द्रों
 तथा  उपकेन्द्रों  क ेकामंकरण  को  ठीक  करने  हेतु  क्या  कार्य  योजना  तैयार  की  मई  है  ;  और

 उत्तर  प्रदेश  विशेषकर  राज्य  के  पूर्वो  क्षेत्र  चालू  वर्ष  के  दौरान  कि  तने  उपकेन्‍्द्रों
 के  खोले  जाने  का  विचार  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  इस
 मंत्रालय  के  परिवार  कल्याभ  बजट  से  ग्रामीण  परिवार  कल्थाण  सेवाओं  के  लिए  1985-86  से

 1988-89  8-89  के  दौरान  66574.48  लाख  रुपये  की  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ।
 यह  राश्थ  क्षत्र  के

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  स्त्रास्थ्य  का  आधारभूत  डांचा  स्थापित  करने  के  लिए  ख्क्च
 की  गई  घनराशि  के  अतिरिकक्‍त

 और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उपकेन्द्रों  ज॑से  प्राथमिक  परिचर्या  सं  स्थार्यों
 के  कार्य  की  मानीटरिंग  स्वतंत्र  अनुसंधान  संगठनों  द्वारा  तदर्थ  सर्वेक्षणों  के  माध्यम  से  की  जाती
 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  सहित  विभिन्‍न  अनुसंधान  संगठनों  द्वारा  हाल  में  किए  गए
 अध्ययन  उपकेन्द्रों  पर  बहुउदू  शीय  कार्यकर्ताओं  की  फील्ड  स्तर  के  कार्यकर्ताओं  का  कुमल
 पर्यवेक्षण  ओर  विशेषकर  फील्ड  स्त्रर  पर  अर्ध॑  चिकित्सा  सस्‍्टाक  की  फील्ड  स्तर  पर  मानीरटरिंग  और
 पर्याप्त  दक्षता  की  बताते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  अध्ययनों  के  परिणामों  को  लाने  के
 अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  के  साथ  आंवधिक  बंठकों  नें  और  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 परिषद  के  सम्मेलन  में  भी  इन  केन्द्रों  की  कार्यदक्षता  में  सुधार  लाने  की  आत्रग्यकृता  पर  बल
 दिया  गया  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  वर्ष  1989-90  के  दोरान  559  उपकेन्द्रों  की  स्थायना
 करना  स्वीकार  कर  लिया  गया  जिलावार  आवंटन  राज्य  सरकार  द्वारा  जतसंसुया  मानदंडों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  |  तथापि  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  नए  उपकेन्द्र
 खोलते  समय  आदिवासी  और  पिछड़  क्षंत्रों  को  प्राथमिकता  दें  ।

 दिललो  विकास  प्राधिकरण  में  चतुर्थ  भंजी  के  कम्ंचारियों  को  साइकिल  भत्ता

 7010.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बजाने  की  कया  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  चतुर्थ  श्रेगी  के  कम  वारियों  को  दिल्‍ली  नगर  निगम
 के  समान  साईकिल  भत्ता  देने  का  आदेश  दिया  गया  था  ;

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  के  कारण  निम्न  श्रेणी  के  कर्म  चरियों  को

 राहत  देने  के  लिए  साईकिल  भक्ते  को  बढ़ा  कर  40  रुपय्रे  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  है  ;

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  चतुर्थ  श्रंणी  के  कमंचारियों  के लिए  भो  साईकिल
 भत्ते  की  यही  दरें  लागू  की  गई  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।
 ~

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  सभी  चतुर्थ  श्रंणी  कमंव्रारियों  को  8.9.1987  से  40  रुपये

 प्रतिमाह  की  दर  से  साइकिल  भत्ता  मंजूर  किया  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  सभी  समूह  के  कार्य  अभारित  स्टाफ  सढ्वित  रेयों
 को  25  रुपये  अतिमाह  दे  रहा

 इस  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  साइकिल  भत्ता  40  रुपये  प्रति  माह  तक  बढ़ाने
 का  कोई  विचार  नहीं
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 दिल्‍ली  में  जनकपुरो  में  पोलिक्लोनिक  की  सुविधा

 7011.  प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  की  सबसे  बड़ी  आवासीय  कालोनी  जनकपुरी  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 की  सुविधा  की  दृष्टि

 से  अभी  तक  अपेक्षित  रही  है  तथा  हजारों  सरकारी  पेंशन  भोगियों
 और  उसके  परिवारों  को  इस  क्षेत्र  में  एक  विस्तृत  पोलिक्लोनिक  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण

 उधर  भटकना  पड़ता  है  ;  ~  "

 .  क्या  इस  क्षेत्र  के  रोगियों  को  आयुर्वेदिक  तथा  नेदानिक  सुविधाओं

 हेतु  राजोरी  हरी  नयर  तथा  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  तक  के

 दुरस्थ  क्षेत्रों  में  जाना  पड़ता  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अनकपुरी  के  लाभार्थियों  को  अपेक्षित

 बोलिक्लिनिक  सुविधायें  उपलब्ध  न  कराये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  से
 जनकप  री  ,।  और  नांगल  राय  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के औषघालय  जनकपुरी

 में  रह  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों/पेंशन  भोगियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  कर  रहे  हैं  |

 जनकपुर
 |  में  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थी  होम्योपेथिक  और

 यूनानी  चिकित्सा  सुविधाएं  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजन्ना  की  राजोरी  गार्डन

 और  नारायणा  स्थिति  यूनिटों  से  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  जनकपुरी  इलाके  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य

 योजना  का  एक  पॉलि-बलोनिक  पहले  ही  स्वीकृत  किया  जा  चुका  है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 आवंटित  भूमि  के  एक  प्लाट  पर  पॉलि-क्लीनिक  के  भवन  ता  निर्माण  शीघ्र  श्रू  हो  जाने  की
 आशा  है  ।

 चिराल  योगिक  की  संश्लेषण  विधि  से  ओषधों  का  तेयार  किया  लाना

 7012.  डा०  जी०  विजय  रामसा  राव  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  क्षेत्रीय  अनुसंधान  हैराबा  के  आफ  चिराल

 कम्पाउंडेंਂ  योगिक  की  संश्लेषण  से  औषध  तैयार  करने  में  लगे  हुए  जैसा  कि
 27  1989  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  छपा  है  ;

 यदि  तो  इस  पद्धति  के  बिकास  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  पद्धति  से  बनाई  गई  औषधियां  विषरहित  और  सहगामी  दुस्परिणाम  रहित
 होगी  जेसा  कि  रसायनिक  मिश्रणों  स  बनी  औषधियों  के  मामले  में  होता  है  ओर  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  इस  पद्धति  से  बनाई  गई  औषधियां  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  होगी  ;  ओर

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  लिए  तत्काल  अपेक्षित  आवश्यक  औषधिमों
 के  उत्पादन  के  लिए  समय  सीमा  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  से

 (5)  यह  सूचना  वेज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  से  एकत्र  की  जाएगी  तथा  सभा  पटल  पर
 रख  दी  जाएगी  ।

 कर्नाटक  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  हानि
 7013.  श्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  राज्य  में  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  को  संचालित  संबंधी
 भारी  हानि  हो  रही  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  बया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रक्ोक  :  हां  ।

 कर्नाटक  में  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  मिलों  में  हानि  के  सुख्य  कारण  नीचे

 दिए  गए  हैं  :-

 (1)  पुरानी  तथा  अप्रचलित  मशीनरी  ;

 s  (2)  कपास  तथा  अन्य  निवेशों  की  कीमतों  में  वृद्धि  ;

 (3)  की  कटोती  तथा  कंप्टिव  पावर  की  ऊची  लागत  ;

 (4)  बंशी  श्रमिक  बल  ;

 (5)  बढें  हुए  महंगाई  भत्त  आदि  को  बजह  से  मजदूरी  में  वृद्धि  ;

 (6)  भिलों  के  आधुनिकीकरण  तथा  श्रमिक  सुव्यवस्थीकरण  योजनाएं  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  अपर्याप्त  वित्तीय  संसाधन  ।

 मिलों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  मिल  विशेष
 कार्य  योजना  बनाई  है

 सरकारी  गोदामों  में  पड़ो  प्रतिबंधित  भौर  प्रयोगावाध-समाप्त  दवाइयां

 7014.  श्री  एस०  डी०  सिंह  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  के  गोदामों  में  इस  समय  कौन  सी  प्रतिबंधित  दवाएं  और  कौन  सी  ऐसी
 दवाए  पड़ी  हैं  जिनके  प्रयोग  की  तारीख  समाप्त  हो  चुकी  है  ;

 ये  दवाइयां  कब  खरीदी  गई  थीं  ;

 अब  इन  दवाइयों  का  किस  प्रकार  प्रयोग  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 इसके  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितनी  धनराशि  को  हानि  होने  की
 सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  डिपुओं
 में  कुछेक  अप्रचलित  और  पुरानी  ओषपधें  पड़ी  हुई  हैं  ।
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 10  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  विभिन्न  तारीबों  को  इन  ओषधियों  की
 आवश्यकता  थी  ।

 नर  इन  ओवधियों  को  निनाताओं  से  मुफ़्त  बदलवाने  के  प्रयत्न  चरणबद्ध  ढंग  से

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 कर्मंचा रो  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि

 7015.  श्री  अतोश  अम्द्र  सिन्हा  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कलकत्ता  स्थित  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  को  बंगाल  लैमप्स  लिमिटेड  और
 बेलरेक्स  इंडिया  कलकत्ता  के  कमंचारियों  से  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  की  एकत्रित
 बकाया  धनराशि  का  भुगतान  न  किये  जाने  से  संबंध्रित  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 ह

 क्या  उक्त  कम्पनियां  अपने  निजी  भविष्य  निर्वि  ट्रस्ट  चला  रही  हैं  ओर  यह  समाचार

 है  कि  इन  कम्पनियों  ने  इन  ट्रस्टों  स ेभारी  राशि  निकालकर  अन्य  प्रयोजनों  हेतु  उपयोग  कर  ली
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 कर्मचारियों  के  हितों  को  रक्षा  हेतु  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  रघाकिशन  :

 से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  स्ख
 दौ  जाएगी  |

 चोनो  मिलों  के  लिए  कर्नाटक  को  मंजर  किए  गए  औद्योगिक  लाइसेंस

 दौ जाएगी |  आओ  ओकांत  दत्त  नर्रासहराज  वाडियर  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  कर्नाटक  में  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  ले  लिए  क्षत्र-वार

 कितने  औद्योगिक  लाइयेंस  जारी  किए  गए  हैं  ;

 कया  राज्य  ने  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इस  संत्रंध  में  कोई  अनुरोध  किया  है  ;  ओर

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कार्थवाही  की  गई  है  !

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  शून्य  ।

 और  वर्ष  १988-89  के  दोरान  कर्नाटक  राज्य  में  नयो  चीनी  फंकट्री  स्थापित
 करने  के  लिए  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  उसी  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  स्ज्य
 में  नयी  बीनी  फेक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  तीन  आशय  पत्र  प्रदान  किए  गए  हैं  जिनका  ब्योरा
 नीचे  दिया  जाता  है  :  -

 क्रम  फंकक्‍्ट्री  का  क्षेत्र  क्षमता  आशय  पत्र

 सं०  नाम  जारी  करने  की
 तारीख

 1.  कृष्णा  एम०एस०के०लि०
 जिला  बेलगाव  सहकारी  2500  2.11.88
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 2.  मैं०  श्रीभाग्य  लक्ष्मी

 णए्स०एस०के०
 बलगांव  सहकारी  2500  2.11.88

 3.  में०  नारन्जा
 के०  ग्राम

 जिला  बिदार  ।  सहकारी  2500  20.3.89

 च्वोनी  मिलों  में  पुरानो  मशोनें

 7018.  श्री  असर  सिह  राठवा  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  राज्य-वार  और  क्षेत्र-वार  कितनी  चीनी  मिलें  हैं  ;

 क्‍या  देश  में  अधिकतर  चीनी  मिलें  अपनी  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अनुसार  चीनी  उत्पादन

 नहों  कर  पा  रही  हैं  क्योंकि  उनकी  मशीनें  पुरानी  पड़  चुकी  हैं  ;

 यदि  तो  राज्य-वार  ऐसी  चीनी  मिलों  की  संख्या  क्या  है  ;  और

 इन  के  नवीकरण  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०एल०  एक  विवरण
 संलग्न  है  जिसमें  देश  में  स्थापित  चीनी  मिलों  की  राज्यवार  और  क्षेत्रवार  संख्या  दी  गई

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  सरकार  चीनी  फंक्ट्रियों  को  अपने  प्लांट  और  मशीनों  का

 निकीकरण/नवीनीकरण  करने  के  लिए  ब्याज  की  रियायती  दर  पर  ऋण  सुलभ  कर  रही  इसके
 अलावा  केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थान  अर्थात  आई  ०एफ०जी०आई०  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बंक  भी  चीनी  फंबिट्रयों  को  आधुनिकीकरण/पुनर्वासन  क्षमता  तक  विस्तार  करने  के  लिए
 सुगम  शर्तों  पर  ऋण  मुहैया  कर  रहे  हैं

 ।  कई  फैक्ट्रियों  न  इन  सुविधाओं  का  लाभ  उठाया

 बिवरण

 क्षंत्रवार  कुल  स्थापित  चीनी  फैकिट्रियों  की  संख्या  (15-4.1989  को

 स्थिति  के

 नींजी  सरकारी  सहकारी  जोड़
 राज्य  की  अपनी

 _1  2  3  4  5  6

 1.  उत्तर  प्रदेश  45  29  30  104
 2.  बिहार  20  10  ता  30
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 1  2  3  4  5  6

 3.  पंजाब  2  2  9  13
 4  हरियाणा  1  प्ज्र  7  8
 5  पश्चिम  बंगाल  1  1  -  2

 6  असम  ण्याय  1  2  3
 7.  नागालंड  न्ने  —
 8.  राजस्थान  1  ॥  |  3

 9.  मध्य  प्रदेश  5  न  है

 10  उड़ीसा  1  न  4

 1)  महाराष्ट्र  गा  90  101

 12  गुजरात  न+  न  17

 13  गोवा  गा  ््  ॥  ।

 14  तमिलनाडु  14  2  12  28

 15.  कर्नाटक  8  3  18  29

 16  पांडिचेरी  जज  1  |

 17  आनध्र  प्रदेश  10  6  18  34

 18  केरल
 न  2  3

 19  मणिपुर  ञ+  त्ज  ता

 जोड़  121  56  214  391

 राज्प  सरकार  के  करमंघारियों  के  लिए  रिहायशी  क्‍्याटरों  का  आवंटन

 7019.  श्रो  अनावि  चरण  दास  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राजत्रानी  में  रहने  वाले  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों
 को  आपसी  आदान-प्रदान  के  आधार  पर  रिहा4शी  क्वार्टर  उयलब्ध  कराती  यदि  तो  इसके

 लिए  कया  म,नदंड  अननाये  जाते  हैं  ;

 गत  दो  बर्षों  के  दोरान  दिललो/नई  दिल्ली  में  रहने  वाले  उड़ीमा  राज्य  सरकार  के

 कम  वारियों  को  विभिन्‍न  टाईपों  के  कितने  क्वार्टर  आवंटित  किए  गए  हैं  और  उड़ीसा  में  केन्द्रीय
 सरकार  के  कर्मचारियों  के  आवंटन  के  लिए  उड़ी  राज्य  सरकार  से  कितने  क्वार्टर  प्राप्त  क्रिए
 गए  और

 राज्य  सरकार  के  जिन्हें  अधिक  लागत  पर  अपने  घर-परिवार  की  व्यवस्था
 करनी  पड़ती  को  राजथानी  में  पयाप्त  सं5'ग  में  सरकारी  क्वार्ट  रों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  की  गयी  है।करने  का  विचार  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।  संलग्न  विवरण
 में  दिए  गए  मानदण्डों  के  केन्द्रीय  सरकार  दिल्‍नी  में  नियुक्त  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों
 को  मकानों  को  आवंटन  करती  रही  है  ।

 आज  की  तारीख  की  स्थिति  के  दिल्ली  में  उड़ीसा  सरकार  के  कमंचारियों  को
 10  रिहाय  शी  एकक  दिए  गए  हैं  |  राज्य  सरकौर  ने  सूचित  किया  है  कि  उतने  उड़ीसा  राज्य  में  केन्द्रीय
 सरकार  के  कमंचारियों  को  381  क्वार्टर  सौंपे  हैं हर

 तिल

 मत्रिमण्डल  वास  समिति  द्वारा  निर्धारित  मार्गनिर्देशनों  के  अतसार  राज्य  सरकार  के
 कमेंचारियों  को  दिए  जाने  वाले  आवंटनों  की  जांच  की  जाती  इस  प्रकार  विद्यमान  कोटा  बढ़ाने

 का  फिलहाल  कोई  बिचार  नहों  है  ।

 विवरण

 दिलली/नई  दिल्ली  में  तनात  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  रिहायगी  वास  के  आवंटना  ४
 मानदण्ड  ।

 1.  पहले  ही  किए  गए  मौजूदा  आवंटनों  को  जारी  रखने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 2.  भविष्य  दिल्ली  में  तेनात  राज्य  सरकारों  के  अधिक  से  अधिक  पांच  कमंत्रारियों
 को  सामान्य  लाइसेन्स  फीस  के  भुगतान  पर  वास  का  आवंटन  किया  जहां  12

 1985  की  स्थिति  के  अनुसार  मौजूदा  आवंटन  पांच  से  कम  हैं  वहां  इस  संख्या
 तक  ही  सीमित  किया  जाए  ।

 3.  जहां  राज्य  सरकार  द्वारा  अपते  स्वयं  के  अधिति  गृह  बना  लिए  हैं  उन  मामले  में

 सामान्य  पूल  जिनका  उपयोग  राज्य  सरकारों  द्वारा  अथिति  गृह
 के  रूप  में  किया  जा  रहा  को  माह  की  अवधि  के  भीतर  सामान्यपूल  में  बापस
 लिया  जाए  ।

 4...  दिल्ली  के  अलावा  दिल्ली  में  तंनात  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  अधिक  से  अधिक  दो
 कर्मचारियों  को

 सामान्यपूल  वास  का  आवंटन  किया

 5.  जब  कभी  भी  राज्य  सरकार  का  कोई  निवासी  आयुक्त  बदल

 जाता  तो  उनके  उत्तराधिकारी  को  सम्बन्धित  राज्य  के  राज्य  सरकार  के
 चारियों  के  दखल  में  दिल्ली  में  कुल  क्वार्ट  रों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखे  बिना  प्रारम्भ
 में  एक  वर्ष  के  लिए  उपयुक्त  टाइप  का  रिहायगी  वास  इस  शर्ते  पर  दिया  जाए  कि

 पूर्बंवर्त  निवासी  आयुक्त  उस  वास  को  एक  वर्ष  की  उक्त  अवधि  के  भीतर  खाली  कर
 देगा  तथा  खाली  होने  पर  उसे  सामान्यपूल  में  वापस  करना  पूर्व  रेजीडैन्ट

 आयुक्त  को  रहने  की  अवधि  के  समाप्त  होने  के  तुरन्त  बाद  वास  को  खाली  करने  के
 लिए  कहा  ऐसा  न  करने  पर  उन्हें  अविलम्ब  बेदखल  कर  दिया  जाएगा  ।

 गवर्नमेंट  मेडिकल  स्टोर  मद्रास  में  बिक्री  में  गिशावट  को  प्रव॒त्ति
 7020.  श्री  एम०  महालिगस  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्र

 करेंगे  कि  :
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 क्या  गवरनंमेंट  मेडिकल  स्टोर  मद्रास  में  गत  तीन  वर्षों  के  आंकड़ों  की  तुलना  में

 कुल  विक्री  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  दिखाई  दी  है  ;

 (०)  यदि  तो  कुल  बिक्री  में  इस  तीश्र  गिरावट  के  क्‍या  कारण  है  ;  और

 इस  गिरावट  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कायंवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 .  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडे  )  :  जी

 नहीं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकारी  मेडिकल  स्टोर  डिपो  मद्रास  की  कुल  बिक्री  इस

 प्रकार  थी  :--

 1986-87  ~  228.65  लाख  रुपये

 1987-88  8  --  320.55  लाख  रुपये

 1988-89  410.34  लाख  रुपये

 और  ये  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 में  लुप्त  प्रजातियों के  प्रजनन  ओर  पुनर्वास  हेतु  विशेष  व्यवस्थाਂ

 7021.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  पर्यावरण ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  लुप्त  प्राय  प्रजातियों  के  प्रजनन  ओर  पुनर्वास  हेतु  विशेष
 व्यवस्था करने  की  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  :  और

 यदि  तो  इस  योजना  को  लागू  करने  हेतु  केन्द्र  द्वारा  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  और
 प्रजातियों  की  कंप्टिव  ब्रीडिग  और  पुनर्वासਂ  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्क्रीम  के तहत  उड़ीसा  सरकार
 से  ब्रीडिग  जल  आपूर्ति  और  उपकरणों  जंसे

 आपध्रा  रभूत  ढांचे  के  विकास  के  लिए
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 और  इस  स्कीम  के  तहत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अब  तक  2.75  लाख  रुपये  की  राशि
 मंजूर  की  जा  चुकी  ।  स्क्रीम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर  की  हिस्सेदारी  के
 आधार  पर  उतनी  ही  राशि  प्रदान  की  गई  है  ।

 दलदलो  भूमि  का  संरक्षण

 7022.  श्रो  भद्  श्वर  तांती  :  बया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे

 क्‍या  सरकार  ने  सोलह  दलदली  भूमियों  के  संरक्षण  लिये  कोई  कार्य  योजना  तैयार
 की  है  ;  और

 ग्रदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  देश  मे  नमभूभि  के  संरक्षण
 के  लिए  एक  स्क्रीम  आरम्भ  की  गई  है  जिसके  अन्तर्गत  ।6  नमभूमियों  को  कार्य  योजना  तैयार  करने  के

 लिए  चुना  गया  अब  तक  8  नममूमियों  के  बारे  में  कार्य  योजतावों  को  मंजूरो  दी  जा  चुकी  है  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण
 ।

 चुनी  गई  नमभूमि  राज्य  क्या  कार्य  योजना  आवंटित  धनराशि
 को  मंजूरी  दी  गई

 रुपए

 ॥|  कोलेरू  आन्ध्र  प्रदेश  जी  हां  7.50

 2  बूलर  जम्मू  और  कश्मीर  जी  हां  7.70

 3  ब्रिल्का  .  उड़ीसा  जीहां  7.45

 4...  लोकटक  मणिपुर  हे  जी  हां  17.90  .

 5.  भोज  मध्य  प्रदेश  जी  हां  4.75

 6  साम्भर  राजस्थान  जी  नहीं  श्न्य
 7  पिचोला  राजस्थान  जी  नहीं  शून्य
 8  अष्टमूडी  केरल  जी  नहीं  शून्य
 9...  केरत्र  जी  नहीं  शून्य

 10.  दरिके  पंजाब  जी  हां  11.90

 11...  कंजली  पंजाब  जी  हां  7.42
 12...  सुखना

 |
 चण्डीगढ़  जी  हां  6.60  .

 13.  उजनी  महाराष्ट्र  जी  नहीं  श्न्य
 14,  रेनुका  हिमाचल  प्रदेश  जी  नहीं  श्न्य
 15...  काबर  बिहार  जी  नहीं  शून्य
 16.  नलसरोवर  गुजरात  जी  नहीं  श्न्य

 दिल्लो  विकास  प्राधि  करण  ट्वारा  एल०आई  ०्जी  ०,  ०  फलेटों  के  म्ल्यों  में  वद्धि

 7023.  श्री  आर०एन०  यादव  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  तरिकास  प्राधिकरण  ने  एल०आई०जी०  और  एम्र०आई०जी०  के  फूलेटों  के

 मूल्यों में  अत्यधिक  वृद्धि  कर  दी  है  ;

 यदि
 तो  इन  फूलैटों  के  पुराने  और  नये  मूल्यों  का  तुलनात्मक  ब्योरा  क्‍या  है  ;  और

 फूलेट्ों के  मूल्यों  में  वृद्धि  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दंलबोर  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 कन्नौर  स्पिनिंग  एड  थीविग  मिल  के  कर्मचारियों  को  पर्वे-अग्निमम

 7024.  श्री  मुल्‍्लापललो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अन्तर्गत  सभी  एककों/मिलों  में  कमंचारियों  को

 पर्व  अग्रिम  आदि  ज॑से  नौकरी  संबंधी  लाभ  समान  रूप॑  से  दिए  जाते  हैं

 यदि  तो  उनमें  विद्यमान  विभिन्‍नता  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इ  सके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  इस  संबंध  में  केरल  में  कन्नोर  स्प्रनिंग  एंड  वीविंग  मिल  के  कृमंचारियों  की ओर
 से  बष॑  1988  और  1989  के  दोरान  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  है  :

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  और  एन०टी  ०सी  ०  मिलों  के
 कामगारों  सहित  वस्त्र  कामगारों  के  मामले  में  मजदूरी  ढांचे  क्षेत्र-सह-उद्योग  सिद्धांत  के  आधार  पर
 निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  यह  ढांचे  सभी  एन०टी०सी०  मिलों  में  एक  समान  नहीं  हैं  क्योंकि  ये
 मिलें  अलग-अलग  वस्त्र  क्षंत्रों  में  स्थित  हैं  ।

 हां  ।

 सरकार  मजदूरी  ढांचों  के  निर्धारण  में  सीधे  हस्तक्षेप  नहीं  करती  है  ।

 दिललो  में  भूमि  को  समस्या

 7025.  श्री  गदाधर  साहा  :  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  भूमि  के  अब्यावहारिक  कारोबार  में  शामिल  है  तथा  इसे
 बेतनभोगी  वर्ग  के  लोगों  एवं  सामान्य  नागरिकों  के  भुगतान  करने  की  क्षमता  से  बहुत  अधिक  दर  पर

 भूमि  की  बिक्री  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  हैं  इसमें  भूमि  का
 अधिग्रहण  बहुत  ही  कम

 कीमत  पर  किया  है

 यदि  दो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  के  इस  कारोबार  को  समाप्त  करने

 के  लिये क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  में  भूमि  की  समस्या  को  एक  नये  दृष्टिकोण  से  विचार
 करने  का

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  भूमि  अधिग्रहण
 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  अधिग्रहित  की  मई  भूमि  के  लिए  मुआवजा  दिया  जाता  अब
 तक  अधिग्रहित  की  गई  भूमि  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विकसित  की  गई  भूमि  में
 वाणिज्यक  प्लाटों  को  प्रच/लत  माकिट  दरों  पर  खुली  नीलामी  द्वारा  बेचा  जाता  है  ।  रिहायशी  प्लाटों
 को  अधिकांशतः  पूर्व  निर्धारित  दरों  पर  बेचा  जाता  है  जो  अधिग्रहण  की  लागत  ऊपरी  लागतों
 भादि  सहित  बिकास  की  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रहितਂ  के  छिद्धान्त  पर  निर्धारित
 की  जाती  उन  सहकारी  ग्रुप  आवास  समितियों  को  पूब॑-निर्धारित  मूल्यों  पर  विकसित  भूमि  आंबटित
 की  जाती  है  जिनकी  सदस्यता  में  आम्रततोर  प्र  मध्यम  तथा  निम्न  आय  वर्ग  के  लोग  शामिल  हैं  ।  प्लाटों
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 की  नीलामी  से  बची  शेष  भूमि  का  उपयोग  स्कूलों  एवं  अस्पतालों  जैसी  संस्थाओं  को  भूमि  की  लागत  में

 कमी  करके  संदह्ायतार्थ  किया  जाता  है  तथा  विकसित  प्लाटों  को  समाज  के  कभजोर  वंगों  को  तथा  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  को  अन्य  विकास  गतिविधियों  के  लिए  आवंटित  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  हुआ  घाटा

 7026.  श्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :

 श्री  के०  राम  चन्द्र  रेड्शो  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नार्गानक  पति  मंत्री  बोरों  के  सौदे  में
 भारतीय  खाद्य  निगम  को  घाटे  के  बारे  में  29  1989  के  क्तारांकित  प्रश्न  संख्या  3921  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निषम  को  बोरियों  के  सौदे  में  हुए  घाटे  के  संबंध  में  कोई  जिम्मेदारी
 निर्धारित  की  गई  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डो०  एल०  और  यह
 मामला  जांचाधीन

 केन्द्रीय  रेशम  बो्ड  द्वारा  सिटी  सिल्क  एक्सचेंजਂ  को  रेशम  को  सोधो  सप्लाई

 7027.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  सिटी  सिल्क  एक्सचेजਂ  को  रेशम  की  सीधी  सप्लाई
 करता  है  ;

 यदि  तो  तत्संत्ंंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  स्तिटी  सिल्क
 एक्सचेंजਂ  को  रेशम  सीधे  सप्लाई  करने  का  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 वनस्पति  का  उत्पादन

 7028.  श्री  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वर्ष  के  दोरान  वनस्पति  का  अधिक  उत्पादन  हुआ  और  यदि  तो
 तत्संब्रंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 इसके  क्या  कारण
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 खान्च  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  डो०  एल०  :  जी  ह्वां  ।  गत  तीन
 तेल  वर्षों  से  अक़्तूबर)/बित्तीय  वर्षों  से  के  दौरान  वनधपति  का  उत्पादन
 निम्नवत  रहा  :--

 लाख  टन

 तेल  वर्ष  वित्तीय  वर्ष
 198  5-86  9.17  8.68

 1986-87  9.27  9.17

 1987-88  9.85  9.80

 1988-89  4.16  9.95

 से

 चालू  वर्ष  के  दोरान  वनस्पति  के  उत्पादन  में  निम्नलिखित  कारणों  से  वृद्धि  हुई  है  :--

 (1)  इसकी  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  वृद्धि  होना  ।

 (2)  आय  में  अधिक  वृद्धि  ।

 (3)  औद्योगिकीकरण  ।

 (4)  आबादी  में  वृद्धि  ।

 (5)  कच्ची  सामग्री  का  आसानी  से  उपलब्ध  आदि  ।

 दिल्‍ली  में  दूषित  जल  की  सप्लाई

 7030.  श्री  सईद  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  गत  छः  महीने  के  दोरान  दिल्ली  में  दूषित  जल  सप्लाई  किए  जाने  के  वारे  में
 उपभोकताओं  से  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ;

 क्या  शिकायतें  मिलने  के  पश्चात  प्रयोगशालाओं  में  जांच  कराई  गई  थी  ओर  यदि
 तो  जांच  निष्कृषं  क्‍या  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  जल  को  गुणतत्ता  सुनिश्चित  करने  हेतु  वया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  दिल्ली  जलपूर्ति
 एवं  मल  व्ययन  संस्थान  कौ  प्रयोगशाला  में  जल  की  कोटि  के  बारे  में  163  शिकायतें  तथा  दिल्‍ली
 विकास  जो  नलक्‌पों  तथा  गहरे  हैण्डपम्पों  के जरिये  पानी  की  सप्लाई  करता  को  8
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  ।  दिल्ली  जल  पूर्ति  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  को  114  शिकायतों  की  जांच  के
 परिणाम  सन्दोषजनक  मिले  ।  शेष  49  मामलों  यह  पाया  गया  था  कि  पालिका  को  मुख्य  लाइन
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 से  उपभोक्ता  सविस  पाइपों  में  रिसाव  के  कारण  पानी  गन्‍्दा  हो  गया  मरम्मत/ठीक  करने  के
 पश्चात्‌  पानी  की  कोटि  में  सुधार  हुआ  था  ।  8  शिकायतों  के  संबंध  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 की  अयोगशाला  मे  परीक्षण  किए  गए  और  पानी  पीने  योग्य  पाया

 प्रदेश  को  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  संबंधों  स्वीकृति

 7031.  श्रो  प्रताप  भानु  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  प्र  मुख  सिंचाई  परियोजनायें  और  पन  बिजली  परिणोजनायें
 वन  1980  के  अ  तर्गत  पर्यावरण  संबंधी  स्वीकृति  के  लिये  लबित  पड़ी  हैं  ;

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  भौर

 इन  परियोजनाओं  की  आवश्यक  स्वीकृति  शीघ्र  ही  प्रदान  करने  के  लिये  क्‍या  कदम
 उठाये  गये  हैं

 ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और  मध्य  प्रदेश  की  कोई  भी

 जल  विद्य  त  परियोजना  या  बड़ी  सिंचाई  परियोजना  पर्यावरणीय  मंजूरी  के  लिए  लंवित  नही  पड़ी  वन
 अधिनियम  1980  के  उपबन्धों  के  तहत  पर्यावरणीय  मंजूरी  नहीं  दी  जाती  बह  केवल  उन्हीं

 परियोजनाओं  पर  लागू  होता  है  जिनमें  बनेतर  प्रयोजनों  के  लिए  वन-भूमि  को  उपयोग सें  लाया  जाना

 होता  है  |  केवल  दो  परियोजनाओं  अर्थात्‌  बोधघघाट  जल  विद्यूत  परियोजना  तथा  बाणसागर  बहुद शीय
 सिचाई  परियोजना  पर  वन  अधिनियम  1980  के  तहत  विचार  किया  जाना  है  क्‍योंकि
 इनके  बारे  में  आबश्य  6  आंकड़  और  कार्ययोजनाएਂ  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  हैं  ।

 (१)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  अपेक्षित  ब्यौरे  तथा  योजनाए  शीघ्रता  से  भेजे

 जाए  राज्य  के  प्राधिक्रारियों  के  साय  नियमित  रूप  से  सम्पर्क  किया  जाता  है  जिनमें  फील्ड  दौरे
 भी  शामिल  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  संज्ञ  य  अनधिकृत  निर्माणों  के  मामल

 7032.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  वर्ष  1984  से  आज  तक  वर्ष-बार  संज्ञेय  अनधिकृत  निर्माण  के  कितने  मामलों
 में  न्‍्मायालयों  ने  स्थगन  आदेश  जारी  किए  और  इस  समय  कितने  मामले  निर्णयाधीन  हैं  ;

 स्थगन  आदेश  रदद  करवाने  के  लिए  वर्ष  1984  से  आज  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए
 हैं  और  कितने  मामलों  में  स्थगन  आदेश  रदृद  किए  गए  ;  और

 अवैध  निर्माण  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्णबाही  करने  में  लोगों  द्वारा
 जनहित  में  सरकार  की  मदद  किए  जाने  के  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  को
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 परशर्चिनयुरी  जनता  फ्वेंट  के  पाकेट-दो  में  पक्ों  का  रख-रखाव

 ]

 7033.  ओऔ  रामाश्मय  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पश्चिमपुरी  जनता  नई  दिल्‍ली  के  पाकेट-दो  के  आवबंटिती  संघ  ने  दिल्ली
 विक्ास॒  प्राधिकरण  को  क्षेत्र  में  सावंजनिक  पार्कों  के  उचित  विकास  और  रख  रखाव  के  लिए
 अधभ्यावेदन  दिया  है

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यत्राही  की  गई  है  ;  और

 यदि  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  क्योंकि  फूलटों  जब
 तक  दिल्ली  नगर  निगम  को  साँप  नहीं  दिया  जाता  जिम्मेदारी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  है  ;

 शहूरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 और  जनता  नई  दिल्ली  के  को  दिल्ली  नगर
 निगम  को  पहले  हो  अन्तरित  कर  दिया  गया  फिर  भी  इस  क्षेत्र  में  स्थित  पार्कों  का  अनुरक्षण  दिल्ली
 विकास  प्राध्रिकरण  द्वारा  किया  जाना  पार्कों  का  विकास  कार्य  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 शीघ्र ही  आरम्भ  क्रिया  जा  रहा  है  ।

 हथक  रघा  बूनकरों  को  सहायता

 7034.  प्रो.०राम  कृष्ण  मोरे  :

 श्रो  बनवारी  लाल  पुरोहित
 :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  हथकरघा  बुनकरों  को  कोई  राहत
 या  सहायता  प्रदान  की  है  ;

 यदि  तो  तत्तम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्यों  के  दोरान  हथकरघा  बुनकरों  की  स्थिति  की
 जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  कोई  दल  भेजे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  देश  में  हथकरघा  बुनकरों  को  सरकार  का
 और  क्‍या  सहायता  प्रदान  करने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  र:ज्य  मंत्री  रफीक  :  ओर  देश  में  हथकरा  क्षेत्र
 के  विकास  तया  हयक  रघा  बनकरों  के  कस्याण  की  विभिन्‍न  योजनाओं  कार्यान्वयन  के  लिए  वर्ष
 1986-87  1987-88  और  1988-89  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  43417.57  लाख  रुपये

 की  राशि  रिलीज  की  गई  ।  उप्रप्र क्त  तीन  वर्षों  के  दौरान  रिलीज  की  गई  राशियों  का  व्यौरा  संलग्न
 विवरण में  दिया  गया  हैं  ।

 और  हथक  रघा  विकास  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  प्रगति  से  संबंधित  मामलों  और
 हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  महत्व  के  मुद्रे  की  पुनरीक्षा  हर  तिमाही  में  नई  दिल्‍ली  में  हथयकरघा  ओर
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 अस्त्र  निदेशकों  की  बैठक  में  की  जाती  है  ।  जब  कभी  राज्यों  में  कोई  विशेष  सम्रस्याए  उत्पन्न  हो
 जाती  है  ।  तब  उन  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  अधिकारियों  को  राज्यों  में  भी  प्र  तिनियुकत
 किया  जाता  है  ।

 विवरण
 रु०

 ऋण्सं०  योजनाओं  का  नाम  रिलीज  की  गई  राशि

 1986-87  1987-88  1988-89  योग

 योजना  स्कीम

 1,  प्राथमिक  हथकरघा  बुनकर  समितियों
 को  शेयर  प्‌  जी  सहायता  ।  170.36  125.00  152.00  447.36

 2.  राज्ण  हथकरघा  शीषं  समितियों
 को  शेयर  पू  जी  सहायता  ।  200.00  149.75  90.00.  439.75

 3.  राज्य  हथकरघा  विकास  निगमों  को

 शेयर  पू  जी  सहायता  ।  205.00  192.00  92.50  489.50

 4...  करघों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए
 सहायता  ।  180.46  204.64  204.38  589.48

 5.  बुनकर  समितियों  को  प्रबन्धकीय
 उपदान  ।  30.00.  31.00  36.00...  97.00

 6...  करघा-पूर्व  करघा  पश्चात  संप्ताधन

 सुविधाओं  के  लिए  सहायता  ।  215.00  203.50  180.09  598.50

 7  श्रिफूट  फण्ड  61.66  65-44  84.99  212.29
 8...  वर्कशेड-सह-आवास  207.67  149.73  388.71  746.11

 9.  निर्यात  उत्पादन

 हथकरघा  विकास  परियोजनाए  90.00.  100.00  93.83  283.83

 10.  राज्यों  में  प्रवर्तंनतन्त्र  की
 स्थापना  ।  न  25.00  13.20  38.20

 गैर-योजना  स्कीम

 1.  जनता  कपड़ा  9634.81  9136.08  10006.53  28777.42

 2...  हथकरघा कपड़  पर  विशेष  छूट  2830.38  3322.64  4545.11  10698.13

 योग  13825.34  13704.98  15887-25  43417.57
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 कमंचारो  राज्य  बोसा  निगस  द्वारा  क्रिश्वियन  अस्पताल  का  अधिग्रहण
 7035.  श्री  देवी  घोषाल  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  लाभ  प्राप्त  करने  वाले
 क्षय  रोगियों  की  सुविआ  के  लिए  बंद  पड़े  क्रिश्वियन  श्यामनगर  का

 अधिग्रहण  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मत्रालय  सें  उप  संत्री  राधा  किशन  :
 और  सूचित  किया  गया  है  कि  श्याम  नगर  क्रिश्चियन

 अस्पताल  का  अधिग्रहण  करने  और  योजना  के  अन्तगंत  इसे  अस्पताल  के  रूप  में
 चलाने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  1988  में  ध्िद्धान्त  रूप  से  सहमत  हो
 ग्रग्मा  है  ।  उन्होंने  तदनुसार  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  वे  जमीन/भवन  तथा  उपकरण  के
 स्थानांतरण  संत्रंत्री  अपेक्षित  प्रस्ताव  को  निगम  के  औपचारिक  अनुमोदन  हेतु  भेजें  |  राज्य

 प्रस्ताव  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 रक्‍त  जांच  उपकरणों  को  खरीद  के  लिए  महाराष्ट्र  को  वित्तीय  सहायता

 7036.  श्री  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  रत  में  एड्स  के  जीवाणुओं  की  जांच  के  लिए  विशेष  रक्त
 जांच  उपकरण  की  व्यवस्था  करने  हेत  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  अनुरोध
 किया  है  ;

 यदि  तो  राज्य  सरकार  को  उपलब्ध  कराई  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा
 कया  है  ;

 यह  उपकरण  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाएगा  ;  और

 इस  उपकरण  के  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावाना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  से

 हां  ।  भारत  सरकार  ने  रकतदाताओं  की  जांच  और  एड्स  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए
 जे०्जे०  ग्रुप  बम्बई  में  एड्स  के  रोगियों  के  लिए  क्लिनिकल  प्रबन्ध  करने  के  लिए  15.30
 लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  हे  ।  उपर्य  क्त  क्रियाविधियों  को  चलाने  के  लिए  एड्स  यूनिट  के  लिए
 आवश्यक  उपकरण हैं

 (1)  रेस्पिरेटर  ।

 (2)  मांनिटरिंग  यूनिट  ।

 (3)  अल्टासऊ ड  टेब्लाइजर्स  ।

 (4)  प्रकाश  स्रोत  सहित  एंडोस्कोप्स  का  पूरा  सेट  ।

 (5)  प्रकाश  स्त्रोत  सहित  ब्रोन्को  स्कोप  ।

 (6)  लबु  ऑटोक्लब  ।
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 बम्बई  में  जे०जे०  ग्रुय  अस्पताल  जड्स  यूनिट  ने  पहले  से  हौ  1989  से  कार्य  करना

 शुरू  कर  दिया  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  रेशम  बुनाई  उद्योग

 7037.  श्री  मानिक  रेडडी  :  क्‍या  वस्त्र  है  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  में  रेशम  बुनाई  उद्योग  विलोगन  का  सामना  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  आयोग  को  पुनः  चालू  करने  और  वुनकरों  को  मदद
 देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  नहीं  ।

 भारत  सरकार  बुनक्र  सहकारी  समितियों  को  शेयर  पूजी  करघों  का

 हथकरघा  कपड़े  की  बिक्री  पर  छूट  किफायत  निधि
 आवास  योजना  आदि  जैसी  अनेक  योजनाओं  के  माध्यम  से  देश  के  प्रदेश  हथकरघा

 बुनकरों  वुनकरों  को  सहायता  प्रदान  करती  रही  है  ।

 गेह  उत्पादकों  को  बोनस

 7038.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  व़ाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  खाद्यान्नों  का  रक्षित  भंडार  बनाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गेहूं
 उत्पादकों  को  देने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 खाद्यान्नों  के  भंडारों  को  बढ़ाने  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०एल०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  सरकारों  तथा  उनकी  एजेन्सियों  द्वारा  सरकार  के
 समर्थन  मूल्य  पर  किसानों  द्वारा  स्वेच्छा  से  की  गई  पेशकश  के  प्रति  गेहूं  की  वमूली  की  जाती  है  ।
 किसानों  द्वारा  पेश  किए  गए  तथा  विहित  विनिर्दिष्टियों  के  अनुरूप  सभी  मेहूं  को  वसूली  एजेंसियों  द्वारा

 वसूल  कर  लिया  जाएगा  ।
 5
 बेरोजगार  मेडिकल  तकनोको  स्नातक  और  डिप्लोमा  धारी

 7039.  श्रीमतो  प्रभावती  गुप्त
 शओ  बढ्ठि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बेरोजगार  मेडिकल  तकनीकी  स्नातकों  और  डिप्लोमा  धारकों  का
 पता  लगाने  के  लिए  राज्य-वार  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  है  ;

 ऐसे  की  संख्या  में  प्रति  वर्ष  कितनी  वृद्धि  होती  है  ;  और
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 सरकार  ने  उन्हें  शीघ्र  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाएं  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  देश  में  बेरोजगार  मेडिकल  तकनीकी  स्नातकों  तथा  डिप्लोमाधारकों  की

 संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सरकार  द्वारा  मेडिकल  तकनीकी  स्नातकों  तथा  डिप्लोमा  धारकों  को  रोजगार
 उपलब्ध  कराने  के

 लिए  उठाये  गए  कदमों  के  विवरण  पंचवर्षीय  योजना  दल्तावेज  में  दिए
 गए  '

 भारतोय  रुई  निगम  द्वारा  कपास  का  निर्यात

 7040.  श्री  एम०वी०  चन्द्रशेखर  मृति  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  रुई  निगम  को  कपास  का  निर्यात  करने  से  क्‌ल
 कितनी  विदेशी  मुद्रा

 की  आय  हुई  ;

 क्या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  रुई  निर्यात  करने  का  कोई
 कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है
 :

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रकोक  :  भारतीय  रुई  निगम  ने  तीन  वर्षो
 1982-86,  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  अपने  रुई  के  निर्यात  से  131.56  करोड़  रुपए
 की  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 और  चालू  रुई  वर्ष  1988-89  के  दोरान  सरकार  ने  अत्यधिक  लम्बे  रेशे

 रुई  की  50,000  गांटों  का  निर्यात  कोटा  तथा  भारतीय  रुई  व्यापार  निगम  लि०  द्वारा  निर्यात  के

 लिए  बंगाल  देशी  की  1241  गाठें  रिलीज  की  हैं  !

 रोहिणी  आवास  योजना  के  अन्तगंत  निम्न  आय  वर्ग  के  भूखण्डों  के  लिए  पंजोकृत  व्यक्तियों  के
 पंजोकरण  को  मध्यमआय  वर्ग  के  भूखण्डों  में  परिवर्तित  करना

 7041.  श्री  राम  सिंह  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  रोहिणी  आवास  योजना  के  अन्तगंत  निम्न  आय  वर्ग  और
 मध्यमआय  वर्ग  की  श्रेणियों  के  अन्तगंत  पंजीकृत  कितने  व्यक्तियों  को  अभी  भूखण्ड  आवंटित  किये
 जाना  शेष  ,

 पंजीड्वत  व्यक्तियों  को  कव  तक  भूखण्ड  आवंटित  किए  जाने  की  संभावना

 वर्थ  1988  के  दोरान  ओर  वर्ष  1989  में  निम्म  आय  वर्ग  के  भूखंडों  क ेलिए  पंजीकृत
 ब्यक्तियों  के  पंजीकरण  को  मध्यमआय  वर्ग  के  भूखंडों  के  पंजीकरण  में  परिवतंन  करने  संबंधी  आवेदन
 पत्रों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  अब  तक  कितने  अभ्यावेदन  श्राप्त

 हुए  हैं  ;  और

 इन  आवेदन  पत्रों  पर  कब  तक  कार्यवाही  की  जायेगी  तथा  उनके  अनुरोध  को  कब  तक
 स्वं.कार  कर  लिया  जाएगा  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  सिह  )  :

 निम्न  आय॑  वर्ग  ‘  25.113

 मध्यम  आय  वर्ग  18,644

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  शेष  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  अगले  पांच  वर्षों  क ेभीतर
 बद्ध  तरीके  से  प्लाट  आबंटित  करेगा  ।

 1988  में  चार  तथा  1989  में  एक  ।

 रोहिणी  आवासीय  योजना  में  श्रेणी  बदलने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  और  इसलिए
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्राप्त  आवेदनों  पर  विचार  करने  तथा  उपय्‌'क्त  भाग  के  उत्तर
 के  संदर्भ  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  पटसन  निर्माता  निगम  के  अन्तर्गत  पटसन  मिलों  का

 आधुनिकोकरण

 7042.  श्री  बलवंत  सिह  रामूवालिया  :
 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  पटसन  निर्माता  निगम  के  अन्तर्गत  चल  रही  मिलों  का  उनके  लगातार
 घाटे  में  चलने  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 आधुनिकीकरण  करने  का  हाल ही  में  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  इस  योजना  के  अन्तगंत  कुल  कितनी  राशि
 आबंटित  की  गई  ;

 क्‍या  इस  राशि  का  उपयोग  एक  निश्चित  सीमा  तक  आधुनिकीकरण  हेतु  किया
 गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  पश्चात  उत्पादन  में  कमी
 आई  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  मिलों  में  घादें  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  अतिरिक्त
 कदम  उठाए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  आलम  )  :  से  सरकार ने  राष्ट्रीय  पटसन
 निर्माता  निगम  की  5  इकाईयों  के  लिए  1982  में  आधुनिकीकरण  तथा  नवोकरण  (एस/आर)
 योजनाओं  को  मंजूरी  दी  गत  प्र्षों  के  दोरान  इस  योजना  के  तहत  निम्न  राशियां
 आबंटित  कीं  :

 1986-87
 aa  2.24  करोड़  ₹०

 १9६7-88  जा  2.00  करोड़  रु०

 1988-89  न  1.00  करोड़  रु०

 जिन  मिलों  में  ये  योजनाए  कार्यान्वित  की  जा  रही  उनके  सम्बन्ध  भें  गत  तीन  वर्षों  के
 उत्पादन  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :
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 1986-87  हल  120.1  मिलियन  टन

 1987-88  a  95.9  मिलियन  टन

 1988-89  9  122.2  मिलियन  टन

 वर्ष  1987-88  में  73  दिनों  की  हड़ताल  के  कारण  उत्वादन  कम  रहा  ।  बाटे  को  कम  करने
 के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 1).  क्षमता  उपयोग  में  और  अधिक  सुधार  लाने  के  लिए  प्रायोजित

 योजनाओं  को  पूरा  करना  ।

 2).  नई  प्रौद्योगिकी  आरंभ  करना  ।

 3)  उत्पाद  विविधीकरण  ।
 पु

 4)  निवेश  लागत  में  कमी  करना  ।

 ]
 7043.  डा०  दत्ता  सामंत  :  कया  श्रम  मंत्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  हरियाणा  में  पत्थर  फ्री  खानों  और  क्रशरों

 के  कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिये  गठित  अ:योग  ने  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की

 सिफारिश  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंत्र  में  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन

 माल  :  और  समझा  जाता  है  कि  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  के  एसोसिएट  डा७
 जन  जिन्हें  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  इस  बात  की  जांच  करने  तथा  रिपोर्ट  देने  का  निदेश

 दिया  गया  था  कि  वर्ष  1982  की  रिट  याचिका  संझवा  2135  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए
 निदेशों  का  अनुपालन  किया  गया  है  या  हाल  ही  में  उच्चतम  न्यायालय  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी  है  ।  श्रम  मंत्रालय  को  उक्त  रिपोर्ट  की  प्रति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 बसन्त  विहार  में  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा

 7044.  भरो  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृत  करेंगे  कि  :

 क्या  वलन्त  बिहार  में  केन्द्रीय  सरकार  आवास  कम्पलंक्स  सर  संबंधित  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  प्रा  धकारी  भूमि  पर  अनविकृत  निर्माण  के  उत्तरदायी  थ  जितके  कारण  वहां
 के  निवासियों  द्वारा  वर्ष  1987-88  में  किय्री  समथ  बनाया  गया  मन्दिर  भी  गिरा  दिया  गया
 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  भूमि  के  बहुत  बड़े  भाग  पर  चिन्मय  स्कूल  का  अवैध  निर्माण  करने  के  कारण  दिल्ली
 नगर  निगम  प्रायमिक  स्कूल  और  दिल्ली  प्रशासन  स्कूल  के  लिए  निर्धारित  दिल्ली  नगर  निगम
 ओर  दिल्ली  प्रशासन  को  नहीं  सौंपा  जा  सकी  ;  यदि  तो  इसके  लिए  जिम्मेवार  उन  अधिकारियों
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 के  नाम  क्‍या  जिनके  अधीन  यह  अनधिकृत  निर्माण  किया  गया  और  सरकार  का  ऐसे
 इंजीनियरों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;  और

 अनधिक्ृट  रूप  से  निर्शित  मन्दिर  को  गिराये  थाने  और  चिन्मय  स्कूद  द्वारा  अधेंध  रूप
 से  कब्जा  की  गयी  दिल्‍ली  प्रशासन  और  दिल्‍ली  नमर  तिगम  की  भूमि  को  बापस  न  लिये  जाने  के
 क्या  कारण  जिससे  कि  वहां  पर  बच्चों  के  खेलने  के  लिए  मंदान  बनाया  जा  सके  ?

 शहरी  थविकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  अधिकारी  केन्द्र  सरकार  आवासीय  वसंत  नई  दिल्ली  में  सरकारी

 भ्‌|  मे  पर  अतिक्रमण  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  जब  अनधिक्ृत  मन्दिर  के  रूप  में  हुआ  अतिक्रमण
 ध्यान  में  तभी  उसे  हटाने  के  लिए  निवासियों  की  एसोसि(श्न  की  मदद  यांगी  गई  ।  एसोफिएशन
 से  कोई  उत्तर  न  मिलने  एसोसिएशन  को  पसतचित  करते  हुए  मन्दिर  गिरा  दिया  गया  थ

 बताया  जाता  है  कि  दिज्ली  नगर  निगम  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  को  आवंटित  भमि  पर  चिन्मय
 विद्यालय  प्राधिकारियों  द्वारा  अतिक्रमण  किया  गया  अतिक्रमण  को  हटाने  के  लिए  आवश्यक
 कारंवाई  को  गई  कि  इस  अतिक्रमण  के  लिए  कोई  भी  सरकारी  अधिकारी  उत्तरदायी  नहीं
 इसलिए  किसी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  नागरिक  पति  निगमों  के  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 7045.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन

 :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  नागरिक  पूति  निगमों  को  वर्ष-वार
 और  राज्य-वार  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ;

 क्या  केरल  राज्य  नागरिक  पूति  निगम  ने  इस  प्रयोजना्थ  अतिरिक्त  वित्तीय  रूहायता
 की  मांग  की  थी  ;  ओर

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल  ०  :  नागरिक  पूर्ति
 राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भन्‍्डारण  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 देने  की  एक  योजना  स्कीम  चला  रहा  इस  स्कीम  के  तहत  केवल  निम्नलिखित  राज्य/संघ  राज्य
 क्षेत्र  सहायता  के  लिए  पात्र  है

 (1)  अज्म  (2)  त्रिपुरा  (3)  मणिपुर  (4)  मेघालय  (5)  मिजोरम  (6)  नागालैंड

 (7)  अरूणाचल  प्रदेश  (8)  सिक्किम  (9)  हिमाचल  प्रदेश  (10)  जम्मू  व  कश्मीर  तथा

 (11)  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  ।

 गत  दो  वर्षो  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  निम्नलिखित  सहायता  दी  गई  :-

 रुपए

 वर्ष  राज्य  मंजूर  की  गई  राशि

 1987-88  हिमाचल  भ्रदेश  13.0

 1988-89  नागालैंड
 5.36

 1988.89  मेघालय  6.0
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 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हेतु  विचाराधीन  महाराष्ट्र  की  परियोजनाएंਂ

 7046.  श्रो  प्रकाश  क्या  पर्वावरण  और  थन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ढारा  भेजी  गई  उन  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  जो  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  विचाराधीन  और  ये  परियोजनाओं

 कब  से  विचाराधीन  हैं  ;

 31  1989  तक  जिन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  है  उनका  ब्यौरा
 क्या  और  ु

 शेष  परियोजनाओं  को  शौघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  और  महाराष्ट्र  राज्य
 सरकार  द्वारा  31  मा  1989  तक  भेजी  गई  लम्बित  और  स्वीकृत  विक्रास  परियोजनाओं  की

 सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 कुछ  परियोजना  अपेक्षित  आंकड़ं  प्रस्तुत  न  करने  के  कारण  ही  लंबित  हैं  ।  परियोजना
 प्राधिकारियों  के  साथ  नियमित  रूप  से  सम्पक  किया  जाता  है  जिससे  सभी  आवश्यक  आंकर्ड  और
 पर्यावरणीय  कार्य  योजनाएं  शीघ्र  भेजी  जाए  ताकि  उन  पर  शीघ्र  निर्णय  लिया  जा  सके  ।

 विवरण

 कम  सख्या  परिवोजना  का  नाम  स्थिति

 1.  लंबित  परियोज  नाए
 1.  नदी  घाटी  परियोजना  :

 शून्य
 2.  ताप  डिद्यूत  परियोजनाएं  :

 1.  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  का  यह  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  प्रें  पहली
 चन्द्रपुर  ताय  विद्युत  सातवीं  यूनिट  ।  बार  1987  को  प्राप्त

 हुआ  था  ।  श्रस्ताव  के  जिन  ब्यीरों
 के  लिए  अनुरोध  किया  गया  थावे
 अब  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ओर  उनकी

 दि  जांच  की  जा  रही  है  ।
 3.  ओऔच्ोगिक  परियोजनाएं  :

 2.  थाण  में  मेससे  नोसिल  का  यह  श्रस्ताव  मंत्रालय  में  पहली  बार
 रसायन  काम्लेक्स  का  आधुनिकीकरण  1987  को  प्राप्त  हुआ
 एवं  विस्तार  ।  प्रस्ताव  के  ब्यौरे  1989  में

 प्राप्त  हुए  हैं  और  अब  उनकी  जांच
 की  जा  रही  है  ।
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 3.  एकीकृत  स्टील  वर्धा  ।  प्रस्ताव  मंत्रालय  को  1986

 में  प्राप्त  हुआ  प्रभाव  मूल्यांकन
 रिपोर्ट  तथा  बहन  क्षमता
 रिपोर्ट  1989  में  प्राप्त

 हुई  जिनकी  अब  जांच  की
 जा  रही

 4.  इनलंण्ड  स्टील  वर्धा  ।  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  में  1988
 में  प्राप्त  हुआ  1988
 5
 में  प्राप्त  ब्योरों  की  अब  जांच  की
 जा  रही

 2-  स्वीकृत  परियोज  नाए  :

 1.  नबो  घाटी  परियोज  नाए  :

 1.  पवन  जल  विद्युत  परियोजना  ।

 2.  नन्दुर  माघेश्वर  परियोजना  ।

 3.  उज्जभी  जल-विद्यूत  परियोजना  ।

 4.  निचली  तिरना  परियोजना  ।

 5.  निचली  दुधना  परियोजना  ।

 6.  भास्ता-जल-विद्यु  त  परियोजना  ।

 7.  खड़क  वासला  हाइडल  परियोजना  ।

 8.  दूधगंगा  सिंचाई  परियोजना  ।

 9.  निचली  पैनगंगा  परियोजना  ।

 10.  कानबर  जल-विद्यूत  परियोजना  ।

 11.  मानिकदोह  जल-विद्युत  परियोजना  ।

 12.  सूर्य  जल-विद्यूत  परियोजना  ।

 13.  घाम  जल-विद्यु  त  परियोजना  ।

 14.  कोयना  परियोजना  ।

 15.  बरना  हाइडल  परियोजना  ।

 16.  तालम्बा  जल-बिद्यूत  परियोजना  ।

 17.  तालम्बा  सिंचाई  परियोजना  ।

 18.  घाटघर  पम्पेड  स्टोरेज  ।

 19.  मुन  परियोजना  ।

 20.  भीरे  जल-विद्य  त  परियोजना  ।
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 21.  वान  परियोजना  ।

 22.  गंोसीखुर्द  परियोजना  ।

 23.  कोयना  कृष्णा  लिफूट  सिंचाई  परियाजना  ।

 2-  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  :

 24.  खापरखेड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र

 25.  टाटा  विद्युत  ट्राम्बे  ।

 26.  का  दाहनू  ताप  विद्युत  केन्द्र  ।

 केरल  में  ओर  मेडिकल  कालेजों  के  खोले  जाने  को  मांग

 7047-  श्री  के०  मोहनदास  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  कुछ  और  मेडिकल  कालेज  खोलने  की  मांग  की  गई
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ;  और

 इस  संबंध  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  इस

 मंक्रलय के  पास  ऐसी  कोई  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बिहार  में  बन  संरक्षण

 [  हिन्दी  ]

 7048.  श्री  चन्द्र  किशोर  पाठक  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88,  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  वन  संरक्षण  के  लिये  बिहार
 को  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 इस  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  कितने  पेड़  लगाये  गये  ;

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  पूरी  घनराशि  इसी  मद  पर  खर्च  की  है  ;  ओर

 तो  इतके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्वावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  वनरोषण  सहित  वन  संरक्षण
 के  तहत  बिहार  के  लिए  आवंटन  इस  प्रकार  है  :-

 हु

 रुपए

 वर्ष  केन्द्र  द्वारा  आवंटित  राज्य  योजनाओं  में  आवंटित
 Be  रस  विज

 प्रति
 1987-88  34.61  10.50

 1988-89  43-11  15.00

 1989-90  45.28  22.50

 --.५2 0

 _
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 इस  अवधि  के  दोरान  राज्य  में  लगाए  गए  वृक्षों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :-

 वर्ष  लगाए  गए  वृक्षों  की  संख्या

 1987-8४
 ः

 3152.00
 हु

 1988-89  1989  3603.  54

 4400.00

 े
 और  धनराशि  को  उपयोग  करने  में  कुछ  कमी  रही  है  जिसका  कारण  राज्य  की

 समग्र  संसाधन  स्थिति  बताई  गई  है  ।

 क्षंत्र  में  बन

 7049.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मध्यवर्ती  ओर  पश्चिम  हिमालय  के  क्षेत्रों  में  वर्गों  का  वर्गीकरण
 किया  गणा  है  ;

 कितने  वन  क्षेत्र  अच्छी  स्थिति  में  हैं  ओर  ऐसे  कितने  क्षेत्र  में  बहुत  कम  वृक्ष  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  इन  क्षेत्रों  में  और  अधिक  वृक्षारोपण  करके  इन  क्षेत्रों  की  स्थिति  में

 सुधार  लाने  के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  तंयार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्मंत्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यागरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  मध्यत्र्ती  ओर  पश्चिम

 हिमालय  में  वनों  का  वर्गीकरण  उनमें  विद्यमान  वृक्षों  के  हिसाब  से  निम्नानुसार  किया  गया  है  :--

 1.  बन्द बन  (40  %  से  अधिक  घनत्व

 (2)  खुले  वन  %  से  40  ९६  तक  गनत्व

 मध्यवर्ती  और  पश्चिम  हिमालय  के  तीन  मु्य  राज्यों  में  वन  क्षेत्रों  का  विस्तार  नीचे

 दिया  गया  है  :-

 राज्य  का  नाम  बन्द  वन  खुले  वन

 (  क्षत्र  वर्ग  क्षेत्र  वर्ग

 जम्मू  व  कश्मीर  7902

 2.  हिमालय  प्रदेश  9908  2974

 3.  उत्तर  प्रदेश

 4.  (8  पहाड़ी
 नाना  जपपययाणा

 कुल  :  36599

 और  पश्चिम  हिमालय  के  ऊपरी  आवाह  क्षेत्रों  को  हरा-भरा  बनाने  का  एक

 विशेष  कार्यक्रम  सरकार  के  विचाराधीन  हिमालय  क्षेत्र  को  हरा-भरा  बनाने  की  यांजना  में  वर्तमान

 संसाधनों  का  संरक्षण  बन्द  और  ठीक  समय  पर  घास  की  कटाई  के  जरिए  चरागाहों  और  वन

 क्षेत्रों से घास के उत्पादन में वृद्धि अवक्रमित वन क्षेत्रों की बहाली अश्विक टिकाऊ 63
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 जलावन  की  लड़की  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देनो  तथा  प्रभावी  अग्नि  शमन  उपाय  चराई  और

 जलावन  की  लकड़ी  एकत्र  करने  के  लिए  कतिपय  क्षेत्रों  को चयन  के  आघार  पर  बन्द  करना  तथा

 वनरोपण  कार्यक्रमों  को शामिल  किए  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 राज्यों  को  परिवार  नियोजन  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन

 7050.  श्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  परिवार  नियोजन  के  लक्ष्यों  की  प्राप्त  करने  में  शत-प्रतिणशत  सफलता  पाने  वाले
 राज्यों  को  विशेष  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजना  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 बया  इस  क्षेत्र  में  केरल  को  शत-प्रतिशत  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ;  और
 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  पश्विार  कल्याण  मन्राल्षम  में  राज्य  मंत्री  सरोज  ख  पे  )  धर  और
 परिवारनियोजन  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  अच्छे  कार्य  निष्पादन  के  लिए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 नकद  पुरस्कार  देने  की  एक  योजना  1988-89  से  आगे  प्रभावी  संशोधित  योजना  में  गर्भनिरोधन
 के  लिए  अपनाए  गए  तरोके  के  अनुसार  परस्कार  की  व्यवस्था  नसबन्दी  आपरेशन  के  कम  से  कम
 90  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  करने  और  प्रत्येक  अन्य  तरीकों  जेसे  प्रचलित  गर्भ  निरोधक
 और  खाई  जाने  वाली  गोलियों  के  100  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लेने  पर  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  इस

 पुरस्कार  का  हकदार  हो  जाता  यदि  मूल्यांकन  में  सेवाओं  की  £प्ति  के  अस्वीकरण  के

 अनुसार  नसबंदी  के  मामले  में  52%  या  इससे  अधिक  के  मामले  में  10  प्रतिशत  या
 अधिक  केस  तथा  प्रचलित  गर्भनिरोधकों  और  खाई  जाने  वाली  गर्भनिरोधक  गोलियों  के  संबंध  में  15%
 या  इससे  अधिक  केस  प।ए  गये  तो  कोई  भी  राज्य  एक  तरीका  विशेष  में  पुरस्कार  पाने  का  पात्र  नहीं
 होगा  ।  तथापि  राज्य  का  कार्य  निष्पादन  नसबन्दी  ओर  के  संबंध  में  गुणवत्ता  सूचकांक  के
 आधार  पर  और  प्रचलित  गर्भ  निराधक  और  खाई  जाने  वाली  गोलियों  के  उपयोगकर्ता  के  संबंध  में

 गुणवत्ता  सूचकांक  और  एकरूपता  सूचकांक  के  आधार  पर  समायोजित/नगष्य  समझा  जाएगा  ।

 एक  राज्य  एक  वधं  में  पुरस्कार  के  रूप  में  नसबन्दी  के  लिए  एक  करोड़
 के  लिए  पचास  लाख  रुपये  और  प्रचलित  गर्भ  निरोधक  ओर  खाई  जाने  वाली  गोलियों  में  से  प्रत्येक
 के  लिए  दस  रपये  से  अधिक  नहीं  ले  सकता  ।

 और  उपलब्ध  अनंतिम  आंकड़ों  के  1988-89  के  दोरान  केरल  राज्य  ने
 प्रचलित  गर्म  निरोधक  और  खाई  जाने  वाली  गौलियों  के  लिये  102. #

 100.2  88.1  प्रतिशत  और  108.5  प्रतिशत  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  ।

 सेवानिव॒त्त  सरकारी  कन्न॑  चारियों  के  लिए  होम्सਂ

 7051.  डा०  गौरो  शंकर  राजहंंस  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्‍या  शिबला  और  अन्य  स्थानों  पर  सरकारी  कमंचारियों  को  उपलब्ध  कराई  गई
 होम्सਂ  की  सुविधा  सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  को  भी  प्रदान  की  जाती  है  ;

 64
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 तो  क्या  यह  सुविधा  सेवा  निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  को  भी  उतने  ही  प्रभार
 के  भुगतान  पर  प्रदान  की  जाती  है  जितना  प्रभार  सेवारत  सरकारी  कमंचारियों  से  लिया  जाता
 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  कन्याकुमारी
 स्थित  हालिडे  होम  में  सेवानिव॒त्त  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  पूरे  वर्ष  वास  उसी  किराये  पर
 उपलब्ध  किया  जाता  है  जो  सेवारत  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  से  वसूल  किया  जाता  जबकि  मसूरी
 और  शिमला  स्थित  हालिड  होम्स  में  वर्ष  के  दौरान  उनको  केवल  16  जलाई  से  14  अप्रैल  तक  उसी
 किराये  पर  व।ल  उजब्ध  किया  जाता

 सीजन  के  जो  बर्ष  में  15  अप्रैल  से  ।5  जुलाई  तक  होता  शिमला  और

 मसू री  स्थित  हालिड  होम्स  में  सेवारत  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  से  वास  की  अत्यधिक  मांग  रहती
 है  ।  इस  कारण  से  सीजन  के  दौरान  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  को  रियायती  दर  पर  वास  नहीं  दिया
 जाता  है  ।

 बन्द  कपड़ा  मिलों  को  पुनः  खोलना

 7052.  श्री  हुसंन  दलबाई  :  क्‍या  बस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृगा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बन्द  कपड़ा  मिलों  को  पुनः  खोलने  हेतु  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ;

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  कुछ  बंद  पड़ी  कपड़ा  मिलों  का  प्र  बध  ग्रहण  करने  के  बाद

 ऐसे  बंद  मिलों  के  सभी  कर्मचारियों  को  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  कराया  है  ;  और

 सरकार  ने  देश  में  ओद्योगिक  एककों  को  अपनी  स्वेच्छा  से  बंद  करने  से  रोकने  के  लिए
 क्या  निवारणात्मक  कदम  उठाये  हैं

 !

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  बन्द  वस्त्र  मिल  को  खोलना
 मिल  की  श्थापित  की  जा  रही  अर्थक्षमता  पर  निर्भर  करता  यह  क्रमशः  वित्तीय

 बैंकों  और  राज्य  सरकार  आदि  सभी  सम्बन्धितों  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  करता  है  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  बम्बई  की  कुछ  बन्द  पड़ी  वस्त्र  मिलों  का  प्रबन्धग्रहण  करने  के
 बाद  केवल  उतने  ही  कामगारों  को  रोजगार  दिया  जितने  कामगार  उन  मिलों  की  कार्य  क्षमता
 के  सचालन  के  लिए  आवश्यक  ये  ।

 राज्य  सरकारों  से  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वे  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  को  ध्रा
 25  के  तहत  मिल  बन्द  करने  के  लिए  अपेक्षित  पूर्वानुमति  देते  समय  यह  विचार  करे  कि  मिल
 बन्द  किया  जाना  न्याय  संगत  है  अथवा  नहीं  ।

 भारतोय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  दिल्ली  यूनिर्वसटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइन्स  को
 सान्यता  प्रदान  न  करना

 7053.  श्री  उत्तम  राठोड  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  साइसेंस  दिल्ली  के  छात्रों  और  अध्यापकों  ने  कालेज  को
 मान्यता  दिलाने  के  लिये  हाल  के  सप्ताहों  में  आन्दोलन  और  हड़ताल  की  थी  ;

 यदि  तो
 इस

 पर  सरकार  की  वया  प्रा  क्रिया है

 (१)  यदि  कालिज  को  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गई  तो
 कालेज  में  छात्रों  को  किन  हालतों  में  दाखिला  दिया  गया  ;

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  उपरोक्त  कालेज  को  मान्यता  प्रदान  न  किये  जाने  के
 क्या  कारण  हैं  ;  ओर

 छात्रों  के  छ्वितों  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  लाइसेज  के  छात्रों  ने  !989  में  लगभग  10  दिच  को

 हड़ताल  की  थी  ।  अध्यापकगण  हड़ताल  पर  नहीं  थे  ।  उन्होंने  छात्रों  के  हितों  का  समर्थन  किया
 जो  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइ  सेज  को  स्थायी  मान्यता  देने  की  मांग  कर  रहे  थे  ।

 इम  मुददे  को  दिल्ली  तथा  इहिल्ली  प्रशासन  जो  इस  कालेज  का  संचालन  करते
 के  लाबथ  उठाया  उ>राप्रानव  ते  मारत  दिल्‍ली  भारतीय

 आधुर्जिज्ञान  परितद  तथा  कानेज  और  अध्पताल  प्राथिकरण  के  प्रतिनिधियों  तथा  छात्रों  के  प्रतिनिधियों
 के  साथ  एक  त्रेठक  जपमें  निम्नलिजित  निर्णय  लिये  गये  :-

 ()  अस्पताल  में  700  पलंगों  की  क्षमता  होदी  आवश्यक  ये  पलंग  पहली
 1989  तक  लगा  दिए  जाए  गे  ।

 (४)  दिल्‍ली  प्रशासन  तथा  दिल्ली  विश्वविद्यालय  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  भारतीय

 आयुविज्ञान  परिषद  के  प्रतिमानों  के  अनुसार  अपेक्षित  पद  पहली  1989
 तक  भर  दिए  और

 iii)  कालेज  की  प्रयोगशाला  सुविधाओं  में  पहली  जुलाई  1989  तक  वृद्धि  कर  दी
 जाएगी  ताकि  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया

 जा  सके  ।

 भारतीय  आयविज्ञान  परिषद  अपनी  संतुष्टि  के  लिए  1989  के  तीसरे  सप्ताह  में  एक
 नया  निरीक्षण  करेगी  जिससे  बढ  सुनिश्चित  हो  जाए  कि  मुख्य  मुद्दे  संतोषजनक  ढंग  से  पूरे  कर  लिए
 गए  हैं  ।

 भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  ने  प्षिफारिश  की  थी  कि  1988  के  पश्चात्‌  जब  तक  निदिष्ट
 कमियां  दूर  नहों  होती  कालेज  में  दाखिले  रोक  दिये  कालेज  समय-समय  पर  की  गई  कारंवाई
 का  विवरध  देता  रहा  था  और  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  निरीक्षण  दल  भेजती  रही  थी  ।  अंतिम
 निरीक्षण  1988  में  किया  गया  था  ।  कालेज  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  से  मान्यता  प्राप्त  है और  इसकी
 डिग्री  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  अधिनियम  के  अन्तंगत  मान्यता  प्राप्त  है  ।
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 भारतीय  आयुज्ञान  परिषद्‌  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अनेक  प्रकार  के  कदम  उठाए
 गए  ।  एम०  बी०  बी०  एस०  के  छात्रों  के  शिक्षण  ओर  प्रशिक्षण  के  उद्देश्य  से  दिल्ली  विश्वविद्यालय
 द्वारा  राफदर  जंग  अस्पता  न  घिकित्सा  अधिकारियों  को  मान्यता  प्रदान  की  गई  जिसहें  शिक्षण  का
 आवश्यक  अनुभव  प्राप्त  था  ।  हु

 भारतीय  भायुविज्ञान  परिपद  की  ही  एक  अपेक्षा  के  रूप  में  प्री-क्लिनिकल  ओर  पंरा-क्लिनिकल
 विभागों  का  विस्तार  किया  गया  ।  कालेज  और  उसके  साथ  लगे  हुए  गुरू  तेग  बहादुर  अस्पताल  शाहदरा
 की  स्थापना  के  काय्ये  में  तेजी  लाई  गई  तथा  1986  से  कालेज  का  अपने  परिस
 तरीके  से  स्थानान्तरण  प्रारम्भ  कर  दिया  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्‌  ने  द॑

 ८.  किया  औ  >>  पर  अल  आल  ee  नल  हे  ना  हा  2  ज कालेज  का  निराक्षण  किया  और  निरीक्षकों  की  अभ्यक्तियों  पर  अच५।लन  भेजी  ग

 यूनिवर्सिती  कालेज  आफ  मेडिकल  साइसेज  में  एम०  वी०  बी०  एस०
 कंरियर  को  कोई  हानि  नहीं  होगी  क्‍योंकि  दिल्ली  विश्वतिद्यालय  द्वारा  प्रदान  की  जा

 डिप्रियां  मान्यताप्राप्त  हैं  तथा  वे  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  अंधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  में  आती

 हैं  ।  फिर  भी  यूनिवर्सिटी  कालेज  ऑफ  मेडिकल  साइ  सेज  को  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  से  स्थाथी
 मान्यता  दिलाने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 पटसन  उद्योग  को  आर्थिक  दृष्टि  से  सक्षम  बनाना

 7054.  श्रौमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पटसन  वस्तु  निर्माता  विकास  परिषद  ने  सरका९  से  पटसन  उद्योग  को  आथिक  दृष्टि
 से  सक्षम  बनाने  के  लिये  कोई  उपाय  करने  की  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  की  गई  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  की  जांच  की  है  ;  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस
 बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रोक  :  से  सरकार  को  पटसन  विनिर्माण
 विकास  परिषद  से  कोई  विशेष  सिफारिशें  प्राप्त  नहीं  हुई  फिर  पटसन  विनिर्माण  बिकास

 परिषद्‌  से  समय-समय  पर  सुझाव  प्राप्त  होते  रहते  जिन  पर  उचित  कारंवाई
 करने  के  लिए  सरकार  विचार  करती  पटसन  उद्योग  के  दीघ॑कालीन  विकास  के  लिए  सरकार  ने
 कई  उपाय  किए  हैं  और  इनमें  से  कुछ  उपाय  नीचे  दिए  गए  जिन्हें  पटसन  विनिर्माण  विकास  परिषद
 कार्यान्वित  कर  रही  है  ::

 (1)  पटसन  विविधीकृत  उत्पादों  की  घरेलू  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  आन्तरिक  विपणन  सहायता
 योजना  ।

 (11)  विदेशी  बाजारों  में  विविधीकृत  पटसन  उत्पादों  के  संवर्धन  और  बिक्री  के  लिए  बाह्य
 विपणन  सहायता  ।
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 (11)  कच्चे  पटसन  की  कीमतों  को  स्थिरता  प्रदात  करने  के  लिए  कच्चा  पटसन  बफर  स्टाक
 जिससे  उपजकर्त्ताओं  ओर  साथ  ही  अन्ण  प्रयोक्ताओं  को  लाभ  प्राप्त  हो  ।

 (Iv)  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगरभ  के  सहयोग  से  हँसियन  और  टाट  के  लिए  ऊंचे

 मूल्य  की  विश्वव्यापी  निविदाओं  में  भाग  लेने
 के  लिए  निर्यात  कीमत  स्थिरीकरण

 योजना  ।

 (९)  विविधीकृत  पटसन  मदों  के  संवर्धन  के  लिए  पूरे  देश  में  और  विदेश  में  मेले  और

 प्रदर्शनियां  आयोजित  करना  और  उनमें  भाग  लेना

 कर्मचारो  राज्य  बीमा  निगम  के  अस्पताल

 7055.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  कया  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  कितने  अस्पताल  हैं  तथा  वे  किन-किन  स्थानों
 पर  स्थित  हैं  ;

 क्‍या  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बिहार  में  ऐसे  अस्पतालों  की  संख्या  कम  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  राज्य  में  ऐसे  ओर  अस्पताल  खोलने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  इस  समय  बिहार  में  छड  कमंचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल  हैं  ।  ये  अस्पताल

 म॒  फुलबा  डी  शरीफ  तथा  रांची  में  स्थित  हैं

 से  किसी  क्षेत्र  में  अस्पतालों  की  व्यवस्था  करना  बीमाकृत  व्यक्तियों  की  संख्या

 पर  निर्भर  करता  है|  वि  भन्‍न  राज्यों  के  बीच  कोई  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  गिरडीह  में  एक  और  कर्मंच।री  राज्य  बीमा  अस्पताल  का  निर्माण  करने

 के  लिए  सहमत  हो  गया  है  ।

 जोबन  अभयारण्य  में  बन  जोबों  की  संख्याਂ

 7056.  डा०  फूल  रेणु  गुहा  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  वन्य  जीवन  अभवारण्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  वन्य  जीवों  की  संख्या  में  कमी  हुई
 है  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं

 ;  और

 देश  के  वन्यजीव  अभयारण्परों  में  बन्य  जीवों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  सरकार

 द्वारा  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  जिधाउरंहमान  :  उपलब्ध  आंकड़े  दशते  हैं  कि

 बनन्‍्यजीव  अभयारण्प्रों  में  वन्‍्यजीवों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।
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 वन्यजीवों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदमों  में  निम्नलिखित
 शामिल हैं

 :-

 (1)  वन्यजीव  1972  को  कड़ाई  से  लागू  करना  ;

 (2)  ज्ञात  संकटापन्न  प्रजातियों
 को  अधिनियम  की  अनुशूची  -1  में  शामिल  करना  ताकि

 शिकार  और  चोरी  -  छिपे  शिकार  के  बिलाफ  उन्हें  पूर्ण  कानूनी  सुरक्षा  प्रदान  की  जा  और

 (3)  वन्यजीबों  के  परिरक्षण  एवं  सुरक्षा  हेतु  राज्यों  को  वित्ती  थे  सहायता  मुहँया  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  अतर्थत  विशेष  बंतन  वद्धि

 7057.  श्री  मोहम्मद  अयूब  खां  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  र्पा  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  परिवार  नियोजन  के  आवधिक  उपायों  को
 अपनाने  वाले  राज्य  सरकार  के  उन  स्थायी  कर्मचारियों  को  जिन्हें  विशेष  वेतनवृद्धि  प्रदान  की  गई  है
 केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  में  उनकी  नियुक्ति  किए  जाने  पर  विशेय  वेतन  वृद्धि  का  हकदार  नहीं
 माना  जाता

 यदि  तो  इस  संबंध  में  नियम  क्‍या  हैं  और  उम्तके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 ऐसे  सरकारी  कर्मचारियों  को  इस  प्रकार  होने  वाली  हानि  की  प्रतिपूर्ति  क्रिस  प्रकार  की
 जाती  है  ?

 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालप  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खाउड़े  )  :  से
 इस  प्रकार  के  मामलों  को  बिनियमित  करने

 के  बारे  में  कोई  आम  आदेश  नहीं  इस  प्रकार
 के  मामले  जब  कभी  आते  हैं  तो  उनकी  गुणावगुण  के  आधार  पर  जांच  की  जाती  है  और  निर्गय  लिए
 जाते  हैं  ।

 एक  श्र  णी  नीचे  आवास  आवंटित  करना

 {  अनुवाद  ]

 7058.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्‍या  एक  श्रेणी  नीचे  आवास  आवंटन  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  और  इस  संबंध  में
 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किये  गये  थे

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  इस  योजना  का  अनेक  वर्षों  से  आवंटन  के  लिए  इंतजार  कर  रहे  चतुर्य  श्रेणी  के
 कमंचारियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मबारियों  के  हित्रों  को  कित्  प्रकार  सुरक्षा
 करने  का  विचार  और
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 क्‍या  टाईप  एक  में  एक  श्रेणी  नीचे  आवास  आवंटित  करने  की  अनुमति  न  देने  का  कोई
 प्रस्ताव

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 17-3.89  ये  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  जो  कमंचारी  से  टाइप-५
 तक के  वास के  पात्र  ऐसे  कमंचारियों  के  अनुरोध  पर  वे  एक  टाइप  नीचे  आधास  आवंटन  के  लिए
 भी  पात्र  होंगे  ।  इस  प्रकार  के  कर्मचारियों  से  23.3.89  को  आवेदन-पत्र  मांगे  गये  ये

 अनुदेश  31.12.89  को  समाप्त  होने  वाले  वतंमान  आवंटन  वर्ष  के  लिए  प्रयोजनर्थ  होंगे  ||

 और  उनकी  पात्ता  वास  से  एक  टाइप  नीचे  के  वास  की  पेशकश  करने  से  किसी
 भी  श्रंणी  के  कमंचारी  के  प्रति  कोई  पक्षपात  नहीं  होगा  ।

 नहीं  ।

 आवासीय  फ्लंटों  का  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग

 *

 7059.  श्रोमतो  विद्यावतो  चतुबेंदी  :  वया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  अधिकांश  आवासीय  कालोनियों  में  धीरे-धीरे

 भूमितल  के  फलों  में  कारखाने  तथा  कार्यालय  खोलने  की  +था  बढ़  रही  है  ;  और

 यदि  तो  आवासीय  फूलंटों  का  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के लिए  उपयोग  रोकने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  जा  रहो  है

 शहूरोी  विकास  मत्ालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 चन्दन  के  वक्ष  लगाना
 '

 7060.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य-वार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ऐसे  स्थानों  का  ब्योरा  क्या  है  जहां  चरदन  के  वृक्ष
 उगाये  जाते  हैं  ;  और

 इन  राज्यों  के  बन  क्षेत्रों  म ेचन्दन  की  लकड़ी  पर  आधारित  उद्योग  कहां-कहां  मौजूद  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  और  सूचना  एकत्न  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 क्लीनोक्वोनोल  ओषध  समूह

 7061.  झी  पी०  आर०  कुमार  सगलम  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  आशय  की  शिकायतों  कि  क्लीनोबवीनोल  ओऔषध  के  कारण  एम०
 ओ०  एन०ਂ  हो  रहा  के  अधार  पर  सरकार  पुनः  विकार  करने  पर  सहमत  हो  गई  है  ;
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 क्या  सरकार  का  इन  ओषधों  की  उपयोगिता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  गेर-सरकारी

 विशेषज्ञों/संगठनों  की  राय  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  इसके  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  की  है  और  यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से
 आरत  में  औषधों  के  क्लीनोक्वीनोल  समूह  के  प्रयोग  के  कारण  की  कोई  रिपॉट
 सरकार  को  प्राप्त  नही  हुई  है  ।

 सरकार  ने  दोनों  सदनों  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  प्रकट  की  गई  चिन्ता  के  कारण

 एक  बार  फिर  से  विशेषज्ञों  के  साथ  परामर्श  करने  का  निर्णय  लिया  इश्  उद्देश्य  के  लिए  आंकड़े
 स्वीकृत  चिकित्सा  संस्थाओं  द्वारा  तैयार  किए  जाएंगे  ।

 चूकि  ऐसे  अध्ययन  किसी  भी  अथंपूर्ण  व्याख्या  के  लिए  काफ़ो  समय  लेते  हैं  ।  अतः  इस
 अ्रयोजन  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्वारित  करना  सरकार  के  लिए  संभव  नहीं  है  ।

 यौन  परिवर्तन  करने  संबंधी  शल्य-चिकित्सा  पर  प्रतिबंन्ध  लगाने  के  लिए  कानून

 7062.  डा०  बोी०  एल०  शैलेश  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुए  हाल  ही
 में  योन  परिवर्तन  करने  संत्रंधी

 शल्य  चिकिस्सा  के  मामलों  के  सबंध  में  चिकित्सीय  और  सामाजिक  पहलुओं  पर  विचार
 कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्या  सरकार  योन  परिवर्तन  कराने  पर  प्रतिवंत्ष  लगाने  तथा  परिवतंनਂ  और

 सुधारਂ  करने  संबंधी  शल्य  चिक्रित्सायों  के  बीच  स्पष्ट  अन्तर  करते  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  पर
 विचार  कर  रही  है

 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोग  खापड़ें  )  पं  से
 इस  समय  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  है  जो  योन  परिवतंन  पर  रोक  लगाता  हो  तथा  परिवर्तनਂ  एवं

 सुआरਂ  आपरेशन  में  अंतर  निर्धारित  करता  हो  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अपने  राज्य  में

 जन्म-पूर्व  विश्लेषणात्मक  तकनीक  के  इस्तेमाल  को  विनयमित  करने  के  लिए  एक  अधिनियम

 बनया

 उत्तर  प्रदेश  में  घीोनी  मिलों  को  दिया  गया  ऋण

 7063,  डा०  बी०  एल०  शंलेश  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  बिभिन्‍न  चीनी  मिलों  को  चीनी  विकास  कोष  से  वर्ष  1588-89

 गन्ना  पेराई  सत्र  के  दौरान  पुनःश्थापना/आधुनिकीकरण  हेतु  कितनी  धनराशि  का  ऋण  दिया

 गया  और  इससे  इन  गन्ना  मिलों  की  उत्पादन  क्षमता  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ;

 71



 लिखित  उत्तर  26  1989

 उत्तर  प्रदेश  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  गन्ना  विकास  हेतु  इन  चीनी  मिलों  को  कुल
 कितनी  धनराशि  का  ऋण  दिया  गया  है  ;  और

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  उत्तर  प्रदेश  की

 10  चीनी  मिलों  को  आधुनिकोक  रण/पुनर्वासन  करने  के  प्र  योजन  हेतु  1988-89  के  दौरान  चीनी

 विकास  निधि  से  कुल  23.24  करोड़  रुपये
 क॑  शि  गई  थी  ।  उपय  क्त  ऋण  का  भुगतान  करने

 के  फलस्वरूप  उत्पादन  क्षमता  में  हुई  वृद्धि  का  मूल्याकन  मिलों  की  इस  समय  कार्यान्वयनाधीन  योजनाओं
 के  पूरा  होने  के  बाद  ही  किया  जा  सकता

 उत्तर  प्रदेश  की  इन  दस  मिलों  में  से  एक  मिल  को  गन्ना  विकास  कायंत्रमों  के  लिए
 1988-89  के  दोरान  कुल  24.40  लाख  रुपये  दिए  गए  थे

 उपयुक्त  ऋण  की  मंजूरी  के  फलस्वरूप  गन्ना  किकास  कार्यक्रमों  की  उपलब्धि  का
 जायजा  इस  समय  कार्यान्वयनाध्वीन  विभिन्‍न  योजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ही  लिया  जा
 सकता  है  ।

 की  सफाईਂ

 7064.  डॉ०  बी०  एल०  शंलेश  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाराणसी  के  लिए  बनाये  गये  विशेष  कायंवाही  जिसमें  नालों  तवा  मल  निकासी
 योजनाओं  और  प्लांटोंਂ  पर  जोर  दिया  गया  के  अ  तगंत  गंगा  की  सफाई  में  अब  तक  क्‍या
 प्रगति  हुई  है  ;

 इन  योंजनाओं  के  लिए  कितना  पश्व्यिय  निर्धारित  किया  गया  था  ओर  आज  तक  कितनी
 घनराशि  खर्च  हुई  है  ;  और

 उत्तर  प्रदेश  से  गुजरने  वाली  गंगा  के  अधोप्रवाह  क्षेत्र  के  लिए  प्रदूषण  को  रोकने  ओर
 इस  पर  नियंत्रण  करने  के  कार्य  को  कम  करने  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 पयोवरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  वाराणसी  के  लिए  38.11
 करोड़  रुफ्य  की  लागत  पर  35  संस्वीकृत  सकीमों  में  से  2.75  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर
 12  स्कीमें  प्री  हो  चकी  अन्य  सभी  स्कीमों  में  काय॑ं  प्रगति  पर  है  और  अभी  तक  20  करोड़
 रुपये  की  राशि  खच  की  जा  चुकी  है  ।

 गगा  काय  योजना  के  अंतगंत  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  तीन  राज्यों
 के  लिए  अभी  तक  258.61  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  262  स्कीमें  मंजूर  की  गई  आज  तकः
 132.2  करोड़  रुपये  का  व्यय  हो  चुका  है तर

 उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  नदी  के  प्रदूष  के  लिए  116.20  करोड़  रुपये  की
 लागत  पर  116  स्कीमें  मजूर  की  गई  हैं  ।  अधिकांश  स्कीमों के  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के
 अंत  तक  ओर  शेष  स्कीमों क॑  आठवीं  पंचवर्षीय योजना  क॑  पहले  दो  वर्षो  में  पूरा हो  जाने  की  आशा  है  #
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 मोपाल  गंस  दुर्घटना  पर  भारतोय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  द्वारा

 »  किया  गया  अनुसंधान

 7065.  डा०  बी०  एल०  शंलेश  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कैपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  भोपाल  गंस  दु्घंटना  के  बारे  में  अनुसंधान
 कर  रही  है  ;

 यदि  तो  अनुसंधान  के  क्या  परिणाम  हैं  अथवा  अन्तरिम  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ;  ओर

 इस  परियोजना  कार्य  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  को  शुल्क  के  रूप  में

 कुल  कितनी  घनरा|  ई

 े  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 हां  ।

 निष्कर्षों  का  सारांशा  नीचे  दिया  गया

 विषली  गंस  से  प्रभावित  व्यक्तियों  पर  पड़  अल्पकालीन/गरम्भीर  परिणाम  दीघकालीन
 परिणामों  दोनों  को  लेखबद्ध  करने  के  लिए  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  अध्ययन  शुरू
 किए  गये  थे  ।  इस  प्रकार  श्वसन  प्रणली  और  रोग  प्रतिरक्षण  प्रणाली  पर  पड़  प्रभावों  पर
 अध्ययन  किए  गए  और  वे  क्रमबद्ध  रूप  में  लखबद्ध  किए  गए  ।  इसी  प्रकार  महिला  प्रजनन  संबंधी
 शारीरिक  क़्िया  विज्ञान  के  गर्भ  के  बच्चों  की  बढ़ोतरो  और  बिकास  पर  अध्ययन
 किए  गये  ।  यह  घटना  प्रभावित  लोगों  के  लिए  एक  भारी  सदमा  थी  ।  मानसिक  स्वास्थ्य  सकेतकों
 की  मानिटरिंग  भी  की  गई  थी  ।

 भोपाल  अध्ययनों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  भोपाल  शहर  के  प्रभावित  क्षेत्रों  मे  से  80,021
 व्यक्तियों  और  अप्रभावित  क्षेत्रों  में  से  15,931  व्यक्यियों  का  पता  लगाया  जा  चका  है  जिनके  मामले  में

 दीघंकालोन  निगरानी  की  जानी  है  |  यह  संख्या  प्रभावित  और  अप्रभावित  जनसंख्या  का  क्रमशः
 ल  0  प्रतिशत  और  5  प्रतिशत  बंठती  है  ।  अप्रभावित  क्षेत्रों  में  लोगों  में  मुत्युदर  ओर  रोग  दर
 नियंत्रित  जन  समूहों  की  तुलना  में  कहीं  ऊंचो  रही  |  लगता  है  गैस  के  प्रभाव  २  हनता  से  मृत्युदर  और
 रूग्णता  दर  दोनों  प्रभावित  हुए  हैं  ।  बच्चे  और  वद्ध  व्यक्ति  अधिक  अनपात  में  प्रभावित  हुए  थे
 अत्यधिक  प्रभावित  होने  वाले  अंग  फेफड़े  थे  जबकि  बहुत  सारे  प्रमाबित  व्यक्तियों  में  कानिया  की

 S अपारदर्शिता  देखी  गई  है  ।  आंखों  में  मोतियाबिद  जल्दी  उतर  आने  के  भी  दुछ  प्रमाण  मिले  हैं  ।

 गर्भवती  महिलाओं  संबंधी  अध्ययनों  में  प्रभावित  जन  समह  में  होने  वाले  गर्भपातों  की
 दर  ऊची  देखी  गई  ।  यह  निरन्तर  ऊची  होती  गई  है  ।  भोपाल  शहर  में  जनसंख्या  पर  आधारित  एक
 कंसर  रजिस्ट्री  स्थापित  कर  ली  गई  है  ताकि  आने  वाले  वर्षों  में  कँसर  होने  की  प्रवत्तियों  पर  नजर
 रखी  जा  सके

 फुफूफुसीय  अपस।|मान्यताएं  अधिकतर  प्रतिबंधक  हैं  जिनमें  वायु  मार्ग  का  थोड़ा  अवरोध  हुआ
 है  और  पेरेकाइमल  फाइब्रोसिस  हुआ  है  |  विश्लेषण  से  पता  चला  है  कि  जिन  लोगों  के  बक्ष  के
 स्कायाग्राम  सामान्य  आए  हैं  उनमें  भी  गैस  प्रभावित  लोगों  में  56९

 हैं  जबकि  नियंत्रित  क्षेत्रों  में  ये  18%  में  हैं  ।
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 विष॑ली  गैस  से  प्रभावित  लोगों  के  श्वमनिका  वायुकोश  धावन  से  पता  चला  है  कि  जो  प्रभावित
 व्यक्ति  धूम्रपान  करते  हैं  उनमें  बहद  भक्षक  क्रियाशीलता  की  दर  ऊंची  रही  ।

 गैस  प्रभावित  लोगों  में  कॉनिया  की  अवारदर्शिता  (15%)  की  शिकायत  आम  टेखी  गई  ।  गैस
 प्रभावित  लोगों  में  कुल  मिलाकर  विक्षिप्ति  की  दर  अपेक्षाकृत  ऊची  रही  रोग  से  मुक्त  होने  के
 प्रमाण  भी  मिले  हैं  और  कभी-कभी  रोग  निदान  में  भी  परिवतंन  आया  है  परन्तु  नियन्त्रित  जनसमू हों

 की  तुलना  में  गस  प्रभावित  जन  समूह  में  रोग  से  मुक्त  होने  की  दर  काफी  कम  है

 भोपाल  में  अनुसंघान  अध्ययन  करने  के  लिए  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  को
 कोई  फीस  नहों  भिली  है  ।  भारतीय  आयुवविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  ने  भोपाल  अध्ययनों  पर
 अपने  बजट  में  से  लगभग  3.75  करोड़  रुपए  खच  किये  हैं  ।

 माला-डी  के  विज्ञापन  पर  किया  गया  खर्च

 7066.  ओऔ  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 खाने  की  गर्म  निरोधक  गोलियों  माला-डी  की  वाणिज़्यिक  माध्यमों  से  जिक्री  के  लिए

 कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  और  अब  तक  कितनी  गोलियों  की  बिक्री  हुई  ;

 अन्य  बिके  गोलियों  का  कितना  स्टाक  ओर  सरकार  का  इन्हें  किस  प्रकार  से  उपयोग
 या  निपटान  करने  का  विचार  है  ;  और

 दूरदर्शन  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  पर  इस  गर्भ  निरोधक  के  विज्ञापन  दिखाए  जाने  पर  कुल
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 प्रारम्भ  से  31  1989  तक  मृख  सेब्य  गर्भ  निरोधक  गोलियों  के  सामाजिक  विपणन  पर  कुल
 उयये  और  आजमायशी  बिक्री  इस  प्रकार  सूबित  की  गई  है  :-

 (I)  कुल  व्यय  312.07  लाख  रुपये

 बिक्री  49  लाख  चक्र

 31  1989  तक  विपणन  कम्पनियों  ओर  मेडिकल  स्टोर  डिपुओं  के  पास  बिना

 बिके  98.9  लाख  चक्र  उपलब्ध  थे  ।  इनका  1989-90  के  दौरान  बिक्री  के  लिये  उपयोग  क्रिया

 जाएगा  मुखसेव्य  गोलियों  के  चक्रों  को  उपयोग  करने  की  अवधि  5  वर्ष  तक  होती  है  ।

 66.44  लाख  रुपये  ।

 प्रबंध  में  श्रमिकों  को  भागोदारी

 1067.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  श्रम्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  फटिलाइजस  के  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  देने  के  बारे  में  विचार
 किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 असम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  संजालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  और  मद्रास  फटिलाइजर्स  लि०  ने  बताया  है  कि  कतिपय  व्यवहारिक  कठिनाइयों

 के  कारण  इस  उद्यम  में  प्रबंध  में  श्रमिक  सहभागिता  योजना  बन्द  हो  गई  इस  योजना  को  फिर  से

 लागू  करने  के  लिए  समचित  समय  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 एड्स  के  रोगियों  के  लिए  परीक्षित  औषधियों  का  आयात

 7068.  डा०  जो०  विजय  रामा  शाव  :  क्‍या  स्वाश्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर०  रोधी  औषधियों  के  उप्रयोग  पर  सरकार  द्वारा  लगाये
 रोक-ने  डाक्टरों  को  असमंजस  में  डाल  दिया  है  जैसा  कि  26  1989  के  एक्सप्रेसਂ
 में  सम्राचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 :  यदि  तो  एड्स  पीड़ित  व्यक्तियों  की  जान  बचाने  के  लिए  विदेशों  से  परीक्षित
 स्वीकृत  औषधियों  का  आयात  करने  के  लिए  पसरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  उन  मरीजों  जिन्होंने  संदेहास्पाद  संक्रमित  औषधियों  का
 कर  लिया  सतत  निगरानी  रखने  का  बिचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 ओर  सरकार  ने  रक्‍त  उत्पादों  के  आयात  में  ढील  दी  तथापि  आयातित  औषध  के  साथ  उसके

 एड्स  विषाणुरहित  होने  का  प्रमाणपत्र  होना  आवश्यक  है  तथा  आयात  के  समय  उनका

 एन्टीबॉडीज  संबंधी  परीक्षण  किया  जाएगा  ।

 आकाशवाणी  ओर  प्रेस  में  विज्ञापन  दे  दिया  गयां  है  कि  जिन  व्यक्तियों  ने
 पिछले  2  वर्ष  के  दोरान  रक््त/प्लासेंटा  उत्पाद  लिए  हैं  उन्हें  समीपतम  स्थित  एड्स  निगरानी  केन्द्र  में

 अपने  रक  त॒  की  जांच  करवा  लेनी  चाहिए  ।

 एकल  खिकित्सा  संबर्ग

 7069.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्ंचारी  राज्य  बीमा  योजना  और  श्रम  विभाग  के  अन्तगंत  पहले
 कार्यरत  चिकित्सा  केन्द्रों  का  विलय  करके  एक  एकल  चिकित्सा  संवर्ग  मेडिकल  गठित
 करने  के  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  निदेश  जारी  किए  थे  और  राज्य  सरकार  ने  इस  संबंध  में  निर्णय
 लिया  था  ;

 हा

 7
 यदि  तो  क्या  उपये  क्‍त॑  चिकित्सा  संवर्ग  का  इस  बीच  गठन  किया  गया  है  ;  ओर

 थदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  री

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  ओर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  नियम  ने  सभी  राज्य  सरकारों की  प्रदेश

 सह़कार  परामर्श  दिया  है  कि  वे  चिकित्सा  एक  पृथक  ,  काडर  बच्युएं  ।  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1985  में  चिकित्सा  पदों  का  पृथक  काड़र

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 कर्नाटक  में  सुरक्षा  गाड़ों  का शोषण

 ]
 7070.  श्री  नरसिह  उूर्ष  शो  :  क्‍या  श्रन्न  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  की  सुरक्षा  गार्ड  यूनियन  ने  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों
 द्वारा  उनके  शोषण  के  बारे  में  केन्द्रीय  श्रम  उप  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  भेजा  था

 यदि  तो  तत्संबंच्री  ब्यौरा  क्या  और

 इनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  सत्रो  तथा  संप्रदीय  कार्य  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  राधा  किशन
 मालबोय  )  :  ओर  (@)  कर्नाठक  की  सुरक्षा  गा  यूनियन  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें

 सुरक्षा  गा्दों  को  भविष्य  वर्दी  समयोपरि  मजदूरी  आदि  ज॑से  लाभों  के
 अभाव  और  उनके  द्वारा  सामना  की  जा  रही  कतिपय  अन्य  समस्याओं  की  ओर  भी  ध्यान  आकर्षित
 किया  है|  यूनियन  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  एक  अखिल  भारतीय  सुरक्षा  कल्याण  बोई  और  मजदूरी

 नियोजन  और  कल्याम  को  बिनियमित  करने  और  सुरक्षा  गाडों  को  कार्य  सुरक्षा  प्रदान  करने
 के  लिए  एक  केन्द्रीय  बिघान  के  अधिनियमन  का  सुझाव  दिया  ।

 यह  महसूस  क्रिया  गया  है  कि  समस्या  विधान  के  प्रभाव  के  कारण  उतनी  नही  जितनी
 कि  विद्यमान  श्रम  विधानों  के  का  रमर  कार्यान्वयन  को  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  सपुचित
 प्राधिकारियों  को  विद्यमान  श्रम  विधानों  के  उपबंधों  को  अधिक  कारगर  ढंग  से  लागू  करने  की  सलाह
 देती  रही  है  जिनमें  ठेका  श्रम  और  1970  शामिल  है  ।  इस
 नियम  के  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  को  विभिन्‍न  कार्यों|संक्रियाओं/प्रक्रियाओं  आदि  में
 निर्घारित  प्रक्रिया  का  पालन  करते  हुए  ठेका  श्रमिक्रों  क ेनियोजन  को  प्रतिषिद्ध  करने  की  शक्तियां
 प्रदत्त  केन्द्रीय  सरकार ने  प्रतिष्ठानों  के  स्वामित्व  वाले  या  अधिगृहित  उन  भवनों  को  चोकोदारी

 जिनके  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  समुचित  सरकार  पहली  1977  से  ठेका  श्रम  नियोजन
 को  प्रतिषिद्ध  कर  दिया  है  ।

 कर्म  जारो  भविष्य  निधि  करनाल  में  लंबित  पड़े  परिवार  पेंशन  के  मामले

 7071.  डा०  ए०के०  पटेल  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिवार  पेंशन  संबंधी  भविष्य  निधि  संगठन  का  रिकार्ड  इसके  करनाल  स्थित  उप
 कार्यालय  में  भली-भांति  रखा  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  कया  मत  15  और  इससे  अधिक  वर्ष  से  परिवार  पेंशन  की  अदायगी  न  करने
 का  कोई  मामला  सामने  आया  है  ;

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  और

 असामान्य  विलम्ब  के  क्या  कारण

 अम  मंत्रालय  में  उप॑  मंत्री  संसदीय  कार्य  मंत्रासय  में  उप  खंत्रो  राधा  किशन
 :  हां  ।
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 से  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  मैससे  एटलस  के  एक  मृतक  कमंचारी  के  विशेष
 मामले  परिवार  पेंशन  को  मंजूरी  नहीं  दी  जा  क्योंकि  कमंकार  द्वारा  अपनी  मृत्यु  से  पूर्व  दिए
 गए  अ शदान  में  कूछ  कमी  थी  ।  विधवा  के  अभ्यावेदन  जीवन  बीमा  लाभ  की  उसकी
 पात्रता  से  राशि  लेकर  कंमी  को  पूरा  कर  दिया  गया  है  तथा  उसे  परिवार  पेंग़न  की  स्वीकृति  दे
 दी  गई

 मंत्रियों  को  दो  जा  रही  सुविधाओं  पर  व्यय

 7072.  ओऔ  सेयद  शाहबददोन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रि-परिषद  के  सदस्यों  को  पानी  तथा  बिजली  की  सीमा  रहित  सेवाएं  उपलब्ध
 कराई  जाती  हैं  ;

 इन  सेवाओं  के  संबंध  वर्ष  1987-88  के  दौरान  तथा  1988-89  के
 दौरान  31  1988  तक  कितनी  घन-राशि  का  भुगतान  किया  गया  ;  और

 इन  दो  अवधियों  के  प्रत्येक  सेवा  सदस्थ-वार  प्रति  माह  औसत
 कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 असस  में  भारतीय  खान्च  निगम  क्षत्रीय  कार्यालय  खोलना

 7073.  श्री  भद्र  श्वर  तांती  :  क्‍या  खाद  और  नागरिक  पूति  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  गुवाहाटी  में  भारतीय  खाद्य  निगम  का  एक
 क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  अनुरोध  किया  था  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केम्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०एल०  :  हां  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  एक  नया  जोनल  कार्यालय  स्थापित  किया  गया  इसका

 मुख्यालय  गुवाहाटी  में  है  और  अरूणाचल  मिजोरम  तथा

 जिपुरा  में  यह  अपने  परिचालनों  को  नियंत्रित  करता  यह  कार्यालय  1.4.1989  से  कार्य
 कर  रहा  है  ।

 करल  में  अनुसंधान  ओर  उपचार  कार्यक्रम  के  लिए  जापान  से  सहायता

 7074.  ओ  मुह्ला  पल्‍्ली  रामचन्द्रम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मंत्री  यह  बतते
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  बिकित्सा  सुविधाओं  को  आधुनिकृतम  बनाने  ओर  कँसर

 मनुसंघान  तथा  उपचार  कार्यक्रम  के  लिए  जापान  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  परियोजना  रिपोर्ट
 प्रस्तुत  की  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (a)  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  है  !

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से

 केरल  सरकार  के  अधोन  मेडिकल  कालेजों  के  विकास  तथा  क्षेत्रीय  त्रिवेन्द्रम  में  सुविधाओं  को
 अद्यतन  बनाने  के  बारे  में  केरल  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  जिसे  सहायता  उपलब्ध  करने

 के  लिए  जापानी  प्राध्विकारियों  के  सामने  रखा  गया  केरल  सरकार  से  अपेक्षित  प्रपत्र  में
 ब्योरा  मांगा  गया  है  तथा  केरल  सरकार  से  इस  ब्योरे  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ,  श्रम  प्रशासनिक  न्यायाधिकरणों  को  स्थापना

 7075.  श्री  भद्र  श्वर  तांतो  :  कया  श्रभ्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  श्रम  न्यायालयों  और  औद्योगिक  न्‍्यायाधिकरणों  को  समाप्त
 करने  का  विचार  है  ;

 क्‍या  सरकार  इसके  स्थान  पर  श्रम  विवादों  के  शीघ्र  निषटारे  के  लिए  श्रम  प्रशासनिक
 न्‍्यायाधिकरणों  की  स्थापना  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  राधा  किशन

 :  से  व्यबसाय  संघ  तथा  औद्योमिक  विवाद  1988  जिसे  ।3
 1988  को  राज्य  सभा  में  पेश  किया  गया  के  अन्तर्गत  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद

 के  अधीन  ओद्योगिक  संबंध  आयोग  गठित  करने  का  प्रस्ताव  इन  आयोगों  में  न्यायिक
 और  तकनीकी  सदस्य  तकनीकी  सदस्य  श्रम  या  प्रबंधतंत्र  के  क्षेत्र  में  प्रतिष्ठित  व्यक्तितयों
 में  से  इन  आयोगों  को  औद्योगिक  विवादों  न्यायालयों  को  सुपुर्द  विवादों  के  के
 न्यायनिर्णयन  ओर  श्रम  न्यायालयों  के  आदेशों  के  विरुद्ध  अपीलों  की  सुनवाई  के  कार्यों  को  सौंपने  का
 प्रस्ताव  है

 ।  उक्त  विधेयक  इस  समय  संसद  के  समक्ष  है  ।

 बंगलोर  में  सरकारों  गंस्ट  हाउस

 7076.  श्री  बी०एस०  कृष्ण  अमश्यर  झहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 हु

 केन्द्रीय  सरक

 की  संख्या  कितनी  है

 वर्तमान  गेस्ट  हाउसों  में  उपलब्ध  कैमरों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 बयां  बंगलोर  शंहंर  में  कोई  नंये  गैस्टे  हो  उसों  के |  के  निर्माण  का प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रों  दलबोर  :  सूचना  एकत्र  क्री
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 के  कर्मचारियों  के  प्रयोग  के  लिए  बंगलौर  में  सरकारी  गैस्ट  हाउसों
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 नियंत्रण  के  लिए  कर्नाटक  को  वित्तोय  सहायताਂ

 7077.  डा०  बो०  बेंकटेश  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  यह  बचाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  कर्नाटक  राज्य
 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी  हां  ।

 कर्नाटक  सरकार  और  कर्नाटक  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  1987-88  में  20.83  लाख
 रुपए  और  1988-89  में  7.40  लाख  रुपए  की  धनराशि  दी  गई  थी  ।

 नियंत्रण  के  लिए  असम  को  सहायताਂ

 7078.  श्रो  भद्देश्वर  तांती  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  प्र  दूषण  नियंत्रण  के  लिए  अप्तम  को  कोई  धनराशि
 आंवटित  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 असम  सरकार  और  असम  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  1988-89  में  7.40  लाख  रुपए
 की  धनराशि  दी  गई  थी  ।

 प्रबन्ध  में  अमिकों  को  भागीदारी  ग

 7079.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उद्योग  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी
 के  लिए  कोई  कानन  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 अम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राधाकिशन  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 परिवार  नियोअन  कार्यक्रम  के  लिए  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  को  समीक्षा

 7080.  डा०  विग्विजय  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  जनसंख्या  नियंत्रण
 के  उपाय  के  बारे  में  29  1989  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  402  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  परिवार  नियोजन  कायंक्रम  को  अत्यधिक  सफल  बनाने  हेतु  दिये  जाने
 वाले  प्रोत्साहनों  और  प्रोत्साहन  न  देने  के  स्वरूप  की  समीक्षा  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  ओर  परिबयार  कल्याण  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  भोर
 वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  परिवार  कल्याण  कायंक्रम  के  अन्तगंत  कोई  नया  प्रोत्साहन  शुरू

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  प्रोत्साहन  न  दिए  जाने  का  भी  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  इस  कार्यक्रम
 को  देश  की  लोकतलन्त्रात्मक  परम्पराओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जन-आन्दोलन  के  रूप  में  स्वेच्छिक
 आधार  पर  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  बहरहाल  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  इस  समय  उपलब्ध

 प्रोत्माहनों  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 परिधान  निर्यात  कोटा  के  लिए  टेंडर  सिस्टम

 7081.  डा०  पटेल  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  परिधान  निर्यात  कोटा  के  लिए  टेंडर  सिस्टमਂ  के  विरुद्ध  प्राप्त  हुए
 अभ्यावेदनों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इसके  बिरोध  में  क्या  कारण  बताए  गए  हैं  ;

 टेंडर  सिस्टम  से  बाहर  कोटे  की  कालाबाजारी  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 *ओपन  र  सिस्टमਂ  कितने  प्रतिशत  कोटा  निर्धारित  किया  गयां  है  और  क्‍या  पिछले

 कोटे  को  काला  बाजार  म  बेचा  जाता  और

 टेंडर  सिस्टमਂ  के  अन्तर्गत  कितनी  धनराशि  एकत्र  की  गई  ओर  इसका  वस्त्र
 निर्यात  संवर्धन  के  लिए  किस  प्रकार  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रफोक  :  परिधान  निर्यातकों  के  कुछ  संगठनों
 तथा  कुछ  अलगअलग  निर्यातकों  ने  इस  आधार  पर  खुली  निविदा  प्रणाली  को  लागू  करने

 के  विरुद्ध  अभिवेदन  प्रस्तुत  किये  हैं  कि  इस  प्रणाली  के  फलस्वरूप  बड़े  निर्यातकों  को  कोटा  आवंटन  में
 नजरन्‍्दाज  किया  जाएगा  तथा  इससे  निर्यात  में  कमी  आएगी  जिससे  निर्यातकों  को  लाभ  नहों
 मिल  सकेगा  ।

 परिधान  निर्यात  हकदारी  वितरण  नीति  के  प्रावधानों  के  अनुसार  जबकि  विगत  निष्पादन

 हकदारी  के  अन्तगंत  निर्यात  हकदारी  तथा  गंर  कोटा  निर्यातक  प्रणालियां  हस्तान्तरणीय
 अन्य  प्रणालियों  अर्थात  पहले  आओ  पहले  पाओ  विनिर्माता  निर्यातक  खुली  निविदा

 तथा  केन्द्रीय/राज्य  निमम  प्रश्चालियों  के  अन्तर्गत  हकदारियां  अन्तरणोय  नही  हैं  ।  इस  व्यवस्था  का
 उल्लंघन  करने  पर  आयात-निर्यात  नीति  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  कारंबाई  को  जाती  है  ।

 सुपरफास्त्‌  श्र॑णियों  के  लिए  कुल  वाधिक  उपलब्ध  स्तरों  की  15%  मात्रा  खुली  निविदा
 प्रणाली  के  अन्तर्गत  आवटन  के  निर्धारित  की  गई  जहां  तक  विगत  निष्पादन  हकदारी  का
 सम्बन्ध  नीति  में  इसके  हस्तान्तरण  की  अनुमति  है  ।

 खुली  निविदा  के  अन्तर्गत  अब  तक  लगभग  55  करोड़  रुपये  एकत्रित  किए  गए
 परिधानों  के  निर्बात  संव्धंन  के  लिए  अनेक  स्कोमों  को  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  गई  मे  हैं  विदेशों  में

 हवाई  भाड़ा  नमूना  जापान  तथा  आस्ट्रेलिया  के  लिए  कार्य  योजना
 सिलेसिलाए  परिधानों  का  आदि  ।  फिर  भी  दिल्ली  उच्च  म्यायालय  ने  अपने  हाल  ही  के  निर्भय
 में  स्पप्ट  किया  है  कि  खुलो  निविदा  प्रणाली  के  अन्तर्गत  प्रीमियम  एकत्र  करना  वैधानिक  नहीं  है  )
 सरकार  ने  इस  निर्णय  के  खिलाफ  सर्वोच्च  न्यायालय  में  एक  दायर  की  है  ।
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 रांची  में  जी०  ई०  एल०  चर्च  द्वारा  सम्पत्ति  का  पट्टा

 7082.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  शहरी  विक्राप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  भूमि  के  पट्टे  बन्धक  रखने  अथवा  भामि  सुधार  के  पूजी  निबेश

 किए  जाने  से  पूर्व  सहमति  अथवा  स्वीकृति  दिए  जाने  के  संबंध  में  दिनांक  13  1919  के

 अनुबंध  पत्र  द्वारा  गवर्नर-जनरल  इन  काउ  सिल  को  प्रदत्त  शक्तियां  अभी  भी  विद्यमान  हैं  ।

 क्या  रांची  में  जी०  ई०  एल०  चर्च  ने  सम्पत्ति  को  पट॒ट  पर  दिए  जाने  से  पहले
 भारत के  राष्ट्रपति  इन  काउ  सिल  के  से  कोई  पूव्व  स्वीकृति  प्राप्त  की
 थी  यदि  तो  यह  पूर्व  स्वीकृति  न  लिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  ऑर

 क्या  कोई  ऐसा  कानूनी  उपबंध  है  जिसके  अन्तगंत  भारत  के  राष्ट्रपति
 इन  काड सिल  के  की  शक्ति  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  रज्य  मंत्रो  दलबीर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  हैं  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राजस्थान  ओर  गुजरात  में  आवास  योजनाए

 7083.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  शहरी  बिक्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हुडको  द्वारा  राजस्थान  तथा  गुजरात  के  लिए  30  1989  तक  कितनी  आवास

 योजनायें  की  गई  थीਂ

 क्‍या  बर्ष  1989-90  के  दोरान  राजस्थान  और  गुजरात  के  लिए  बृष्ठ  और  आवास

 योजनायें  मंजूर  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलढोर  :  31  1989  की
 स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  और  गुजरात  राज्यों  में  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  आवास  योजनाओं  को  संख्या
 इस  प्रकार  है  :--

 (1)  गुजरात
 *  659

 (1)  राजस्थान
 **  459

 और  विभिन्‍न  आवास  योजनाओं  की  वित्त-व्यवस्था  के  लिए  गुजरात  और  राजस्थान
 राज्यों  को  वर्ष  1989-90  के  लिए  क्रमशः  36.72  करोड़  रुपये  और  33.52  करोड़  रुपये  का  नियतन
 किया  गया

 राजस्थान  को  चोनो  और  को  सप्लाई

 ..._  7084.  श्री  वद्धि  चरद्र  जेन  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा
 करेंगे  कि  :
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 राजस्थान  संरकार  द्वारा  गत  आठ  महीनों  के  दोरान  चीनी  और  आयलਂ  की  प्रति
 मास  कितनी  मांग  क्री  गई  और  उम्रे  कितना  आवंटन  किया  गया  तथा  उसने  कितना  सामान  प्राप्त

 है
 क्या  सरकार  का  इन  वस्तुओं  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पं  घाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  और  से

 आंशिक  नियंत्रण  की  वर्तमान  नीति  के  लेवी  चीनी  का  आवंटन  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  हुई
 मांग  अथवा  अनुरोध  पर  आधारित  नहीं  होता  है  बल्कि  वह  का आवंटन  को  स्थिति  के  अनुसार
 परियोजित  जनप्षच्या  के  लिए  425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  प्रति  गास  को  न्यूनतम  उपलब्धता  सुनिश्चित
 करने  के  एक-समान  मानदण्ड  पर  आधारित  होता  राजस्थान  को  सुनिश्चित  से

 प्रतिमास  एक-समान  मीटरी  टन  लेवी  चीनी  आवंटित  की  जा  रही  राजस्थान  सीधा  अलाटी  राज्य

 है  ।  और  यह  उनकी  जिम्मेदारी  है  कि  वे  वंधता  अवधि  के  अंदर  ही  समस्त  आवंटित  मात्रा  को  उठाने

 की  व्यवस्था  करे  ।

 तेल  वर्ष  के  दोरान  समस्त  राजस्थान  सरकार  ने

 30,000  मीटरी  टन  पातित  खाद्य  तेलों  की  मांग  की  थी  |  पिछले  आठ  महीनों  के  दौरान  राजस्थान

 को  आवंटित  किए  गए  ओर  उनके  द्वारा  उठाए  गए  आयातित  तेलों  का  ब्योरा  नीचे  दिया  जाता  है  :-
 रा

 __
 1988  1500  20

 1988  1500  74

 1988  1000  30

 1988  400  200

 1989  300  20

 1989  300  20

 1989  र/ररर£
 105

 5400  623. मं  अनीता  ्ॉअनओ  रे  ख्ब्क
 स्वदेशी  तेलों  की  बढ़ी  हुई  उपलब्धता  की  वतंमान  स्थिति  और  उ  रुके  फलस्वरूप  आयात  में

 कमी  हो  जाने  की  दृष्टि  में  राजस्थान  के  लिए  आशयातित  तेलों  के  मासिक  आवंदन  में  वृद्धि  करना
 संभव  नहीं  है  ।  ह

 पश्चिमपुरो  में  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर  कब्जा
 7085.  श्रो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 आओ  लाला  राम  केन  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिमपुरी  के  जनता  फूजैट  में  सार्वजनिक  क्षेत्रों  और  दिल्ली  विकास  प्राबिकिरण
 की  भूमि  पर  मादीपुर  के  स्‍लम  क्वार्टरों  के  निवासियों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  ऋव्जा  किया  गया  है  ;
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  सिंह  न्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 हाल  ही  में  किये  गये  एक  सर्वेक्षण  अतिक्रमणों  का  पता  लगा  है  लेकिन  अतिक्रमण  करने  वालों  के
 विरुद्ध  अभी  तक  कोई  कारंबाई  नहीं  क्री  गई  अतिक्रमण  करने  वालों  के  विरुद्ध  औपचारिक

 कानूनी  कारवाई  करने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  आवश्यक  व्यौरे  एकत्र  करने  हेतु  कार्यवाही
 कर  रहा  ना

 एड्स  रोगियों  का  गहन  उपचार

 7086.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  में  तथा  देश  में  एड्स  रोगियों  के  उपचार  के  लिए  अनुसंधान  के  क्षेत्र  में  हुई
 अद्यतन  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  देश  के  अत्याधुनिक  अस्पतालों  में  भी  एड्स  रोगियों  का  उचित  उपचार  नहीं  किया
 जाता  है  और  नर्से  तथा  परा-चिकित्मा  कर्मचारी  एड्स  रोगियों  के  सम्पर्क  में  आने  से  बचते

 हैं  ;  और

 प्दि  तो  एडस  रोगियों  के  गहन  उपचार  हेत  क्या  कदम  उठाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 एड्स  को  ठीक  करने  अथवा  इसके  उपचार  का  पता  लगाने  के  लिए  विश्वव्यापी  अनुसंधान  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं  ए  ड्स  को  ठीक  करने  अथवा  एड्स  की  रोकथाम  करने  के  लि  ४  अब  तक  किसी
 ओषध  की  खोज  नहीं  हो  पाई  भारत  सरकार  चल  रहे  अनुसंधान  प्रयासों  की  लगातार  मानीर्डरिंग
 कर  रही  है  ताकि  जब  कभी  आशाजनक  का  पता  चले  तो  उन  पर  भारत  में  अध्ययन  शुरू
 किए  जा  सकें  ।

 और  नहीं  ।  भारत  रगनकार  ने  विभिन्न  मेडिकल  कालेजों/अस्पतालों  में
 नर्मो  और  अर्थ  चिकित्सीय  स्टाफ  के  लिए  एड्स  के  क्लिनिकल  उपचार  पर  कार्यशालाए  आयोजित
 की  अब  तक  6  कार्यंशालाए  आयं,जित  की  जा  चुकी  हैं  और  चार  और  कार्यशालाओं  अगले
 छह  सप्ताह  के  दोरान  आयोजित  करने  का  कायंक्रम  है  ।  इसके  कुछ  चिकित्सकों  ओर  नर्सो  को

 एड्स  के  रोगियों  के  उपचार  और  पारेचर्या  में  विदेश  में  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ।

 श्रीनगर  और  कटक  में  एड्स  के  रोगियों  के  किलनिकल  उपचार  के  लिए  एड्स  यूनिटें  स्थापित  की
 जा  रही

 की  खेती

 7087.  श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ॥॒
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 सरकार  का  आन्ध्र  प्रदेश  के  किन  क्षेत्रों  में  किसानों  को  बांस  की  खेती  के  लिए  प्रोत्साहन
 देने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संत्रंघ में  राज्य  सरकार  को  कितनी
 वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  सामाजिक
 वानिकी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  के  सभी  भागों  में  किसानों  को  बांस  की  पौद  का  मुफ्त  अथवा
 रियायती  दरों  पर  वितरण  किया  जाता  है  ।

 ह  वर्ष  1988-89  से  बांस  सहित  लवु  वनोत्पाद  के  वक्ष  उगाने  के  लिए  एक  नई  केन्द्रीय
 प्रायोजित  परियोजना  शुरू  की  गई  जिसके  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  को  बांस  के  वृक्ष  उगाने  के  लिए
 प्रति  हैक्टेयर  4000  रुपये  तक  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  परियोजना  के
 अन्तगंत  आ+्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  अब  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 आन्प्न  प्रदेश  में  तेंद  के  पड़  लगाने  के  लिए  वित्तोय  सहायता ”

 7088.  श्री  बो०  तुलसीराम  :  क्या  पर्थयावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तेंद  के  पेड़  लगाने  के  लिए  दक्षिण  पठार  में  आन्ध्र  प्रदेश  बहुत  ही  उपयुक्त
 क्षेत्र  है  ;

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  क़िन-किन  क्षेत्रों  का  चयन
 किया  गया  है  ;

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  सरकार  को  तेंदू  के  पेड़  लगाने  क ेलिए  बषष  1989-90
 के  दौरान  कोई  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  जिपाउरंहमान  :  तेंदू  आन्त्र  प्रदेश  के  पटठारों

 सहित  दक्षिग्र  के  पठारी  क्षेत्र  के  जंगलों  में  पंदा  होता  है  ।

 तेंदू  के  पौधरोएण  के  लिए  कोई  विशेष  क्षंत्र  निर्वारित  नहीं  किए  गए  इसे  लघु
 वन  उत्पाद  के  पौधरोपण  में  एक  प्रजाति  के  रूप  में  उगाया  जाता  है  ।

 और  वर्ष  1989-90  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  विशेष  रूप  से  तेन्‍्दू  के  पोधचरोषण
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  मुहैया  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रदेश  में  पारिस्थितिक  संतुलन  को  संरक्षण  देना '

 7089.  श्री  तुलसीराम  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 जया  केन्द्रीय  सरकार  का  आल्श्र  प्रदेश  को  राज्य  में  पारिस्थितिक  के  संरक्षण  हेतु
 वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  ;
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 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  के  लिए  सहायता  दी  जाएगी  तथा  वर्ष  1989-90  के

 दोरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  का  विचार  किया  गया  है  ;  और

 ऐसे  औद्योगिक  एककों  का  इस्पात  तथा  अन्य  संयंत्रों  सड़ित  ब्यौरा  क्या  जिनके  कारण

 राज्य  में  पारिस्थितिक  संतुलन  बिगड़  रहा  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउर्रहमान  :  हां  ।

 और  पर्यावरणਂ  के  तहत  पर्थावरणीय  सरक्षा  और  संरक्षण  कार्यक्रमों  से

 संबंधित  संस्थाओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  बषं  1989-90

 में  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  बजट  में  4  करोड़  रुपए  का  योजना  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 बनरोपण  और  वन्यजीव  सरक्षा  के लिए  अलग  आवंटन  उपलब्ध  1989-90  में  आन्ध्र  प्रदेश  को

 दी  जाने  वाली  निश्चित  राशि  तथा  किन  स्थानों  के  लिये  यह  राशि  दी  यह  राज्य  द्वारा  किये

 गये  अनुरोधों  के  मूल्यांकन  ओर  पहले  दी  गई  निधि  के  उपयोग  पर  निरभेर  करता  है  ।

 आन्प्र  प्रदेश  में  जिन  औद्योगिक  इका  इयों  से  पारिश्थितिकी  जो  क्षति  पहुंच  सकती  है

 और  जिन  इकाइयों  ने  उपचार  संयंत्र  लगा  लिये  वे  निम्नलिखित  हैं  :

 क्र.संख्या  उद्योग  श्रेणी  इकाइयों  की  संख्या  शोधन  संयंत्र  वाली

 इकाइयों  की  संख्या

 i.  चीनी  और  मद्यनिर्मांणशशाला  45  22

 2.  रसायन  तथा  50  17

 3  डरी  और  खाद्य  75  11

 4  लोहा  एवं  इस्पात  9  2

 5...  लुगदी  ओर  कागज  52  16

 6.  सामान्‍य  इंजीनियरी  49  16

 7  अन्य  60  21

 कुल  340  105

 आन्फ्र  प्रदेश  में  लघ  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  को  समन्वित  विकास  योजना  को

 लाग  करना

 7090.  श्री  तुलसीराम
 :  क्‍या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  के  किन-किन  कस्बों  में  लघु  और  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  के  समेकित  विकास

 की  योजना  को  कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  योजना के  कार्यान्वयन  हेतु  वर्ष  1989-90  में  राज्य

 सरकार  को  कोई  आ्थिक  सहायता दी  जा  रही है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  आन्श्र  प्रदेश  के  उन  कस्बों
 के  नामों  का  विवरण  संलग्न  जहां  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  की  एकीकृत  विकास  योजना
 चल  रहीं  है  ।

 हां  ।

 इस  योजना  के  तहत  केन्द्रीय  सहायता  किस्तों  में  की  जाती  है  जो  प्रत्येक  चयनित  कस्बों
 में  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  निर्भर  है

 विवरण

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज ेके  कस्बों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तगंत
 छठी  तथा  सातवीं  योजना  के  दोरान  लाभान्वित  कस्बों  की  सूची  :

 दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  रुपयों

 क्र.सं०  राज्य/नगर  छ्ठी  सातबों  योग

 योजना  योजना

 ]  2  3  4  5

 आन्भ्र  प्रदेश  :

 छठी  योजना  वे  कस्त्रे  :

 1.  रामचन्द्रपुरम  21.00  18.00  39.00

 2.  तैनाली  37.00  2.00  39.00

 3.  अनकाखल्लई  23.83  10.00  33.83

 4.  विजयनगरम  37.00  3.00  40.00
 5.  भीमवरम  34.50  4.00  38.50
 6.  करीमनगर  40.00  न  40.00

 7.  तिरुपति  12.00  26.00  38.00
 8.  श्री  काकुलम  18.50  20.00  38.50
 9...  मेढक  26.00  13.00  39.00

 10.  गुन्टाकल  16.50  22.50  39.00
 11.  चित्तोढ़  5.00  ना  5.00
 12.  गडवाल  22.00  17.00  39.00
 13.  नन्दियाल  27.30  12.70  40.00
 14.  प्रोदातु  र  40.00  प्र  40.00
 15.  महबूब  तगर  14.00  -  16.00  30.00
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 1.  2  ः  3.  4  5

 16  मीमुनी  पट्टीनम  19.00  17.00  36.00

 17  जही  राबाद  10.00  30.00  40.00

 18  सिद्दी  पैट  न  --

 सातवों  योजना  के  कस्बे  :

 19.  खम्मंस  न  45.00  45.00

 20.  आंगले  गा  35.00  35.00

 21.  गुडीवाड़ा  36.00  36.00

 22.  अदिलाबाद  गा  15.00  15.0C

 23.  नालगोंडा  चः  20.00  20.00

 24.  कबाली
 --  20.00  20.00

 25.  यमीगानुर
 न  8.50  8.50

 26.  पदापुरम  च+  20.00  20.00

 ...  403.63.  41070...  .  814.33

 दिल्ली  में  अन  घिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  को  योज ना

 7091.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  शहरी  जिकास  मंत्री  दिल्ली  में  अन  धक्नत
 नियों  को  नियमित  करने  की  योजना  के  बारे  में  दिनांक  24  986  के  अतारांकित  प्रश्न

 सं०  3106  के  संत्रंघ्र  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भिक  चार  वर्षों  में  सरकार  की  नीसि  के  अनुमार

 नियमन के  लिए  विचारार्थ  लीं  गई  गैर-मान्यता  प्राप्त  कालोनियों  का  सही  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  ऐसी  कुछ  और  कालोनियों  नियमित  करने  पर

 ज्चार  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  सातवीं  पंवत्र्वीय  योजना

 के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दोरान  निम्नलिखित  चार  कालोनियों  को  निप्रमित  किया  गया  है  :  --

 1.  ओम  विहार  ।

 2.  सावन  पार्क  विस्तार  तथा  हरिजन  कालोनी  ।

 3.  सादोरा  कलां  चोकी  नं०  2  तथा  ;

 4.  आये  नगर

 नहीं  है
 फिलहाल  किसी  और  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।
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 7092.  प्रो०  नारायण चम्द  पराशर  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री वन  क्षत्र  का  हास  के
 बारे  में  10  अप्रेल  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  243  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 सातवीं  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  ईघन

 लकड़ी  ओर  चारा  हेतु  वृक्षा  रोपण  के  अन्तगंत  विशेषकर  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  50  लाख  हैक्टेअर  भूमि
 में  बन  लगाने  के  उद्दं  श्य  से  व्यापक  वनरोपण  कायंतक्रम  में  कितनी  प्रगति  हुई

 वया  इस  कायंत्रम  प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  बर्ष  के लिए  वांछित  लक्ष्य  प्राप्त  किया
 गया  है  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  करने
 का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  से  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  5  वर्षों  की अवधि  (1985-90)  के  लिए

 कुल  वनोकरण  लक्ष्य  शामिल
 10  मिलियन  हैक्टेयर  है  जिसके  पूरा  हो  जाने  की  आशा  अब  तक  की  वषंवार  भ्रगति

 निम्न  प्रकार  है  :-

 वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धि

 मिलियन  हेक्टेयर

 1985-86  5-86  1.45  1.51

 1986-87  1.71  1.76
 1987-88  1.79  1.77
 1988-89  2.00  1:96  1989

 वर्ष  1985-86  से  1988-89  तक  के  लिए  प्रत्येक  राज्य/संघ  क्षेत्र  के  ब्यौरे  संलरन  विबरण
 में  दिए  गए  हैं  ।
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 लाखों
 89

 राज्य/संघशासित  क्षेत्र  1985-86 6  1986-87...  198788.......  1988-89  0

 a  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि
 ।  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 1.  प्रान्भ्र  प्रदेश  2600.00...  3156.00...  3000.00.  2874.15...  3000.00.  3051.34 =  3200.00.._  2703.27
 2.  प्रुणाअल्त  प्रदेश  100.00  103  00  13500  125.08  125.00  127.04  140.00  31.51
 3.  प्रसम  400.00  396.00  400.00  625,50  500.00  497,87  600,00  445,50

 4,  बिह/र  1500.00  2600.00.  2731.00 +=  3500.00.  3152.00.  3600.00.  3603.54

 5.  गोआ*  32.00  45.00  75.00  67.73  75.00  74.70  75.00  72,00
 6.  गुजरात  2550.00...  2497.00...  1631.00..  2271.00.  2250.00.  2141.50 +=  2600.00 =  4019,93

 7.  हरियाणा  950.00  937.00  725.00  741.58  600.00  380.00  750.00  546.28
 8.  हिमःचल  प्रदेश  580,00...  672.00  625.00  671.28  600.00  615.09  700.  00  623.89

 9.  जम्मु  एवं  कश्मीर  350.00..  467.00  $22.00  570.52  405.00  400.06  500.00  169.53

 10.  कर्ताटफ  2500.00  2546.00  2500.00  =. 2316.74  2500.00.  3182.21 =  3300.00..  2872.02

 11.  पे-रल  600.00  1166.00  1200.00  1519.24..  1700.00.  1555.44...  1750.00.._  1470,97

 12.  मध्य  प्रदेश  3500.00  3501.00  3700.00 =  3920.00  4000.00  4090.46 +=  4400.00  4415.00

 13.  महाराष्ट्र  2000.00  2165.00...  2400.00..  2381.70..  2600.00..  3079.96  3300.00  4028.79
 14.  मणिपुर  120.00  125.00  160.00  148.80  170,00  180.25  200.00  198.96

 विवरण

 सातवों  योज  तादधि  के  दौरान  बनीकरण  के  लक्ष्यों  ओोर  उपलब्धियों  का  राज्यवार  ब्योरा
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 6  1911  लिखित  उत्तर

 बल  की  स्थापनाਂ

 7093.  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  पर्यावरन  और  वन  मंत्री  कृतिक  बल  की  स्थापना
 के  बारे  में  दिनांक  2  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2501  के  संबंध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  तथा  जम्मू-कश्मीर  में  भी  पारिस्थितिक  कृतिक  बल  की  स्थापना  की
 गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  इन  दोनों  राज्यों  में  कब  तक  इनकी  स्थापना  की  जाएगी  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  ओर  जम्मू  और  कश्मीर
 में  29,  6.  1988  से  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  148  व्यक्तियों  का  एक  क्ृतिक  बल  स्थापित
 किया  गया  है  |  सातवीं  पंच्रर्षीय  योजना  में  निधियों  की  कमी  के  कारण  हिमाचल  प्रदेश  में  कोई
 पारि-कृतिक  बल  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  पारि-कृतिक  बल  की  स्थापना  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 निधियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  होगी  ।

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड

 7094.  प्रो०  नारायण  चनन्‍्य  पराशर  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोडं  के  बारे  में  18  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3239  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अरूणाचल  नागालंड  और  मणिपुर  राज्यों  में  भी  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  की  स्थापना  की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सबंधी  व्यौरा  कया  है

 और  क्षेत्रीय  स्तर  पर  स्थापित  कृतिक
 बलों  ने  सभी  राज्यों  में  बड़े  उद्योगों  पर  इसे  लागू  किया  है  ;  और

 यदि  तो  अब  तक  इसे  किन-किन  बड़े  उद्योगों  में  लागू  क्रिया  गया  है  और  हिमाचल
 प्रदेश  सहित  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  स्तर  पर  सीमेंट  उद्योग  के  लिए  कृतिक  बल  के  गठन  का  ब्यौरा  क्‍या
 है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  गई  निगरानी  के  परिणामों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरं  हमान  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ढ़  डज+  eat}  ब  at  क् )  क्‍या  केन्द्रीय  प्रदषण  नियंत्रण  वोह  द्वारा  राष्ट्रीय
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 लिखित  उत्तर  20  1989

 जिबरण

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड  ने  प्रदूषण  फैलाने  वाले  बड़े  उद्योगों  अर्थात्‌  ताप-विद्युत  संयंत्रों

 लुगदी  और  लोहा  और  उ्बंरक  तथा  तेल  शोघ्रक  कारखानों  के  लिए  राष्ट्रीय
 और  क्षेत्रीय  कृतिक  बलों  का  गठन  कर  लिया  है  ।

 राष्ट्रीय  और  क्षंत्रीय  स्तरों  पर  सीमेंट  उद्योगों  क ेलिए  कृतिक  वल  की  संरचना
 लिखित  है  :-

 राष्ट्रीय  स्तर  :

 अध्यक्ष  :  श्री  घरेखां

 टण्डिपन  पैट्रो-केमिकल्स  बड़ौदा  ।
 सदस्य  :

 ।.  सीमेंट  मैनूफक्चरर  एशोसियसग  दिल्‍ली  का  प्रतिनिधि  ।

 2.  मैत्र्ज  एन्ड्रयू  यूल  लिमिटेड  कलकता  का  प्रतिनिधि  ।

 3.  नैशनल  कौंसिल  फॉर  सीमेंट  एण्ड  बिल्डिंग  दिल्‍ली  का  प्रतिनिधि  ।

 4.  मैसर्ज  हॉलटेक  इंजीनिर्यारिंग  दिल्‍ली  से  एक  सलाहकार  ।

 5.  प्रदषण  निय  त्रण  बोर्ड  से  एक  प्रतिनिधि-संयोजक  ।

 क्षेत्रीय  स्तर  प्रदेश  के

 हिमाचल  प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  का  अध्यक्ष

 1.  और  सिमाचल  हरियाणा  राजस्थान  ओर  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  वा्डों  के सदस्य  सचिव  ।

 2-  मंश्वजं  हॉलटेक  इंजिनिरिंग  लिमिटेड  से  एक  सलाहकार  ।

 3.  सीमेंट  मेनफंक्च  रस  एशोमियपन  से  एक  प्रतिनिधि

 4.  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  उत्तर  क्षेत्रीय  के  प्रभारी  अधिकःरी  ।

 5.  केज़्द्ीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड  के  मध्यवर्ती  क्षेत्रीय  कानपुर  के  प्रभारी  अधिकारों
 संयोजक  ।

 देश  में  94  सीमेंट  संयंत्रों  में  स  53  संयत्र  मानकों  को  प्रा  कर  रहे  30  संयंत्रो  ने  मानकों
 के  कार्यान्वयन  के  लिए  समयबद्ध  कायंत्रम  प्रस्तुत  किया  है  दो  संयंत्र  बन्द  कर  दिए  गए  हैं  ओर  9  दोषी
 संयंत्रों  के  बिलाफ  का  रंवाई  शुरू  कर  दी  गई  है  |  जहां  तक  प्रदेश  का  सम्बन्ध  वहां  दो
 सीमेंट  यूनिटें  उनमें  से  एक  यूनिट  250  जी./एन.  के  निर्धारित  उत्सर्जन  मानक  को

 पूरा  करनी  हैं  ओर  दूमरी  यूनिट  माल  संस्करण  मिल  तथाकोयले  से  चलने  वाले  संयंत्र
 250  जी./एन.  के  उत्मर्जन  मानक  को  पूरा  नहीं  कर  रही  जो  यूनिट  मानकों  के

 अनुकूल  नहीं  है  उसने  प्रदूषण  नियंत्रण  उपायों  के  कार्यान्‍्यवन  के  लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  हिमाचल
 प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  भेजा  है  ।
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 6  वेशाख  1911  लिखित  उत्तर

 उड़ोसा  में  बंधुआ  समदूरों  के  लिए  सहायता  राशि  का  उपयोग

 7095.  श्री  सोमनाक्ष  रथ  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने
 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बंधुआ  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  उडीसा  को  कितनी  धनराशि
 आबंटित  की  है  और  उसमें  से  अब  तक  वर्षवार  कितनी  धनराशि  का  उप०ोग  किया  गया

 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राघाकिशन  :
 बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  हेतु  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  के  जब  कभी  राज्य  सरकारों  से
 अस्ताव  प्राप्त  होते  उन्हें  राशियां  प्रदान  की  जाती  हैं  बशर्ते  कि  वे  पहले  प्रदान  की  गई  राशियों  के
 संबंध  में  उपयोग  प्रमाणपत्रों  को  भेजने  तथा  जिला  स्तर  स्क्रीनिंग  समिति  के  कायंबृत्त  को  जिसमें

 पुनर्वास  की  विशेष  योजना  को  अनुमोदित  किया  गया  भेजने  जैसे  कतिप्य  दिशा-निर्देशों  का

 अनुपालन  सातवीं  पंचवर्षीय  प्लान  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  को  दी  गई  राशि  के
 ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 बर्ष  दी  गई  राशि  लाखों

 1985-86  70.03

 1986-87  66.98

 1987-88  84.02

 1988-89  18.50

 उड़ीसा  सरकार ने  प्राप्त  सूचना  के  राज्य  सरकार ने  30.  11.  88  तक  केन्द्रीय  अंश
 की  बाबत

 न्‍
 711.09  लाख  रुपये  की  राशि  के  उपयोग  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  किए  हैं  ।  यह्‌  स्थिति

 1981-82  और  उसके  बाद  तक  की  है  तथा  वर्षवार  ब्योरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  +

 इन्फेक्टेड  मेडिसिन्स  अपोल  टू  पब्लिक  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 7096.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  3  1989  के  इ  डियन  एक्सप्रेस  में  इन्फेक्टेड  मेडिसिन्स
 अपील  टु  पब्लिकਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी  है  जिसम  यह  बताया  गया  है  कि

 स्वास्थ्य  सेवा  ने  ऐसे  सभी  व्यक्तियों  जिन्होंने  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान
 रक्‍त  उत्पाद  औपधी  का  प्रयोग  किया  एच०  आई०  वी०  एन्‍्टीबाडी  के  लिए  अपना  खून  निकटस्थ

 एड्स  निगरानी  क्षेत्र  में  अपने  खून  की  जांच  करवाने  का  अनुरोध  किय

 क्‍या  ये  उत्पाद  औपसगिक  पाए  गए  थे  ;  और

 यदि  हां  तो  इस  अपील  के  बाद  कितने  लोगों  मे  अतने  रक्त  की  जांच  करवाई  है  तथा
 तत्संबंधी  परिणाम  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  हां  ।
 सरकार  ने  3.  4,  1989  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  छगे  समाचार  को  देखा  है  ।

 ओर  कुछ  उत्पादों  में  एच०  आई०  बी०  प्रतिषिण्डों  का पता  लगाया  गया  था  जिश्नका
 अथं  है  कि  कुछ  रक्त  जिन्होंने  रक्त  दान  किया  था  सीरो  पॉजिटिव  ये  ।  पर्थाप्त  सावधानी  के
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 लिडित  उत्तर  26  1989

 ज्जकिजन  अनिया  हनी  नी  तभया++ै  न्ननीनगननगन.नगनगनगननन+++  +  ००  अत

 रूप  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  ऐसे  सभी  रक्‍त  उत्पादों  को  हटा  लिया  जाए  और  नष्ट  कर  दिया
 जाए  ।  एक  अपील  की  गई  है  कि  वे  सभी  व्यक्ति  जिन्होंने  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  रक्‍त  उत्पाद  लिए
 हैं  एच०  आई०  वी०  संक्रमण  की  जांच  करवाने  के  लिए  समीपवर्ती  निगरानी  केन्द्रों  से  सम्पर्क  करें  ।

 निगरानी  केन्द्रों  स  अभी  कोई  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 सड़ती  रही  पर  पोस्ट  मार्ट  म  नहीं  हो  पायाਂ  शीर्घके  से  समाचार

 [
 7097.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 वया  सरकार  का  ध्यान  20  1989  के  हिन्दी  देनिक  समाचार  पत्र  जनसत्ता  में

 सड़ती  रही  पर  पोस्ट-मार्टम  नहीं  हो  पायाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  जोर  आकर्षित
 किया  गया  है  ;

 यदि  तो  पोस्ट-मार्टम  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  जिसके  कारण  शोक  संतप्त  परिवार
 के  लोगों  को  परेशान  होना  पड़ा  ;  और

 इस  संबंध  में  दोषी  पाए  गए  लोगों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोश्र  :  ओर
 जी  |  श्री  रमेश  20,  कल्याणपुरी  निवासी  को  सड़क  दुघंटना  में  मृत्यु  हो गयी  जब

 वे  अपन  स्कूटर  पर  कालक़ा  जी  मन्दिर  से  आ  रहे  थे  ।  पुलिस  के  उनकी  दुर्घटना  स्थल  पर

 ही  मौत  हो  गयी  थी  ओर  जब  उन्हें  अखिल  भारतीय  आपुविज्ञान  संस्थान  में  लाया  गया  तो  उन्हें

 मृतक  घोषित  कर  दिया  गया  ।  उनक  शव  को  सफदरजंग  अस्पताल  ने  स्वीकार  किया  था  ।

 ऊपर  और  में  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  में  संशोधन

 ]

 7098.  श्री  जी०  एस  ०बासवराजू
 श्रीमतो  असवराजेश्वरो  :  क्या  झहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  संशोधित  दिल्ली  किराया  नियंत्रण  1958  में  और  भी
 संसोघन  किए  जाने  का  विचार  है

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  दिल्ली  नगर  निग्रम  नए  संशोध्नों  के  लिए  अत्यधिक
 जोर  दे  रहें  और

 यदि  तो  संभावित  संशोधनों  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्री  दलबोर  :  सरकार  ने  इस  मामले  में

 ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 -  बिहली  कलाथ  मिल्स  को  बन्द  करना

 7099.  श्रीमतो  किशोरी  सिंह
 :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बाड़ा  टिल्‍्दू  दिल्ली  स्थित  दिल्ली  क्लाथ  भिल्स  को  अन्तिम  रूप  से  बन्द  कर
 दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन  सभी  मिलों  के  €  नए  समान  नीति  अपनाने  का  विचार
 है  जो  शहरों  के  भीड़  भाड़  वाले  स्थानों  पर  स्थित  अपने  प्रतिष्ठानों  को  बंद  करके  अन्य  स्थानों  पर  ले
 जाना  चाहते  हैं  ;  और

 क्या  सरकार  को  आशंका  हैं  कि  ऐसी  और  मिलें  भी  बंद  हो  जायेंगी  तथा  आधुनिकीकरण
 के  लिए  घन  प्राप्ति  हेतु  अपनी  शहरी  सम्पति  को  बेचना  चाहेंगी

 ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  हां  ।  “
 और  मिल  बन्द  होने/भूमि  की  बिक्री  की  अनुमति  संवंत्री  मुद्रे  राज्य  सरकारों  के

 अधिकार  क्षंत्र  के  भीतर  आते  हैं  ।

 सरकारी  अस्पतालों  में  क्ुष्ठ  रोंगियों  को  भर्तो  करना

 7100.  श्रीमती  किशोरी  क्‍या  स्थास्म्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऐसे  सरकारी  अस्पतालों  में  कुष्ठ  रोगियों  को  भर्ती  करने  के  लिए  कोई  मार्ग  निर्देश
 हैं  जो  विशेष  रूप  से  कुष्ठ  रोग  के  अस्पताल  नहीं  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं
 ;  और

 क्‍या  सरकार  की  जानकारी  में  ऐसे  मामने  आए  कि  ढिलली  में  उन  सरकारी  अस्पतालों  में

 कुष्ठ  रोगियों  को  भर्ती  करने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  जो  विशेष  रूप  से  कुष्ठ  रोग  के  अस्पताल

 नहीं  हैं  ;  यदि  तो  इस  संत्रंव्व  में  क्या  कार्यत्राही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याथर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  की  दिल्‍ली  शाखा  द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  श्रीमती
 आौदावा  जिन्हें  कष्ठ  के  खुले  घात्र  रेडक्रास  सोसायटी  अस्पताल  के  बहिरग  विभाग  में  22  मार्च
 1989  )  को  प्रसव  के  लिए  चूंकि  यह  छुटटी  का  दिन  अतः  ड्यूटी  पर  तैनात

 डाक्टर  को  आदेश  हेतु  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  से  सम्पर्क  करने  में  कुछ  समय  लगा  ।  श्रीमती
 चौदावा ने  स्त्री  रोग  विज्ञानी  की  उपस्थिति  में  प्रसव  किया  तथा  उन्हें  सेप्टिक  वार्ड  में  भर्ती
 किया

 खाद्य  पदार्थों  मे ंसिलाए  जाने  वाले  रंगों  का  प्रयोग

 7101.  श्री  पो०  आर०  कुमार  मंगलम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्री  यहू
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलांयां  गैया  है  कि  सभी  खाद्य  पदार्थों  में

 रंग  से  होने  बाली  अनेक  बीमारियों  ओर  रंग  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  में  कायंरत  कामगारों  के

 स्वास्थ्य  पर  इसका  प्रातकूल  ध्यान  में  रखकर  सभी  खाद्य  पदार्थों  से  रंग  चरणबद्ध  रूप  से  रंग

 समाप्त  करने  की  सरकार  की  नीति  के  विरुद्ध  खांद्य  पंदार्थों  में  रंग  की  मिलाबंट  जारी  रखने  के  लिए

 एक  क्रमबद्ध  अभियान  चलाया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  अभियान  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  के  सभी  पहुलुओं  की  जांच  करने  ओर  इस  मामले
 में  सरकार  को  परामर्श  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  उपभोकता  संरक्षण  परिषद  के  अधीन  एक  अध्ययन  दल
 गठित  करने  का  है

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 पदार्थों  में  रंगों  के  इस्तेमाल  के  लिए  विभिन्‍न  संगठनों  से  अँभ्यांवेदनं  आंतें  रहे  हैं  ।

 खाद्य  पदार्थों  में  रंगों  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  प्रस्ताव  की  जांच  विशेषज्ञों  के
 परामर्श  से  की  जा  रही  है  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  कर्म  चारी  राज्य  बीमा  निगम  के  अस्पताल

 7102.  श्री  देबो  घोषाल  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  बेरकपुर  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  500  बिस्तर  वाले
 अस्पताल  का  निर्माण  करने  का  कोई  अस्ताब  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  काफी  समय  से  लम्बित  पड़ा  है  ;.

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 उक्त  अस्पताल  के  शीघ्र  निर्माण  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्रम॒मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  राधा  किशन
 :  नहीं  ।  वरकपुर  में  500  पलंगों  वाले  अस्पताल  का  निर्माण  करने  का  कोई

 प्रभ्मताव  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  नहों  उठते  ।

 महाराष्ट्र  में  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को  भागीदारी

 7103.  श्री  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को
 भागीदारी  संबंधी  योज॑ना  कार्यान्वित  की  है

 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तया  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशम

 :  महाराष्ट्र  म ंस्थित  उन  2!  केन्द्रीय  सावंजनिः  प्रतिष्ठानों  के  ब्यौरे  संत्म्न  विवरण  में
 दिए  गए  जिन्होंने  प्रवन्ध  में  श्रमिक  सहभागिता  की  योजना  जैसा  कि  सरकार  द्वारा
 1983  में  अधिसूचित  किया  गया  है  या  उसमें  परिवर्तनों  के  शाप  फूलोर/प्लाट  स्तरों  पर  लागू
 किया
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 जिवरण

 उन  उद्यमों  की  सूची  जिन्होंने  1983  में  सरकार  द्वारा  यथा  अधिसूचित
 शाप  फूलोर  स्तरों  पर  प्रबंध  में  कमंकारों  की  भागिता  योजना  को  लागू  किया

 इंडियन  रेयर  अर्थंस

 मेंगनीज  ओर  लि०

 बेस्टर्न  कोलफील्डस  लि०

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  लि०

 लुबरीजोल  इंडिया  लि०

 हिन्दुस्तान  एंटीवायोटिक्स  लि०

 .  हिन्दुस्तान  इ  सेक्टीसाइडस  लि०

 हिन्दुस्तान  आगेंनिक  एंड  कैमिकल्स  लि०

 महाराष्ट्र  एंटीबायोटिक्स  लि०

 10.  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एड  फर्टीलाइजस  लि०

 11:  नेशनल  बाइसिकल  कारपोरेशन  लि०

 12.  द  काटन  कारपोरेशन  आफ  इडिया  लि०

 13.  एयर  इ  डिया  लि०

 14.  मिनरल  एक्सपलोरेशन  कारपोरेशन  लि०

 15.  होटल  कारपॉरेशन  आफ  इ डिया  लि०

 16.  नेशनल  फिल्‍म  डिवलपमेंट  कार्पोरेशन  लि०

 उन  उद्यमों  की  सूची  जिन्होंने  इस  योजना  का  संशोधित  स्वरूप  लागू  किया  है  ।

 17.  इंडियन  आयल  ब्लैंडिग  लि०

 18.  मैजागांव  डॉक  लि०

 19.  महार  लि०

 2
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 ओर

 20.

 ५

 20.

 21.  एक्सपोर्ट  क्रेडिट  गारंटी  कारपोरेशन  लि०

 की  नदियों  में  प्रदूषण ”
 7104.  श्री  बालासाहिब  बिखे  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रदूषण  से  प्रभावित  महाराष्ट्र  की  नदियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  नदियों  के  प्रदूषण

 होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;
 डे

 है
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 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  महाराष्ट्र  की  नदियों  में  प्रदूषण  की  तुलनात्मक  स्थिति
 क्‍या

 कया  इस  संबंध  में  कोर्ट  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  नदियों  को  प्रदूषण  से  मुक्त  रखने  के  लिए  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  में  क्‍या  सुझाव
 दिए  गए  हैं  ;  और

 सरकार  का  इन  सुझावों  को  कब  तक  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  महाराष्ट्र  में  गोदावरी

 उल्हास  और  पातालगंगा  नदियां  प्रदूषित  इन  नदियों  में  प्रदूषण  के  मुख्य  स्रोत  नगर-पालिकोओं
 से  छोड़ा  जाने  वाला  अपशिष्ट  जल  ओर  उद्योगों  के  बहिस्राव  हैं  ।

 इन  नदियों  के  जल  की  गुणवत्ता  को  प्रभावित  करने  वाले  घरेलू  ओर  ओऔद्योगिक
 शिष्ट  से  उत्पन्न  प्रदूषण  की  मात्रा  अन्य  ओद्योगीकृत  राज्यों  के  समतुल्य  है  ।

 और  हां  ।  इन  नदियों  के  प्रदूषण  के  नियंत्रण  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में

 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1)  नदी  जल  गुणवत्ता  की  निगरानी  राष्ट्रीय  जल  गुणवत्ता  निगरानी  कार्यक्रम  के  तहत
 स्थापित  किए  गए  निगरानी  केन्द्रों  के जरिए  की  जा  रही

 2)  उद्योगों  एवं  नगरपालिकाओं  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  अपने  बहिलस्नाबों  को  नदियों
 में  फेंकने  से  पूर्व  निर्धारित  मानकों  के  अनुस्तार  शोधित  कर  लें  ।

 3)  कृष्णा  नदी  बेसिन  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  आधार  गंगा  कार्य  योजना  के  आघार  पर  कृष्णा
 नदी  की  सफाई  के  लिए  एक  कार  योजना  तैयार  की  गई

 (७)  इन  नदियों  के  प्रदूषण  नियंत्रण  और  निगरानी  के  उपाय  करने  के  लगातार
 प्रयास  किए  जा  रहे  कृष्णा  कार्य  योजना  पर  गंगा  कार्य  योजना  से  प्राप्त  अनुभव  एवं  निधियां

 उपलब्ध  होने  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 गहा  राष्ट्र  को  सप्लाई  किए  गए  खाद्यान्नों  पर  राजसहायता

 7105.  श्री  बालासाहिब  विल्ले  पाटिल  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आदिवासियों  के  लिए  महाराष्ट्र  को  खाद्याननों  की
 सप्लाई  पर  केन्द्रीय  सरकार  प्रति  बर्ष  कितनी  राजसहायता  राशि  वहन  करती  है  ?

 खाय  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दोरान  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  इलाकों  और  आदिवासी  बहुल  राज्यों  में  रह  रही
 जनता  कों  क्थ्रिंष  रूप  से  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  गेहूँ  और  चावल  मुहैया  करने  की  योजना  के
 अधीन  महाराष्ट्र  को  जारी  किए  गए  खाद्यान्नों  पर  भारत  सरकार  द्वारा  ववहन॒  की  गई  राजसहाबता

 को  राशि  नीचे  ढी  जाती  है  :--
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 रुपये

 बर्ष  राजसहायता  को  कल  राशि

 1986-87 7  20.03

 1987-88  24.74

 1988-8 9  17.75

 1989

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निग  के  शोरूमों  की  बिक्री

 क्री  बलवन्त  सिह  रामूबालिया  :

 भरी  विनेश  मोस्खामी  :  क्‍या  बस्न्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  अपने  उत्पादों  की  बिक्री  हेतु  संपूर्ण  देश  में  अपने  शोरूम
 खोले  हैं  ;

 यदि  तो  बर्ष  1988  के  अन्त  तक  खोले  गये  इन  शोरूमों  की  कुल  सख्या
 कितनी  थी  ;

 क्‍या  इन  बिक्री  केन्द्रों  की  बिक्री  गत  तीन  वर्षों  स ेलगातार  घट  रही  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  अलग-अलग
 कितनी  बिक्री  हुई  है  ;

 क्‍या  इन  वर्षो  में  इन  बिक्री  केन्द्रों  द्वारा  किये  गये  कारोबार  का  अध्ययन  करके  स्थिति
 में  सुधार  करने  हेतु  कोई  प्रयास  किये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  ब्योरा  क्‍या  है
 ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफीक  :  और  गां  ।  दिनांक  31
 1988  की  स्थिति  अनुसार  समूचे  देश  में  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  के  417  प्रदर्शन  कक्ष  थे  ।

 भौर  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  प्रदर्शन  कक्षों  में  1987-88  के  दौरान  3644  लाख
 रुपये  की  बिक्री  जबकि  1986-87  के  दौरान  यह  4499  लाख  रु०  की  अप्रैल

 1988  की  अवधि  के  दोरान  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  और  बह  3284  लाख  रुपये
 की  रही  ।

 और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  प्रदर्शन  कक्षों की  बिक्री  में  सुधार  लाने  हेतु
 लिखित  उपाय  किए गए

 1.  विशेष  बिक्री  काउन्टर  खोलना  ;

 व्यापार  भेलों  ता  प्द्शनियों  में  भाग  लेनः

 .
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 11.  प्रदर्शन-कक्षों  की  सामान-सूची  तथा  स्टाक  को  बारीकी  से  मानीटर  करना  ;

 1५.  बाजार  की  जछरतों  को  पूरा  करने  हेतु  नए  डिजाइन  ग्किसित  करना  ;

 9.  बित्री  में  लगे  कर्म  चारी-वर्ग  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्थ  आदि  ।

 मिलों  से  प्रदर्शन-बक्षों  के  वस्त्रों  की  समुचित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नियंत्रण  कम्पनी

 स्तर  पर  एक  खरीद  समिति  का  गठन  किया  गया

 रुई  के  निर्यात  के  लिये  पृथक  एजेंसी

 7107.  ओ  बलवन्त  सिह  रामृबासिया  :

 को  दिनेश  गोस्थामी  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  का  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिपे  इसका  बफ्र  स्टाक  रखने  की

 बजाये  समय-समय  पर  रुई  का  आयात  अथवा  निर्यात  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  भारतीय  रुई  निगम  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  एक  पृथक  एजेंसी
 स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधीं  ब्योरा  क्या  है  अगर  सरकार  ने  इस  सुझाव  को  लागू  करने  के

 लिये  क्या-क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  रफोक  :  घरेलू  उपरूब्धता  तथा  कीमत  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  रुई  के  आय।त/निर्षात  के  सम्बन्ध  में  निणंय  लिया  जाना  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाद्य  तेल  के  मूल्यों  में  कमो

 7108.  थ्रो  बलवन्त  सिंह  रामृवालिया  :

 शओ  विनेश  गोस्वामी
 श्री  हरीश  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 -  क्‍या  सरकार  का  विचार  वनस्पति  उत्पादकों  द्वारा  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों  में  स्वेच्छा  से

 की  गई  कमी  को  देखले  हुए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बेचे  जा  रहे  खाद्य  तेल  के  मूल्यों
 में  कमी  करने  का  यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 साय  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०  एल०  और

 तिलहनों  की  भरपूर  फसल  होने  के  परिणामस्वरूप  बाजार  में  खाद्य  तेलों  के  थोक  मूल्यों  में  काफी  कमी
 आई  परन्तु  थोक

 मूल्यों  में  आई
 पह  कमी  खुदरा  स्तर  पर  परिलक्षित  नहीं  हो  रही  सरकार

 ने  खुदरा  स्तर  पर  तेलों  के  मूल्यों  में  कमी  की  आवश्यकता  को  महसूस  किया  और  इसलिए  उसने  खाद्य
 तेलों  के  लोक  श्रिय  ब्रांडों  के  पेककर्ताओं  से  अपने  मूल्यों  को कम  करने  की  अपील  की  जिसके

 #
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 परिणामस्वरूप  खाद्य  तेलों  के
 अनेक  परेककर्ताओं  ने  अपने  उत्पादों  के  खुदरा  मूल्मों  में  प्रत्ति

 0.50  व»  से  लेकर  2.00  रु०  तक  की  कमी  की  जहां  तक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणानी  के  लिए
 आयातित  खाद्य  तेल  के  मूल्यों  का  संबंध  उनका  निर्णय  देशीय  खाद्य  तेलों  के  चल  रहे  मूल्यों
 की  तुलना  में  कम  है  और  इनके  मूल्यों  में  कोई  कमी  करने  से  इनके  चौरी  से  अनधिकृत  माध्यमों  में  चले

 देशीय  तेलों  में  मिलावट  किए  जाने  आदि  जैसे  कदाचारों  के  अवसर  बढ़  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 गेहूं  की  धोमी  खरीद

 7109.  श्री  बलवंत  सिह  रामबालिया  :

 करे  विनेश  गोस्वामों  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  ध्कान  26  1989  के  एक्सप्रेसਂ  में  सेंटर  अनडिसाइडेड
 आन  ड्हीट  शीर्घक  के  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  गेहूं  का  खरीद  मूल्य  कम  निर्धारित  किए  जाने  के  कारण  सरकारी

 एजेंसियां  पर्याप्त  मात्रा  में  गेहूं  नहीं  खरीद  यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का
 बिचार  है

 क्‍या  सरकार  का  बड़  पंमाने  पर  गेहूं  की  खरीद  के  लिए  किसानों  को  अतिरिक्त  आर्थिक
 लाभ  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मत्री  डी०एल०  :  जी  हां  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  सरकारों  तथा  उनकी  एजेंसियों  द्वारा  सरकार  के

 समर्थन  मूल्य  पर  किसानों  द्वारा  स्वेच्छा  से  की  गई  पेशकश  के  अति  गेहूं  की  वसूली  की  जाती

 किसानों  द्वारा  पेश  किए  गए  तथा  विहित  मानकों  के  अनुरूप  सभी  गेहूं  को  वसूलो  एजेंसियों  द्वारा  वसूल
 कर  लिया  जाएगा  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्ववित्त  पोषण  योजना  अ्रं  भी-तीन  के  अन्तर्गत  मकान

 7110.  डा०  चन्द्रशखर  त्रिपाठी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मे  स्ववित्त  पोषण  योजमा  श्रेणी-दो  के  पंजीकृत  लोगों
 को  श्रेणी-तीन  का  विकल्प  देने  की  अनुमति  प्रदान  की  है  ;

 क्‍या  पंजीकरण  के  समय  इन  दो  श्रेणियों  के  लिए  पंजीकरण  संबंधी  शर्तें
 भिन्‍न  थीं  ;

 यदि  तो  यह  अन्तर  इस  समय  किस  प्रकार  समाप्त  किया  गया  है  और  यह  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  के  क्‍या  कारण
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 क्‍या  उन  व्यक्तियों  को  जिन्होंने  प्रारम्भ  में  अपने  आप  को  श्र  णी-तीन  में  पंजीकृत  कराया
 मकानों का  आवंटन  कर दिया गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  अब  इस  श्रेणी  में  पंजीकृत  लोगों  की  भारी  हो  जांने  के  कारण

 उन्हें  मकाना क  आवंटन  मे  विलग्ब  नहीं  होगा  ;  ओर

 यदि  तो  श्र  णी-तीन  में  पंजीकृत  हुए  लोगों  कौ  मकानों  का  शीघ्र  आवटन  करने  के

 लिए  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  का  विच्नार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  घझिह  )  :  हाँ  ।

 अन्तर  केवल  यह  है  कि  श्र  के  लिए  राशि  10,000  रुपये  और
 श्र  के  लिए  15,000  रुपये  है  ।

 जिन  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  श्र  के  लिए  परिवतेन  को  अनुमति  दी  गई  उन्हें
 ब्याज  सहित  निश्चित  जमा  राशि  के  अंन्तर  का  भुगतान  करने  के  लिए  कहां  ब्रया  है|  पंजीकृत  व्यक्तियों
 ने  श्र  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  क्‍योंकि  उनके  परिवार  का  विस्तार  हो
 गया  है  ओर  उनकी  आय  में  भी  बढ़ोतरो  हो  गई  है  ।

 उन  व्यक्तियों  को  जिनकी  श्र  में  पर्याप्त  उच्च  योजना  वरिष्ठता  है  तथा  जिन्होंने
 उन  कालोनियों  के  लिए  विकल्प  दिया  है  जहां  पर्याप्त  फलेंट  उपलब्ध  फलैटों  का आवंटन  कर  दिया
 गया  है  ।  अन्णों  को  इनका  आवंटन  नहीं  किया  गया

 नहीं  ।  भ्रं  से  उनके  पंजीकरण  के  परिबतंन  के  बाद  श्र  के  लिए  नये
 पंजीकृत  व्यक्तियों  के  कारण  उन्हें  के  विद्यमान  पंजीकृत  अ्यक्तियों  के  सब  से  नीचे

 उपदान  का  भ्रगतान  न  करना

 7111.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्या  अम॒  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  उद्योग  में  ऐसे  कितने  सेवानिवृत  कर्मचारी  हैं  बिन्हें  गत  तीन  बर्षों
 के  दौरान  उनके  उपदान  की  राशि  की  अदायगी  नहीं  की  गई  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इसके  शीघ्र  भुगतान  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 अ्म  संत्रालय  सें  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  उद्योग  में  उपदान  खंदाय  अधिनियम  के

 के  प्रवर्तन  का  उत्तर-दायित्व  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  का  अपेक्षित  सूचना  उक्त  शाध्य
 सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यह  यथा  समय  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मिनटों  रोड  मई  दिल्‍ली  का  आधुनिकोकरण

 7112.  भी  बज  सोहन  सहन्ती  :  क्या  शहरी  बिकास  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  आधु्िकीकरण  से  पूर्व  मिनटों  रोड  स्थित  भारत  सरकार  के  प्रेस को  दो  स्वत्तर

 एककों  में  बांट  दिया  गया  है  ;

 क्या  भारत  सरकार  का  प्रेस  का  अनुमानतः  11.12  करोड़  रुकए
 की  लागत  से  आधुनिकीकरण  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  नई  परियोजना  के  लिए  प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने  पद  सर्जित  किए
 गए  हैं  ;

 इसमें  सीधी  भर्ती  द्वारा  प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने  पद  भरे  गए  हैं  ;  और

 इसमें  प्रत्वेक  श्र  री  के  कितने  पद  लेटर  प्रेस  एकक  के  विमागीर  उम्मीदवारों  से  उर

 चुनः  रोजगार  देਂ  पदोन्‍्त्रति  देकर  ओर  तबादला  करके  भरे  गए  हैं  ?

 शहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 हां  ।

 विवरण  -]  संलग्न  है  ।

 संलग्नः  है  ।

 शून्य  ।  हक
 5.

 -  अननननननननननीनी--333333+++म

 क्रम  संख्या  "
 व्यय गए  पद  पदों  की  संख्या

 -  जाए  7

 इलैक्ट्रानिकी  इंजीनियर  Lin.

 2.  ना  सहायक  इलैक्ट्रानिकी  इ  जीनिवर  1

 3,  *
 :  मशीनमैन  12

 4.
 ar  अा

 सहायक  मशीनमन  24

 5.  की  बोर्ड  आप  टर  200

 6.  मशीन  आप्रेन्टर  )  4

 7.  डार्क  रूम  सहायक  3

 8.  बरिष्ठ  आर्टिस्ट  ले-आउद  9

 9.  ..  जूनियर  आर्टिस्ट  रिट्चूर  8

 11 _...  आ्िस्ट  रिट्चर  6

 12,  ॥  सहायक  आटटिस्ट  रिट्चर  6
 ह

 प्लेट  मेकर
 286

 कुल  जोड़  :  286
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 पदनाम  भरे  गये  पदों  की  संख्या

 ।.  की  बोर्ड  आपरेटर  57

 2.  डार्क  रूम  सहायक  2

 3.  मशीनमन

 सरकारी  पाठ्य  पसतक  भवनेश्वर  का  3  धुनि  क्रोौकरण

 श्री  ब॒ज  मोहन  महन्ती
 :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  पाठ्य  पुस्तक  प्र॑ंस  के  आधुनिकीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  बिचाराधीन  है  ;  और

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 >>  न  जन  +  ००  दमन

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  केम्द्रीय  सश्कार  स्वास्थ्य  योजना  का  आरम्भ

 7114.  भरी  अन्द्र  किशोर  पाठक  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :-

 कया  इस
 शताब्दी  के  अंत  तक॑  सब  को  स्वास्थ्य  सुविधा  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  राज्यों

 के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  को  कोई  योजना
 आरंभ  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  यह  योजना  कब  तक  आरंभ  को  जाएगी  ; ए  व

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और &6

 यदि  यह  योजना  आरंभ  हो  गई  तो  यह  योजना  बिहार  के  किन-किन  जिलों  में  चलाई
 जा  रहीं

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  (=)
 नहीं  ।

 ऊपर  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  केवल  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारिणों
 लिए  है  ।  बिहार  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  पटना  में  चल  रही  है  ।
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 7115,  विजयरामा  राज  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में  स्थापित  भिटारकनिका  अभयारण्य  जैसे  वन्य  जीवन
 अभ्यारण्यों  में  मगंरमच्छों  तथा  अन्य  वन्यजीवों  को  मानव  खतरा  बना  रहता  है  ;  ओर

 यदि  तो  अभयारण्य  में  वन्यजीवों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने
 का  विचार  है  '

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  अधिक  सुरक्षा  कमियों  को  तैनात
 करके  तथा  अन्य  संगत  सुरक्षा  उपाय  करके  भिटारकनिका  जैसे  अभयारण्यों  में  मगरमच्छों  तथा  वन्यजीवों

 को  मानव  खतरा  कम  हुआ  है  |

 भिटारकनिका  अभयारण्य  में  वन्यजीव  की  सुरक्षा  के  लिए  निम्नलिबित  कदम  उठाए
 गए  हैं  :-

 (1)  अधिक  कानूनी  सूरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  भिटारकनिका  वन्यजीव  अभयारष्य  का  दर्जा

 बढ़ाकर  राष्ट्रीय  उच्चान  करना  ;

 (2)  समुद्र  तट  से  10  किलोमीटर  की  दूर  |  तक  मेकाना  इज्ड  फिशिंग  पर  प्रतिबन्ध
 लगाना  ;

 (3)  बेतार  सुविधा  से  सुसज्जित  एक  चलती-फिरती  गश्ती  यूनिट  के  साथ-साथ  अतिरिक्त
 सुरक्षा  कर्मचारी  तैनात  करना  ;  ओर

 (4)  इस  क्षेत्र  में  वन्‍्यजीव  की  सुरक्षा  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  से  सहायता  प्राप्त  करना  ।

 उत्तर  प्रदेश  को  आवश्यक  बस्तओं  को  सप्लाई

 7116.  श्री  हरोश  राबत  :  क्या  खाद्य  और  नांगरिक  पूतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 फरवरी  और  1989  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  ने
 मिट्टी  के  तेल  और

 चीनी  की  कितनी-कितनी  मांग  की  उसे  इनको  कितनी  मात्रा  का  आवंटन  किया  गया
 ओर  उसने  इनकी  अलग-अलग  कितनी  मात्रा  उठाई  ;

 कया  उक्त  राज्य  सरकार  ने  इत  महीनों  के  दोरान  राम्य  में  गेहूं  की  कमी  को  देखते  हुए
 निर्धारित  कोटे  से  अधिक  गेहूं  की  मांग  की  थी  ;  और

 हु

 ॥  यदि  तो  क्‍या  राज्य  ने  जितने  गेहूं  मांगे  थ ेउतने  उसे  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ओर
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाध  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  अपेक्षित  सूचना
 देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न
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 ओर  राज्य  सरकार  के  अनुरोधों  की  दृष्टि  में  सावंजनिक  वितरण
 प्रणली  के  अधीन  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  गेहूं  के  आवंटन  को  1989  के  लिए  55,000  मीटरी
 टन  के  किए  गए  आवंटन  से  बढ़ाकर  फरवरी  और  1989  के  लिए  57,750  मीटरी  टन  प्रति
 मास  और  उसे  बढ़ाकर  1989  के  लिए  60,000  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1989  और  1989  के  महीनों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध
 में

 मिट्टी  के  तेल  और  चीनी  की  आवंटन  और  उठान

 मीटरी  टन

 1989  1989

 जिन्स  मांग  उठान  मांग  आवंटन  उठान

 गेहूं  बि०  70.0.  57.75  54.5.  70.0  57.75...  59.0

 चावल  वि०  60.0  32.0  297.  60.0  32.0  26.3

 मिट्टी  का  तेल  (७  71.91  73.19  6  68.71  68.89

 चीनी
 +  52.9  ++  न  52.9  क*

 (&  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  की  मिटटी  के  तेल  को  आवश्यकता  का  मूल्याकन
 पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  के  लिए  किए  गए  आवंटन  पर  उपयुक्त  वृद्धि  की  दर  की  अनुमति  देते

 हुए  किया  जाता  कोई  मांग  आमंत्रित  नहीं  की  जाती  है  ।
 ह

 *  1.10.  1986  को  स्थिति  के  अनुसार  परियोजित  जनसंख्या  के  लिए  425  ग्राम  प्रत्ति

 व्यक्ति  प्रति  मास  की  एक  समान  दर  पर  सभी  राज्यों  को  आवंटन  किए  जा  रहे  हैं  ।  कोई  मांग

 आमंत्रित  नहीं  की  जाती  है  ।

 +$  राज्य  सरकार  आवंटित  चीनी  फंक्ट्रियों  से  उठाने  का  स्वयं  प्रबन्ध  कर  रही

 काजू  उद्योग  में  श्रम  दिवस

 ]
 -  श्री  बक्‍्कम  पुरुषोत्वमस  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  भोर  काजू  के  दौरान  केरल  काजू  उद्योग  में  कुल  कितने  दिन

 तक  कार्य  किया  गया  ;  और
 |

 सरकार  ने  इन  श्रमिकों  के  काम  करने  के  दिनों  की  सेंख्या  में  वृद्धि  करने के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  हैं
 ?  ह

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  राधा  किशन
 :  ओर  अपेक्षित  सूचना  केरल  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  यह

 समय  सभी  पटल  पर  रख  दी  जाएँगी  ।  '  -
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 — को  सहायता  से  केरल  में  आधाल
 श्री  वक्‍कम  पुरूथोत्तमन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हुडको  की  सहायता  से  केरल  में  कौन-कौन  सी  आवासीय  परियोजनाएं  इस  समय

 हुडको  द्वारा  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जा

 रही  है  ;  ओर

 प्रत्येक  योजना  के  अन्तगंत  कितने  आवासों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  हुडको  ने  केरल
 राज्य  में  अब  तक  320  योजनायें  स्वीकृत  की  स्वीकृत  योजनाओं  के  अभिकरण  वार
 योजना  लागत  और  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  ऋण  एवं  निर्मित  किए  जाने  वाले  रिहायशी  एककों  की
 संख्या  आदि  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 समुद्री
 7120.  झीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 प्रबासी  समुद्री  विशेष  रूप  से  रिडली  पैसिफिक  ओशन  टर्लल्सਂ  द्वारा
 अपने  देश  में  किन-किन  समुद्र  तटों  में  अप्रना  बस्चेरा  बचाया  गया  है  ;

 क्‍या  अनेक  समुद्री  कछ॒वे  इन  समुद्र  तठों  पर  अंडे  देने  और  वहां  बसेरे  के  लिए
 आते  हैं  ;

 इन  समुद्र  तटों  का  विकास  करने  तथा  प्रवासी  कछुओं  को  पर्याप्त  संरक्षण  प्रदान  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाये  गग्नमे  ओर

 इन  समुद्री  कछुओं  के  प्राकृतिक  वासियों  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  शोध-कार्य
 किया  गया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  समद्री  विशेषरूप  से
 आलिव  रिडली  पश्चिम  बंगाल  में  सन्दरवत  और  उड़ीसा  में  गहीरमाथा  में  समुद्री  किनारों  पर
 असेरा  बनाने  के  लिए  जाने  जाते  हैं  ।  यह  भी  सूचित  क्रिया  गया  हे  कि  मे  :  लक्षद्वीप
 और  अ  डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  भी  बसेरा  बना  रहे  हैं  ।

 सुन्दरघन  ओर  गद्दीरमाया  में  इन  कछुओं  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  बसेरा  बनाने  ओर  अंडे

 देने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।

 समुद्री  तटों  के  विकास  ओर  प्रवासी  कछुओं  को  सुरक्षा  देने  के  लिए  किए  गए  उपाय
 निम्नलिखित  हैं  :---

 ])  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  में  प्रमुख  बसेरा  स्थानों  को  राष्ट्रीय  उद्यानों  के  रूप  में

 स्थापित  किया  गया  है  ।

 2)  सभी  प्रवासी  समुद्री  कछुओं  को  वन्यजीब  1972  की  में
 शामिल  किया  गया  जिससे  उन्हें  शिकार  और  चोरीछिपे  शिकार  के  विरुद्ध  पूर्ण  कानूनी
 सुरक्षा  मिलती  है  ।

 समुद्री  कछओं  के  प्राकृतिक  वासस्थलों  पर  अभी  तक  कोई  बड़ा  अनुसंधान  कार्य  नहीं
 किया  गया  है  ।

 जापान  को  पटसन  का  निर्यात

 7121.  श्रीमती  बसयराजेश्वरो  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पटसंन  की  वस्तुओं  के  लिए  जापान  बाजार  में  भारत  की  हिस्सेदारी
 बढ़ाने  के  लिए  उपायों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  वहां  भेजने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 जापाने  में  पटसन  की  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  वाले  बाजार  में  वर्चस्व  स्थाषित  करने
 के  लिए  क्‍या  करने  का  विचार
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 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  से  विपणन  सम्भावनाएं  और

 विविधीकृत  जूट  उत्पादों  के  अत्य  प्रयोक्तम  करने  के  उद्देश्य  स ेसरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि

 व्यापार  विकार  प्राधिकरण  के  सहयोग  से  पटसन  विनिर्माण  बिकास  परिषद  जापाद  में  एक  समन्वित
 विपणन  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करें

 बंगलोर  नगर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्थास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  में  औषधियां
 उपलब्ध  होना

 7122.  श्री  वी  ०एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रौ  यह  बताने  को

 क्‍या  बंगलोर  नगर  मे  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योंजना  के  ओषधालयों  में  सभी  ओषधियां
 उपलब्ध  नहीं  है  और  रोगियों  को  ये  औषधियां  बाहर  से  खरीदने  को  कहा  जाता  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मेडिकल  बिलों  को

 पूति  राशि  प्राप्त  करने
 के  लिए  एक  जटिल  प्रक्रिया  अपनानी  पड़ती  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  बेन्‍्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  रोगियों
 की  सुविधा  के  लिए  बंगलोर  में  एक  ड्रग  स्टोरਂ  खोलने  का  विचार  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :
 ओर  जी  नहीं  ।  जो  औषधियां  औपधघालय  में  उपलब्ध  नहीं  उन्हें  स्थानीय  केमिस्ट  से

 इन्डेट  किया  जाता  है  और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाथियों  को  सप्लाई  किया
 जाता  है  ।

 '  और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  फामू  लरी  में  शामिल  औषधियों  की  सप्लाई
 करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  मेडिकल  स्टोर  केन्द्रीय  सरकार  स्व्रास्थ्य  बंगलौर  के  अन्तगंत  पहने
 से  ही  कार्य  कर  र

 दिल्ली  विकास  भ्राप्तिकरण  को  भूमि  दरें

 7123.  श्री  सी०  अंगा०  रेडडी  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 -  दिल्‍ली  विकास  प्राथ्िक  रण  द्वारा  सहकारी  समितियों  ओर  शिक्षण  संस्थाओं  को  भूमि

 वर्ष  1978,  1988  ओर  चालू  वर्ष  में  किस-किस  दर  पर  दी  गई  ;  और

 भूमि  की  दरों  में  वृद्धि  की  आत्रास  निर्माण  गतिविधियों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 शहूरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  :

 (1)  सहकारी  समितियां

 ऋत्सं०  क्षेत्र  1978  में  श्रति  1988  में  प्रति  प्रति  बगं  मीदर
 वर्ग  मीटर  दरें  वर्ग  मीटर  दरें  चालू  दरें

 1.  दक्षिणी  और  45/-  रुपये  की  450/-  रुपये  1.4.88  से  प्रभावी
 केन्द्रीय  क्षेत्र  दर  से  की  दर  मान्य  नई  बरें ह

 निर्धारित  नहीं
 की  गई
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 1  3  3  4
 कर

 2.  रोहिणी  के
 ह

 की  दर  से  425/-  रुपये
 रा

 पश्चिमी  और  उत्तरी  को  दर  से
 दिल्ली

 पूर्वी  दिल्‍ली  और  ही  -  400/-  रुपये

 रोहिणी  की  दर  से

 (2)  संस्थागत  क्षेत्र  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भूमि  की  दरों  में  वृद्धि  के  कारण  आवास  निर्माण  गतिविधियों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव

 नहीं  पढ़ा  ये  दरें  खुले  बाजार  मूल्यों  की  तुलना  में  अब  भो  बहुत  ही  कम  हैं  ।

 ओर  उत्तर  प्रदेश  में  प्रदवण ”

 7124.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  उन  फैक्टरियों  जिनको  प्र  दूषण  फैचाने  के  आरोप  में
 फैक्टरियां  बंद  करने  के  आदेश  दिए  गए  कुछਂ  दिनों  बाद  पुनः  चालू  करने  के  आदेश  दिए
 गए  थे  ;  और

 यदि  तो  फंक्टरियों  को  बन्द  कराने  तथा  उन्हें  पुनः  चालू  कराने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  और  केन्द्र  सरकार  ने
 वर्ष  1988-89  के  दोरान  पर्यावरण  अधिनियम  के  तहत  बिह/र  और  उत्तर  प्रदेश  में  उद्योगों

 को  बन्द  करने  के  बारे  में  17  नोटिस  जारी  किए  ।-  इनमें  से  13  उद्योगों  को  निर्धारित  समय  के  भीतर

 बहिस्राव  शोधन  संयंत्र  लगाने  के  निदेश  दिए  गए  हैं  और  चार  पूनिटों  को  बन्द  करने  के  निदेश  दिए
 गए  ये  सभी  यनिटें  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  इन  चार  इकाइयों  में  से  किसी  भी  इकाई  को  पुन
 चालू  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  आदेश  जारी  नहीं  किए

 उड़ीसा  में  कारखाना  निरोक्षक

 [  अनुवाद  ]

 7125.  श्रीमती  जथन्ती  प्रटनायक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बजाने  की  छृय्रा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  रासायनिक  और  जोखछम  वाले  उद्योगों  से  कामगारों

 होते  वाले  खतरों  से  निपटने  के
 लिए  निरीक्षकों  की  नियुक्ति  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  विस्तृत  योजना  भेजी  है

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को और  उसके  लिए  अपेक्षित  धनराशि  मंजूर  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?
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 अम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोथ  कार्थ  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन
 :  और  कारखाना  1948  को  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  द्वारा  उनके  कारखाना  निरीक्षणालयों  के  माध्यम  से  लागू  किया  जाता  है  ।  इस  अधिनियम  में

 उन्हें  इस  प्रयोजन  हेतु  पंजीकरण  के  लिए  फीस  लगाने  और  कारखानों  को  लाइसेंस  देने  के  लिए
 अधिकार  दिए  गए  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  भारत  सरकार  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षंत्रों
 को  जिनमें  उड़ीसा  भी  शामिल  निरीक्षकों  को  प्रशिक्षण  देने  और  ओऔद्योगिक  स्वास्थ्य  विज्ञान
 ब्रयोगशालाओं  को  अपग्रेडिग  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  कर  रही  उड़ीसा  सरकार  ने  इसके
 अलावा  अपने  कारखाना  निरीक्षणालय  के  ढांचे  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  सहायता  मांगी  इस  संबंध  में
 राज्य  सरकारों  को  सहायता  देना  व्यवहायं  नहीं  पाया  गया  है  ।

 स्ववित्त  पोषित  योजमा  के  फूलेटों  के  आवंटन  के  सानदंड

 7126.  आओ  कमला  प्रसाद  सिह  ;  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  फूलंटों  का  आबंटन  वरीयता  ड्रा  निकाल  कर  किया
 जाता  है  और  स्थान  के  चयन  का  कोई  विकल्प  प्रदान  किया  जाता  है  ;

 आज  की  तारीख  के  अनुसार  हुडकों  योजना  के  अन्तर्गत  मध्यम  आय  स्व-वित्त  पोषित
 योजना  के  श्रेणी  दो  और  तीन  के  फूलेट  की  लागत  पिछले  पांच  वर्षो  के  दोरान  फूलटों  की  लागत
 से  किस  प्र  कार  भिन्‍न  है  और  इसमें  वद्धि  के  क्या  कारण  है

 उपयं  क्त  फूलंटों  के  कुर्सी  क्ष  त्रफल  और  निर्मित  क्षंत्र  का  ब्यौरा  क्‍या

 परिवर्तन  कराया  है
 ;  और

 हुडकों  योजना  1979  के  अंतर्गत  मध्यम  आय  वर्ग  के  फूलैटों  के  आवंटन  में  तेजी  लाने
 के  लिये  यदि  इस  विषय  पें  कोई  त्वरित  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  फलेट
 कब  तक  आवंटित  कर  दिये  जायेंगे  ?

 1979  योजना  के  अन्तगंत  पंजीकृत  कितने  लोगों  ने  श्रंणी  में  और  योजना-वार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबार  :  से  सूचना  एकत्र  को
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 गलाबी  बिल्ली  में  स्थयं  बित्त  पोधित  योजना  के  अन्तगंत  बनाये
 गये  फलेटों  में  पानी  की  पाइपलाइन

 7127.  श्रो  सनत  कुंमार  मंडल  :  क्‍या  शहूरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  =

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुलाबी  दिल्ली  में  स्वयं  वित्त  पोषित  योजना  के  अन्तमंक
 बनाये  गए  श्र  के  भूतल  स्थित  फूल॑टों  में  और  जिसमें  प्रैतिदिन  प्रातः  और  सांय  मात्र  दो
 तक  ही  पानी  आता  है  और  इस  कालोनी  में  बने  ड्प्लेक्स  फूलैटों  से  भी  कम  है  ?

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  कह
 प्रस्ताव  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  गुलाबी  बाग  में
 स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  भूतल  फूलैटों  और  डूप्लेक्स  फूलटों  में  जल-आपूर्ति  एक  समान
 है  ।  यह  सुबह  और  शाम  दो-दो  घंटे  के  लिए  ह  तथा  यह  नगर  पालिका  के  स्रोत  से  पानी  की
 उपनब्धता  के  अनुसार  ड्प्लेक्स  फूलंटों  के  शौचालयों  में  खुली  छतों  पर  ऊपरी  टंकियों  की
 व्यवस्था  हैं  ।

 ॥

 चू  यह  पद्धति  आयोजनानुसार  अतः  किसी  उपाय  की  परिकल्पना  नहीं  है  ।

 गेर-सरकारी  पार्टियों  को  मुद्रण  कार्य  देना

 7128.  श्री  सनत  कमार  मंडल  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अधीन  लेखन  सामग्री  और  मुद्रण  विभाग  के  मुद्रण  विंग  द्वारा  वर्ष
 1987-88  और  1988-89  में  गेर-सरकारी  पाटियों  के  माध्यम  से  कराये  गए  मुद्रण  कार्य  पर  कुल
 कितनी  धनराशि  व्यब  की  गई  ;

 गेर  सरकारी  पार्टियों  को  मुद्रण  कार्य  किस  प्रकार  आवटित  बिया  है  ओर  उनके

 लिए  दर  किस  प्रकार  निर्धारित  की  जाती  हैं  ;  और

 मौजूदा  सरकारा  विशेषकर  कलकत्ता  स्थित  मुद्रणा  का  आधुनिकी  करण
 करने  ओर  उनकी  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दखबोर

 8  8-8  9

 50.64  लाख  रुपये  40.73  लाख  रुपये

 केवल  अपर्याप्त  क्षमता  अथवा  विशेष  प्रक्कार  के  खास  उपकरण  को  अनुपलच्चता
 आदि  जंसी  कतिपय  रुकावटों  की  स्थिति  में  जब  कार्य  भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  में  नहीं  किया  जा

 तब  प्राइवेट  पार्टियों  के  माध्यम  से  कराया  जाता  कतिपय  मामलों  में  संबंन्धित  विभागों  को
 अपना  कायं  स्वयं  कराने  के  लिये  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  भी  जारी  किया  जाता  दरों  के  सम्बन्ध
 निविदायें  आमंत्रित  करके  न्यूनतम  निविदा-द।ता  को  पूर्व  निर्धारित  शर्तें  पूरी  करने  और  निजी  पार्टियों
 को  काये  करने  की  क्षमता  की  शर्तें  पूरी  करने  पर  यह  कार्य  दिया  जाता  कतिपय  मामलों  दरों
 में  और  कमी  कराने  के  लिए  बातचीत  भी  की  जाती  है  ।

 भारत  सरकार  के  जिनमें  कलकत्ता  स्थित  मुक़््णालय  भी  शामिल  के

 प्रतिस्थापन  कारयंक्रमों  के  अन्त्गंत  हालांकि  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  कुछ  मुद्रणालयों  में
 आरम्भ  की  गई  है,फिर  भारत  सरकार  मिटो  नई  दिल्‍ली  का  व्यापक

 आधुनिकीक  रण  किया  गया  पहले  से  ही  किये  गये  अथवा  चल  रहे  आधुनिकीकरण  सम्बन्धित

 मुद्रणालयों  की  उत्पादक  क्षमता  में  वृद्धि  हो  गयी  है  और  इसमें  आगे  ओर  वृद्धि  होने  को  सम्भावना  है  ।

 अब्रास  से  ओलंका  को  चिकित्सा  राहुत  सामप्री  की  सप्लाई

 7129.  श्री  एम  ०सहालिगस  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कस्याण  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 ह
 क्या  गत  दो  वर्षों  में  हुए  जातीय  उपद्रवों  के  दौरान  श्रीलंका  को  सरकारी

 मेडिकल  स्टोर  मद्रास  से  चिकित्सा  राहत  सामग्री  की  सप्लाई  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  इस  सप्लाई  पर  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  ब्यय  कौ  गई  ;  और

 क्‍या  यह  लागत  डिपो  के  वाधिक  कारोबार  में  शामिल  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 हां  ।

 1987-88  रुपये

 (7)  सीधी  सप्लाई  68,21,468  रुपये

 (1)  रेड  क्रास  के  माध्यम  से  451,493  रुपये
 कल  72,72,961

 1988-89
 ः  ः

 0)  सीधी  सप्लाई  श्न्य
 (1)  रेड  क्रास  के  माध्यम  से  34,65,694  रुपये

 34,65,694

 कूल  बिक्री  में  जाफना  को  सप्लाई  की  की  गई  राहत  औषधों  की  लागन  शामिल  है  ।

 मद्रास  स्थित  सरकारी  मेडिकल  स्टोर  डिपो  में  कम  उत्पादन  का  रुख

 7130.  श्री  एम०  महालिगम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  घ्थित  सरकार  मेडिकल  स्टोर  डिपो  फैक्टरी  में  गत  तीन  वर्षों  स ेकम  उत्पादन
 -  का  रुख चल  रहा  है  ;

 7  यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  किन-किन  औषधियों  का  उत्पादन  किया  गया  और

 इनका  मूल्य  कितना  है  ;  और

 आगामी  वर्षों  में  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्यात्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोश्न  :  जी
 नहीं  ।  प्रिछते  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तादन  का  मूथ्य  इस  प्रकार  था  :-

 93.46  लाख  रुपये

 >  8-8  9

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
 गा

 दिल्‍ली  में  सरकारी  मकानों का  निर्माण
 भी  हरिहर  सोरन  :  क्या  शहूरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 वर्ष  :989-90  के  लिए  दिल्‍ली  में

 सरकारी कममंचारियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ;
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 कया  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  बड़ी  संख्या  मे ंसरकारी  कमंचारी  सरकारी  मकान  मिलने  की

 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  3  1989  को  स्थिति  के  अनुसार  श्रेणी-वार  तत्संबधी
 बया  है  ;  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  कर्मचारियों  के  लिए  अनुमानतः  कितने  मकानों  का  निर्माण
 किया  जायेगा  ;  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  3.97  करोड़  रुपये  ।

 हां  ।

 आवंटन  वर्ष  1988-89  के  लिए  प्राप्त  सीमित  आवेदन  पत्रों  क ेआधार  पर  31.  3.  89
 की  स्थिति  के  अनुमार  प्रतीक्षा  कर  रहे  अधिकारियों  के  श्रेणी  वार  ब्योरे  इस  प्रकार  है  :-

 लम्बित  पड़े  आवेदन  पन्नों  की  संख्या

 ना  5596

 14773

 तन  9364

 टाइप-५  ता  2805

 टाइप-५  —  260

 टाइप-५  का  700  लगभग

 टाइप-पा  व्यय  741
 न  241

 ्ा  113

 31.3.1989  की  स्थिति  के  574  क्वाटर  निर्माणाधीन  हैं  जिनके  विवरण
 नीचे  दिये  गये  इनके  1989-90  के  दोरात  होने  तथा  सौंपे  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 टाइप-बी
 ा  184

 टाइपना  -  90

 टाइप-ाा  300

 574

 इनके  1989-90  के  दौरान  निर्माण  के  लिए  588  एककों  की  स्वीकृति दी  गई  हैं  ।

 गुर्दे  तथा  मृत्रबाहिनों  को  पथरो  के  मामलों  में  वद्धि

 7132.  श्री  सनेत  कुमार  मंडल  :  क्या  स्वास्थ्य और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 *  *  क्या  गुर्दे  तथा  मूत्रवाहिनी  की  पथरी  के  मामलों  में  बृद्धि  हो  यही  है  ;

 115



 लिखित  उत्तर  26  1989

 यदि  तो  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में पछलि  तीन  वर्षों  के  दोरान

 गों
 - रोगों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्गीकरण

 के  अनुसार  जननमूत्रीय  रोग  तथा  गुर्दे  तथा  मूत्रवाहनी  की  पथरी
 के  मामलों  का  ब्णेरा  क्‍या  है

 देश  में  इन  रोगों  के  लिए  चिकित्सा  करने  वाले  विशेष  अस्पतालों  के  नाम

 क्या  हैं  ;  और

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  सुविधाओं  को  कम  से  कम  केन्द्रीय  सरकार
 के  अस्पतालों/बिकित्सा  संस्थानों  को  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  से

 सूचना  एकन्न  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हिन्दस्तान  लेटेक्स  लिसिटेड  का  विस्तार

 7133.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केरल  में  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  का  विस्तार  करने  का
 विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 ब्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  विस्तार  और

 आधुनिकी  करण  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और
 इस  समय  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  कन्डोमों  को  तैयार  करने  में  लगा  हुआ  है  और  इसकी

 उत्पादन  क्षमता  6080  लाख  नगों  की  इस  समय  इसकी  उत्पादन  क्षमता  को  और  बढ़ाने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  उत्पादों  में  विविघता  लाने  के  लिए  कम्पनी  के  पास  निम्नलिखित
 प्रस्ताव  बिच्राराधीन  हैं  :--

 ])  प्रतिवर्ष  40  लाख  नगों  की  कल  क्षमता  सहित  कॉपर-टी  200  और  380  का
 उत्पादन  ।

 2)  प्रति  ब्ष  600  लाख  सिरिजों  और  सु  के  1000  लाख
 सीरिजों  ओर  सुइयों  का  उत्पादन  ।

 नगर  की  क्षमता  सहित

 3)  प्रतिवर्ष  500  लाख  नगों  की  क्षमता  सहित  लेटबस  सर्जिकल  दस्तानों  का  उत्पादन  ।

 -. 1988-89  1.00  लाख

 198  9-90  155.90  लाख

 फलों  और  सब्जियों  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  कीटनाशकों  की  परीक्षा

 7134.  श्री  रामबन्द्र  रेड्डी  :  कया  रवास्थ्य  और  परिवार  कल्थाण  मंत्री
 और  सब्जियों  के  मण्डारण  के  द्रौरान  कोटनाशक  दढ़ाओं  के  प्रयोग  के  बारे  में  30  नवम्बर

 1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्ग  2595  के  ढत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सर्वेक्षण  के  दोरान  फलों  और  सब्जियों  के  अधिकांश  नमूनों  के लिए  मए
 परीक्षणों  से  यह  पता  चला  है  कि  इन  वस्तुओं  में  कीटनाशक  दवाओं  की  निर्धारित  मात्रा  के  अनुसार
 प्रयोग  किया  गया  है  और  यदि  तो  इन  वस्तओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  परीक्षण  की  गई  क़्त्केक

 वस्तु  के  कितने  नमूने  लिएं  गए  तथा  इनमें  से  कितने  नमूनों  में  अनुज्ञ  य  सीमा  के  अन्तगंत  कीटनाशक
 दवाओं  का  प्रयोग  पाया  गया  और  कितने  नमनों  में  अनज्ञ  य सीमा  से  अधिक  मात्रा  में  कीटनाशक
 दवाइयों  का  प्रयोग  पाया  गया  ;

 उन  नमनों  के  संबंध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  जिनमें  कीटनाशक  दवाओं  की  मात्रा
 अनज्ञय  मात्रा  स ेअधिक  पाई  गई  है  ;  और

 इन  नमूनों  का  परीक्षण  किन-किन  कीटनाशक  दवाओं  के  बारे  में  किया  गया  तथा  सभी
 पंजीकृत  की  टनाशक  दवाओं  का  परीक्षण  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरो।॥  :  से
 इस  मंत्रालय  के  अधीन  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  द्वारा  1987  के  दौरान  किए  गर  सर्वेक्षण
 में  किसानों  ओर  बाजार  से  एकत्र  किए  गए  विभिन्‍न  खाद्य  वस्तुओं  के  कुच  648  अनौपचारिक  नपूनों
 का  मुख्य  तौर  पर  डी०डी०टी०  और  बी०एच०सी०  के  लिए  विश्लेषण  किया  गया  प्रत्येक  वस्तु
 की  संख्या  और  उन  मप्रनों  की  संख्या  का  ब्यौरा  जिनमें  निर्धारित  सीमा  से  परे  कीटनाशी  अवशिष्ट

 मोजूद  थे  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे
 कीटनाशी  अवशिष्टों  की  मौजूदगी  का  पता  लगाने  के  लिए  खाद्य  नपूनों  का  विश्लेषण  चूक्रि

 और  का  अन्य  कीटनाशकों  की  अपेक्षा  अत्यधिक  इस्तेमाल  किया  जाता

 इसलिए  मुख्य  बल  इन  दो  कीटनाशकों  के  अवशिष्टों  और  उनके  आयकश्षों  भर  तथा  चयापचयों
 का  अनुमान  लगाने  पर  दिया  जा  रहा  इस  सवक्षण  को  जारी  रखा  जा  रहा  है  जिसमें  व्यापक
 क्षेत्र  को  शामिल  किया  गया  ताकि  कारंबाई  शुरू  करने  से  पहले  नमूनों  में  पता  चले  अवशिष्टों
 के  स्तर  के  साथ  कीटनाशकों  के  इस्तेमाल  का  संबंध  स्थापित  किया  जा  सके  ।

 विवरण

 प्रत्येक  विश्लेषित  नमूनों  की  संख्या  भौर  निर्धारित  सीमा  के  आने  के  नमूनों  की  संख्या

 बस्तु  कां  नाम  विश्लेषित  न
 निर्त्रारित  अवधि  के  बाद

 की  वाले  नमूनों  की  संख्या

 1.  सब्जियां  233  1
 »  52.  -  फल  181

 3.  अन्न  74  6x
 4.  1Q3  2

 तेल  -  52  —

 6.  डेरी  उत्पाद  7  े  6

 कुछ  648  16

 अनाजों के  33  नमूनों और  दालों  के  3।  नमूनो ंने
 की  मौजूदगी  भी

 दर्शायी  थी  जिसके  लिए  कोई  सहव  सीमा  निर्वारित  नेंहीं  की  गई  चावल

 मौर  गेंहू  के  आटे  के  ज्यादातर  नमूनों  में  स्तर  पता  लगाने  वाले  स्तर  से  निम्न  था  ।
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 टेकन  आन  दू  चेक  सप्रेड  आफ  एड्स  इन  तिरूपतिਂ  शोष॑  से  समाचार

 7135.  श्री  सोड़े  रमंया  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1989  के  हिन्दू  पत्र  मेंਂ  टेकक
 आन  टू  चंक  स्प्रेड  आफ  एड्स  इन  तिरुपतिਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  तरफ  आकर्षित
 किया  गया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  तिरूपति  में  एड्स  रोग  के  मामलों  को  पता  लगाने  की  जांच
 करने  हेतु कोई  दल  भेजा  है  ;

 यदि  तो  ठत्संबंधोी  निष्कर्ष  क्या  है  ;  और

 इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 सरकार  ने  दिनांक  23  1989  के  में  प्रकाशित  समाचार  देखा  है  ।

 और  भारतीय  आशयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  और  राज्य  सरकार  के  परस्पर

 सहयोग  से  तिरूपति  में  स्‍थापित  निगरानी  केन्द्र  ने  3  1989  तक  अधिक  खतरे  वाले  समूह  में
 1877  व्यक्तियों  की  स्क्रीनिंग  की  है  और  7  व्यक्ति  सीरो-पाजिटिव  पाए  गए  हैँ  ।

 संक्रमण  के  प्रसार  को  रोकने  क॑  लिए  उठाए  गए  कदम  ये  हैं  :

 अधिक  खतरे  वाले  समूहों  की  स्वास्थ्य  शिक्षा  ।

 --.  अधिक  खतरे  वाले  समूहों  की  स्क्रीनिंग  तथा  सीरो-पाजिटिव  व्यक्तियों  को
 परामर्श  देना  ।

 त+  एच०आई०बी०  प्रतिपिष्डों  के  लिए  रकक्‍्तदाताओं  को  स्क्रीनिंग  ।

 _  रक्त  उत्पाद  तैयार  करने  में  प्रयुक्त  होने  वाले  रक्त  तथा  रक्‍त  उत्पादों  की
 एच०आईणवी०  प्रतिपिण्ड  संबंधी  स्क्रीनिंग  ।

 न+  अधिक  खतरे  वाले  समहों  तथा  सीरोपाजिटिव  व्यक्तियों  द्वारा  कन्डोम  तथा
 निरोधकों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  ।

 लाला  रामस्वरूप  अस्पताल  को  बित्सीय  सहायता
 7136.  आरी  राज  करन  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 लाला  रामस्वरूप  अंस्पताल  को  वर्ष  1988-89  के
 लिए  कितनी  वित्तीझ

 सहायता  प्रदान  की  गई  और  वर्ष  1989-90  के  ज्षिए  योजना  ओर  गैर-योजना  परिव्यय  क्षेत्रों  के
 अन्तगंत  कितनी  घनराशि  उपलब्ध  कराई  गई

 क्या  केन्द्रीय सरकार  का  इस  अस्पताल  के  कामकाज पर  किसी  प्रकार का  वित्तीय  और
 प्रशासनिक  नियंत्रण  है

 यदि  नहीं  ,  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ओर  इस  ब्ारे  में  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ;
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 क्‍या  भारतीय  तपेदिक  संगठन  एसोसिएशन  ऑफ  इ  भी  इस  अस्पताल
 के  रखरखाव/कार्यचालन  लागत  पर  अपने  कोष  में  से  कुछ  भी  धनराशि  नहीं  देता  है  ;  और

 (2)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  सूचना
 इस  प्रकार  है

 योजना  योजनेस्र

 1988-89  8-89  श्न्य  104.97
 1989-90  50.00  50.00

 और  लाला  रामस्वरूप  क्षयरोग  अस्पताल  का  प्रबन्ध  एवं  संचालन  भारतीय  क्षय
 रोग  एसोसिएशन  द्वारा  कियां  जा  रहा  इस  अस्पताल  पर  भारत  सरकार  का  कोई  आधिक  व
 प्रशासनिक  नियंत्रण  नहीं  है  ।  इस  अस्पताल  को  स्थापित  करते  समय  यह  वचन  दिया  गया  था  कि
 भारत  सरकार  भारतीय  क्षयरोग  एसोसिएशन  को  उचित  सहायता  अनुदान  दे  कर  अस्पताल  की

 पूंजीगत  एवं  आवर्ती  लागत  को  पूरा  करेगी  ।  अस्पताल  का  भारतीय  क्षयरोग  एसोसिएशन  से

 अधिग्रहण  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 और  भारतीय  क्षयरोग  एसोसिएशन  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुमार  यह  अस्पताल  के
 रखरखाब  के  लिए  धन  नहीं  देती  है  क्योंकि  यह  एक  धमार्थ  संस्था  है  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  उसके
 पास  कोई  धन  नहीं  है  ।

 इलंक्ट्रोपंथी  के  बारे  में  त्रिपाठी  समिति  को  रिपोर्ट

 7137.  डा०  प्रभात  कुमार  सिश्र  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डा०  एस०पी०  त्रिपाठी  इलंक्ट्रोप॑थी  के  बारे  में  जांच  समिति  के  नए  अध्यक्ष  नियुक्त
 किए  गए  हैं  ;

 यह  समिति  कब  से  कार्य  आरंभ  कर  देगी  ;  और

 इसकी  रिपोर्ट  कब  तक  श्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 हां  ।  10  1989 से

 ।

 पहली  1989

 1.8.1989  1

 मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालय

 7138.  श्रोमती  विद्यावतोी  चतुर्वेदी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 119



 लिखित  उत्तर  26  1989

 मध्य  प्रदेश  के  किन-किन  शहरों  में  इस  समथ  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्ंचारियों  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औवधालथ/अस्पताल  खोजे  गए  हैं  ;

 यदि  तो सरकार  का  विचार  किन-किन  स्थानों  पर  ऐसे  ओषधालय  खोलने
 का  है  ;  और

 ह
 ॥॒

 ह

 यह  औपधालय  कब  तक  काये  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 स्वास्य्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  मध्य
 प्रदेश  के  किसी  भी  शहर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  नहीं  चल  रही  है  ।

 और  उन  शहरों  में  जो  इस  योजना  के  लागू  करने  के  मानदंड  को  पूरा  करते  हैं

 अर्थात्‌  जहां  7500  या  इससे  अधिक  केन्द्रीय  सरकार-के  कर्मचारी  रहते  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  प्रश्न  पर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विचार  किया  जाएगा  बशर्ते
 कि  इसके  लिए  पर्याप्त  धनराशि  आवंटित  की  जाए  ।

 गरू  तेग  बहादुर  अस्पताल  में  सुविधाओं  की  कमी

 छः

 7139.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  के  गुर  तेग  बह  दुर  अस्पताल  म
 सुविधाओं  एवं  सहुलियतों

 की  कमी  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जहां  हैजा/आंत्र-शोथ  तथा  संक्रामक  यकृत  शोथ  के  किसी  भी
 रूप  में  फंलने  की  स्थिति  में  उपचार  किया  जाता  है  ;  और

 उक्त  अस्पताल  में  रात्रि  के  दौरान  ई०सी०जी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडे  )  ५
 आंत्र  शोथ  आदि  के  किसी  भी  रूप  में  फंलने  की  स्थिति  में  उसके  उपचार  के  लिए  गुरू  बहादुर
 अस्पताल  में  सुविधाओं  को  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 दिल्ली  श्रशासन  ने  तकनीशियनों  के  छह  पद  पहले  ही  स्वीकृत  कर  दिए
 इन  रिक्तियों  पर  भर्ती  किए  जाने  तक  आपातकाल  में  सुविधाओं  के  लिए  तदर्थ  व्यवस्था

 थहले  ही  की  जा  चुकी  है  ।

 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यकर्ताओं  के  बेतत  और  भत्ते

 7140.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  र  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  एवं  भत्ते
 बढ़ाने  के  लिए  कोई  सुझाव/अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;  और  _

 इस  पर  क्‍या  कायंबाही  की  गई  है  ?  का
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 स्वास्थ्य  बोर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से

 राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  का  यंक्रम  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  मध्य  लागत  की  50:50  की
 साझेदारी  के  आधार  पर  एक  केन्द्र  प्रारोडित  दे  11  प्लाव  स्क्रीध  हैं  ष्ट्रीय  शलेध्या  उन्मूलन
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कायं  रत  कमंचारियों  की  नियुक्ति  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा
 की  जाती  है  और  वे  संबंधित  राज्य/संघ  राज्य  में  प्र  शासन  के  सेवा  नियमों  द्वारा  शासित्त  होते  हैं  ।

 रोग  की  रोकथाम  के  लिए  केवल  डिस्पोजेबल  प्रयोग  करने  के
 लिए  निरदेश

 7141.  श्री  झुल्ला  पल्‍ली  रामचन्द्रन  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  ज॑से  संक्रामक  रोगों  को  फंलाने  से  रोकने  के  लिए  केवल
 सिरिजਂ  प्रयोग  करने  हेतु  सभी  संबंधितों  को  निर्देश  जारी  करिए  हैं  ;

 सिरिजਂ  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गए  हैं  ;  और

 देश  में  रोग  की  रोकथाम  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यदि  कोई  अन्य  निदेश  जारी

 किए  गए  हैं  ;  तो  बे  कया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज

 हां  |  सभी  राज्य  स्वास्थ्य  प्राधिकरणों  को  अस्पतालों  और  क्लीनिकों  में  सही

 निर्जीबाणुकरण  पद्धति  सुनिश्चित  करने  और  यथासंभव  पूर्व  निर्जवाणुकरण  सिरिजेंਂ
 ओर  सुइयां  इस्तेमाल  करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  ।

 विभिन्‍न  सरकारी  ओर  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  में  उनसे  की  गई  मांग  के  अनुसार
 म्िरिजों  का  देशीय  उत्पादन  हो  रहा  है  ।

 रक्‍त  और  रकक्‍त  उत्पादों  की  संरक्षा  के  लिए  दिशा  निर्देश  व  अशासनिक  निर्देश  जारी

 किए  गए
 केरल  में  कोबाल्ट  थिरेपी  की  स्थापना

 7142.  ओऔ  म॒ल्लापली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  स्वाध्प्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  केरल  में  कोबाल्ट  थिरेपी  की  एक  नई  युनिट  स्थापित  करने  का
 विचार  है  ;  हि  है

 यदि  तो  क्या  कोबाल्ट  थिरेपी  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  श्रस्तावित  स्थान  के

 बारे  में  कोई  रिपोर्ट  मांगी  गई  है/प्राप्त  कर
 ली  गई  है  ;  और

 यदि  तो  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  में  विलग्ब  होने  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 सोनीपत  में  प्राधिकृत  चिकित्सा  परिसरों  की  नियुक्ति
 7143.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याश्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  सोनीपत  में  अपने  कर्मचारियों  के  लिए

 प्राधिकृत  चिकित्सा  परिसरों  की  नियुक्ति  करने  का  है  ;  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्म्य  और  परिवार  कल्याग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :
 ओर  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  जिए  नसों  तथा  महिला  कासगारों  को  कमी

 7144.  श्रो  प्रकाश  जी०  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्यणा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  गांवों  में  नसों  तथा  महिला  परिवार  नियोजन  कामगरों  की  अत्यधिक
 कमी  है  ;

 यदि  तो  कया  यह  अनेक  कारणों  में  से  यह  भी  एक  कारण  है  जिसका  परिवार
 नियोजन  कार्यक्रम  की  सफलता  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ;

 गांवों  में  नर्सों/महिला  परिवार  कल्थाण  कामगारों  का  अनुपात  कितना  है  तथा  यह  अनुपात

 महाराष्ट्र  में  कितना  कम  है  ;  और

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  की  नर्सों  तथा  महिला  परिवार  नियोजन  कामगारों  की  संख्या  में
 करने  तथा  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजना  है  ;  यदि  तो  तत्संबंधी

 ा  कया

 स्वास्ग्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडड )  :

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  सहायक  नर्स  मिडवाइफों  की  थोड़ी  कमी  है  ।  राज्यों
 द्वारा  दी

 गई
 सूचना  के  अनुसार  देश  में  स्थापित  1,!2,004  उपकेन्द्रों  में  से  केक्ल  4041  उपकेन्द्र

 सहायक  नस  मिडवाइफों  के  बिना  हैं  ।

 नहीं  ।

 एक  सहायक  नर्स  मिडवाइफ  को  सामान्‍य  क्षेत्रों  में  5000  आबादी  और  पर्वतीय
 वासी  ओर  कठिन  क्षंत्रों  में  3000  आबादी  के  लिए  सेवाए  प्रदान  करनी  होती  हैं  । वह  एक  उपकेन्द्र
 से  सेवा  करती  3।  1988  को  महाराष्ट्र  में  9238  उपकेन्द्र  कार्य  कर  रहे  थे  जिसमें  से ध  पं  कर
 176  उपकेन्द्र  सहायक  मिडवाइफों  के  बिना  थे  ।

 सहायक  नर्स  मिडवाइफों  कਂ  प्रशिक्षण  और  रोजगार  एक  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित
 स्कीम  है  ।  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  उम्मीदवार  उपलब्ध  हैं  क्योंकि  प्रशिक्षण
 बाद  रोजगार  दिया  जाता

 आरण०  के०  पुरम  में  पोछ  की  गलियों  का  रखरखाव

 7145.  आ्लो  डाल  चन्द  छोन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  आर०  के०  पुरम  में  पीछे  की  गोलियों  के  रखरखाव के  बारे में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  और  दिल्ली  नगर  निगम  के  बीच  पिछले  कई  वर्षों  से  विवाद  चल  रहा  है  ;

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  का२०  हु  ;  जंर  विवाद  भख्य  बात  क्या  हें  ;  और
 इस  विवाद  को  शीघ्र  सलझाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  सरकारी
 कालोनियों  में  पीछें  की  गलियों  में  झाड़ू  लगवाने  तथा  सफाई  कराने  की  जिम्मेवारी  स्थानी  पर  निकायों
 की  होती  जिसके  लिए  नगर  पालिका  करों  के  सफाई  प्रभारों  का  भुगतान  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  द्वारा  किया  जा  रहा  पीछे  की  गलियों  तथा  सर्विस  लेनों  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  द्वारा  ओपचारिक  रूप  से  स्थानीय  निकायों  को  सौंपने  के  पश्चात  तथा  आबंटतियों  द्वारा  किए
 गए  अतिक्रमों  को  हटा  कच्चे  मार्गों  पर  खंड़जे  बिछाने  आदि  जैसी  खामियों  को  दूर  करने  के
 पश्चात  इस  बारे  में  स्थानीय  निकायों  द्वारा  कारंवाई  की  जाती  है  ।  खामियों  को  दूर  करने  के

 रामकृष्ण  पुरम  में  पीछे  की  गलियों  को  सुपुर्द  करने  के  लिए  ओपचारिक  रूप  से  आवश्यक  कारंबाई
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  शीघ्र  की  बशरतें  कि  निधियां  उफ्लन्ध  हों  ।

 भारतीयों  में  एच  ०आई०बो०  बिषाणु  को  उपस्थिति

 केन्द्रीय लोक  डो०  जी०  विजय  रामा  राव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 क्या  अखिल  भारतीय  आयुरविज्ञान  नई  दिल्ली  द्वारा  करवाये  गए  सर्वेक्षण  के

 अनुसार  इस  समय  7.5  प्रतिशत  भारतीयों  में  एच०आई०वी०  के  विषाणु  विद्यमान  हैं  ह  और  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  तथा  इससे  प्रभावित  अन्य  देशों  के  साथ  मिलकर  उपचार  का
 पता  लगाने  के  लिए  अभिप्र  त  एबं  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  विचार  किया  गया  है  ;  और

 इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  तथा  अनुवर्ती  कार्यवाही  करने

 का
 विचार  है  ््ि ह

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :

 नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सात्  बॉ  योज  ना  के  दौशन  अस्पतालों  में  रोगियों  के  लिए  बिस्तर  उपलब्ध  कराना

 7147.  शी  वक्‍कम  परूषोत्तम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कत्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 हं

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  जनसंख्या  के  अनुपात  के  अनुसार  अस्पतालों  में
 रोगियों  के  लिए  बिस्तर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  है  ;

 वर्ष  1988-89  तक  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ;

 क्‍या  इस  संबंध  में  अब  तक  सन्‍्तोषजनक  प्रगति  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
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 सपा  और  परिशार  कत्याण  संतरालण
 में  रास्य  मंतर  हरोब सातवों  पंच  वर्षीय  योजना  (1985-90)  में  रखे  गए  लक्ष्यों  क ेअनुसार  उत्येक  1000  आबादी  के

 लिए  एक  अस्पताली  पलंग  उपलब्ध  करना  है  ।

 1.1.1988  तक  देग  में  प्रत्येक  1351  आबादी  के  लिए  एक  अस्पताली  पलंग
 उपलब्ध

 नहीं  ।

 स्वास्थ्य  का  बिषयਂ  है  ओर  यह  राज्य  सरकारों  को  जिम्मेदारी  है  कि  लोकोों
 को  अधिक  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  करें  ।

 रक्‍त  पर  आधारित  उत्पादों  का  आयात

 7148.  थ्रो  राज  रुमार  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्‍्त  पर  आधारित  किन-किन  उत्पादों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  उत्पाद  का  बषंवारः  कुल  क्तिना  आयात

 किया  गया  ;
 ज्या  सप्लायर  संबंधित  रक्‍्तदाता  के  शरीर  में  एड्स  के  जीवाणु  न  होने  संबंधी  जांच

 प्रमाणपत्र  प्रदान  नहीं  करते  हैं  ;

 यदि  तो  इन  उत्पादों  के  क्या  नाम  हैं  और  उनके  आयात  करने  वालों  और  विदेशी
 सप्लायरों  के  नाम  क्‍या  हैं  ;  ओर

 (=)  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  रक्त  पर  आध्वारित  प्रत्येक  उत्पाद  का  वंवार  कितना  आयात
 किया  गया  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यात्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 ओर  (४)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयात  किए  गए  रक्‍त  उत्पादों  के  नाम  उनकी  मात्रा  के

 साथ  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 आयात  के  समय  मानव  रक्‍त  से  निकाले  गए  रक्त  उत्पादों  के साथ  एड्स  मुक्त  प्रमाणपत्र
 होना  आवश्यक  उन्हें  रिलोज  करने  से  पहले  एच०आई०बी०  संक्रमणों  से  मुक्त  होने  के  लिए
 उनका  परीक्षण  किया  जाता  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 बंगलोर  में  तंत्रिका  रोगियों  की  शल्य  चिकित्सा  में  ऑफ  ब्लडਂ  का  प्रयोग

 7149.  श्री  बो०एस०  कृष्ण  अयूयर
 :  वया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलोर  स्थित  नेशनल  इ  स्टीच्यूट  ऑफ  मेंटल  हैल्थ  एण्ड  न्यूरो  सांईसिज  में  तंत्रिका

 रोगियों  की  अन्य  चिकित्सा  में  ट्रांसपयजन  ऑफ  ब्लडਂ  का  प्रयोग  शुरू  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  बंगलौर  स्थित  नेशनल  इन्सटीच्यूट  ऑफ  मेंटल  हैल्थ  एण्ड  न्यूरों  सांईसिज

 में  ट्रासफ्यूजन  ऑफ  ब्लड  का  प्रयोग  करके  कितने  रोगियों  की  शल्य  चिकित्सा  की  गई  है  ;

 क़्या  इसके  १रिणाम  उत्साहजनक  रहे  हैं  ;  ओर

 यदि  त्संबंधी  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  मंत्री  सरोज

 नहीं  ।

 से  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 रोग  के  सामले

 7150.  ओऔ  एन०  डे  निस  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र.बार  गत  तीन  वर्षों  में  रोग  के  कितने
 मामले  सामने  आए  हैं  ;  और

 रोग  से  प्रभावित  महिलाओं  और  बच्चों  की  संख्या  कितनी

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडें  )  पर

 निगरानी/संदर्भ  केन्द्रों  द्वारा  अब  तक  एड्स  के  29  रोगियों  की
 सूचः  तरादी  गई  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  .  5  योग

 भारतोय
 ह  2  3  4  5  6

 भारतोय

 आन्क्र  प्रदेश  --  -  —  4

 चण्डीगढ़  नन+  3  गा  4

 दिल्ली  नर  2  3

 गुजरात  न+  —  न
 तर  )

 जम्मू व कश्मीर +-+ --- )
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 2  3  4  5  6

 केरल  --.  -  1  -_-

 महाराष्ट्र  1 1  न+  3

 पांडिचेरी  ध््े  न
 जज  |

 तमिलनाडु
 न  1  न  |  2

 पश्चिम  बंगाल  न+  जप  ||  न

 3  6  8  |]  18

 बिदेशो  2  5  3

 5  2  29

 पुरुष  महिलाएं  कुल

 भारतीय  3

 विदेशों  9  2

 कुल  :  शव  5  29

 कमजोर  वर्गों  को  प्रभावित  करने  वाले  रोगों  के  बारे  में  सर्वक्षण

 श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  जनसंख्या  के  कमजोर  वर्गों  को  प्रभावित  करने  वाले  रोगों
 के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  रोगों  से  प्रभावित  व्यक्तियों  कों  उचित  उपचार  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  और

 क्‍या  इसके  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  पंरिथार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  जी  हां  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  अधीन  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद
 ने  अपने  संस्थानों  तथा  अखिल  भारतीय  आयूविज्ञान  नई  दिल्ली  के  माध्यम  से  जनसंख्या  के
 शोधित  वर्गों  की  स्वास्थ्य  समस्याओं  के  बारे  में  सर्वेक्षण  किए  थे  ।  यह  सर्वेक्षण  मध्य  प्रदेश  के  तीन  जिलों
 नामतः  बस्‍््तर  तथा  सरगुजा  में  आदिवासियों  के  स्वास्थ्य  तथा  पोषण  स्तर  के  बारे  में  किया
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 गया  इन  जिलों  में  जो  प्रमुख  आदिवासी  समूह  रहते  हैं  वे  हैं  झाबुआ  में  मिलालास  तथा

 सरगुजा  मारिया  में  सोन्दस  तथा  ओरोन  तथा  बस्तर  में  गोम्ड

 डोर्लार

 इस  सर्वेक्षण  के  निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :

 संचारी  रोगों  में  श्वसन  चर्म  तथा  जठरान्त्र  प्रणाली  में  संक्रमण  सर्वेक्षण  किए
 गए  सभी

 क्षेत्रों  में  आम  पाया  गया  ।  तीनों  जिलों  में  इन  परिस्थितियों  की  व्याप्तता  दर  अलग-अलग  है  ।
 झाबुआ

 में  इसकी  ब्याप्तता  दर  सबसे  अधिक  है  तथा  इसके  बाद  निचले  क्रम  में  सरगुजा  तथा  बस्तर  आते

 दूसरे  दो  क्षंत्रों  क ेमुकाबले  झाबुआ  में  मलेरिया  को  व्याप्तता  दर  भी  अधिक  थी  ।  तथापि

 विज्ञान  संबंधी  परीक्षणों  में  बस्तर  में  मलेरिया  एक  स्थानिकमारी  की  समस्या  पाई  गई  इन  क्षेत्रों  मं

 मुछ्ठ  रोग  मध्यम  स्तर  का  पाया  गया  हजार  पर  एक  या  दो  ।

 गैर-संचारी  रोगों  के  पंटनं  से  पता  चलता  है  कि  प्रोढ़  आयु  वर्ग  में  दुश्चिकित्स्य  त्रुटिवां  तथा
 मोतिया  बिन्द  जंसी  नेत्र  विकारों  तथा  युवा  आयु  वर्ग  में  तियंक  दृष्टि  कानिबल  ओपेसिटी  आदि  की
 ब्यप्तता  दर  बहुत  अधिक  थी  ।  तथा  सरगना  के  मुकाबले  बस्तर  जिले  में  यह  दर  अधिक  थी  ।
 सामान्य  पेश्य  सन्धि  आति  आदि  जैसी  ल्थितियों  की  ब्याप्तता  का  स्तर  तीनों  जिलों  में  एक
 समान  था

 बस्तर  में  की  कमी  तथा  सिकल  सल  रोग  भधिक  थे  ।  सर्वेक्षण  किए  गए  दो
 अन्य  क्षेत्रों  में  भी  वे  एक  समश््या  के  रूप  में  पाए  गए  |  दन्‍्त  क्षरण  की  समस्या  केवल  झाबुआ  में
 पाई  गई  ।

 पोषण  की  कमी  से  होने  वाले  रोगों  में  तीत्र  रकतप्रल्पता  बस्तर  में  अत्यधिक  थी  और  झाबुआ
 में  अपेक्षयया  कम  थी  ।  सरगुजा  में  यह  सबसे  कम  थी  |  बहरहाल  सरगुजा  गलगण्ड  की  स्थानिकमारी
 वाला  जिला  है  ।  के  क्वाध्िदोरकर  और  भरास्मस  ओर  बिटामिन  को  कमी  के
 कारण  होने  वाले  लक्षण  बाइटाट  स्पोट  तथा  एन्गुलर  स्टोमेटिटिस  के  आवर्ट  रोगी  आम  ग्रामीण  लोगों
 की  तुलना  में  अपनी  बहुत  कम  ब्याप्तता  के  कारण  स्पष्ट  थ  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  तथा  उप  केन्द्रों  की  पद्धति  के  जरिये  लोगों
 को  स्वास्थ्य  सेवाएं  प्रदान  कर  रही  है  उपचारात्मक  सेवाएं  उपलब्ध  करने  के  अलावा  ये  केन्द्र  निवारक
 सेवाएं  भी  उपलब्ध  करते  इस  पद्धति  के  जरिये  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  क्षयरोग
 नियंत्रण  पोषण  की  कमी  के  कारण  होने  वाली  रोकथाम  कार्यक्रम  आदि  जैसे  सभी
 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  भी  कार्यान्वित  किए  जाते  हैं  ।

 इस  अनुसंधान  दल  ने  प्रभावित  व्यक्तियों  को  उपचार  भी  उपलब्ध  किया

 आदिवासी/पहाड़ी  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  परिश्चर्या  की  सुविधाएं  प्राधमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों भर  उप  केन्द्रों  के  नेटवर्क  के  जरिए  दी  जाती  इन  क्षेत्रों  में  3000  जनसंख्या  के  लिए  एक  उपकेन्द्र
 तथा  20,000  जनसंख्या  के  लिए  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  मंजूर  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  अतिसार  रोग  लियम्त्रण  कार्यक्रम
 7152.  डा०कृपासिण  भोई

 :
 क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 किन-किन  राज्यों  में  राष्ट्रीय  अतिसार  रोग  नियन्त्रण  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा  है  ;

 क्‍या  उड़ीसा  में  यह  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  कब
 से  ;  और

 के  जनजातीय  क्षेत्रों  में
 इस  कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 5  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  को  ओरल  रिहाइड्रेसन  थिरेपी  का  कार्यक्रम  सभी  राज्यों/प्ंघ  राज्य
 क्षेत्रों  मे ंचलाया  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  में  यह  कार्यक्रम  1986  के  उत्तराधं  से  शुरू  किया  गया

 आदिवासी  क्षेत्रों  सहित  समूचे  उड़ीसा  में  इस  कार्य  क्रम  में  तेजी  लाने  के  लिए  निम्नलिखित
 कदम  उठाए  गए  -

 1.  कवर  किए  गए  जिले  तथा  आवंटित  धनराशि

 वर्ष  कवर  किए  गए  आवंटित  धन  राशि
 जिलों  को  संख्या  रुपए

 1986-87  4  7°37
 1987-88  3  23.17
 1988-89  9  11  19.33

 शेष  दो  जिलों  को
 !  )  में  लाभान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  कमंचारियों  के

 लोगों  को  स्वास्थ्य  शिक्षा  देने  संबंधी  सामग्री  तथा  जीवन  रक्षक  घोल  की  सप्लाई  के  लिए  धनराशि
 उपलब्ध  की  गई  है  ।

 2.  राज्य  को  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  के  दो  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य
 उप-केन्द्रों  के  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  दो  वाहन  सप्लाई  किए  गए  हैं  तथा  एक  वाहन

 राज्य  स्तर  के  अधिकारियों  के  इस्तेमाल  के  लिए  सप्लाई  किया  गया  है  ।

 3.  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  हेजा  तथा  आन्त्र  रोग  कलकत्ता  में
 राज्य  के  तीन  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  था  ।

 राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम

 7153.  श्री  बककम  पुरूषोत्तमन  :  क्‍या  स्व।स्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कायंक्रम  कार्याम्वित  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  फाइलेरिया  नियंत्रण  एवं  उन्मूलन  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  क्या
 कायकलाप  आरम्भ  किए  गए  हैं  ;

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिम्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षंत्रों  को  गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  ;  और

 129.
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 फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  तथा  इन  लक्ष्यों
 को  कितना  प्राप्त  किया  गया  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रात्य  सें  राजए  मंत्री  सरोतत  :  हां  ।

 संगठित  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  माध्यम  से

 फाइलेरियासिस  के  नियंत्रण  के  लिए  की  जा  रही  मुख्य  गतिविधियां  निम्नलिखित  हैं  :-

 (1)  देश  में  204.  नियंत्रण  यूनिटों  द्वारा  फैक्ट्रोयोन  और  टेमेफोस  जंसे  ओर
 सम्पिभ्रण  के  इस्तेमाल  द्वारा  साप्ताहिक  आधार  पर  लार्वारोधी  पुनर  वर्ती  उपाय  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 (2)  द्वारा  माइक्रो-फाइलेरिया  वाहकों  और  रोगियों  का  पता  लगाने  और
 उनके  उपचार  के  माध्यम  से  186  फाइलेरिया  क्लिनिकों  द्वारा  रात  में  घर-घर  जा  कर  परजीवी  रोध
 उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (3)  27  सर्वेक्षण  यूनिटें  यह  जानने  के  लिए  सर्वेक्षण  कर  रही  हैं  कि  क्‍या  यह  क्षेत्र
 फकाइलेरियासिस  के  लिए  स्थानिकमारी  क्षेत्र  हैं  अथवा  नहीं  ।

 वर्ष  1985-86  और  1988-89  के  बजट  आवंटन  और  व्यय  को  दर्शाने  बाला  विवरण
 संलग्न  है  ।

 स्थानिकमारी  वाले  क्षंत्रों  में  नई  यूनिट  खोलने  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 योजना-अवधि  के  दौरान  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  निम्नलिखित  हैं  :-

 वर्ष  लक्ष्य  नियंत्रण  उपलब्धियां

 1984-85  5  5  1  30  8*  1  9

 1985-86 10  1  50  9  35

 1986-87  10  1  50  1 1  10

 1987-88  10  1  50  2  शा  7

 1988-89  19  1  50  4  19

 1989-90  10  1  50  न  पे  —

 *  पिछली  अवशिष्ट  उपलब्धियां  ।
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 6  1911  लिखित  उत्तर
 ee

 एड्स  ए  टीबाडो  को  विद्यमानता  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  से
 सीरम  आदि  का  परोक्षण

 7154.  श्री  राज  कुमार  राय  :  कथा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्य्राण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  एड्स  एटीबाडी  की  विद्यमानता  का  पता  लगाते  के
 किए  रक्‍त  से  निर्मित  और  अन्य  टीक़ों  के  कितने  नमूनों  का  परीक्षण  किया  गया  ;

 इन  मैं  से  कितने  उत्पाद  एड्स  की  दृष्टि  से  पाजिटिव  पाये  गये  ;  ओर

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देस  में  प्रति  वर्ष  एड्स  से  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  और
 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  रक्त  चढ़ाये  जाने  और  रक्त  उत्पाद  के  उपयोग  के  कारण  हुई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :
 ओऔषध  ओर  प्रशासन  सामग्री  नियमों  को  संशोधित  किया  जा  रहा  है  ताकि  उनमें  रक्त  स्राव  के  सथय
 समी  रक्‍त  यूनिटों  में  एच०  आई०  बी०  प्रतिपिण्डों  से  मुक्त  होने  संत्रंधी  परीक्षण  शामिल  क्रिया
 जा  सके  ।

 पर्याप्त  सावधानी  के  तौर  पर  राज्य  औषध  नियंत्रण  प्राधिकारियों  को  1989  में  निर्देश
 दिया  गया  है  कि  मानवीय  रक्त  प्लास्मा  और  से  प्राप्त  किए  गए  अब  तक  विनिर्मित  सभी
 उत्पादन  नष्ट  कर  दिए  जाने  चाहिए  ।  ड्

 अब  तक  18  भारतीयों  का  पता  लगाया  लगाया  जिन्हें  एड्स  रोग  इनमें  से  17
 की  मृत्यु  हो

 गई  3  मौतें  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  एक  भारत  रक़्ताधान  के  कारण
 त्तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  रक्त  उत्पादों  के  आद्यान  के  कारण  हुई  हैं  ।

 ट  स्क्रोन  ब्लड  डोनस  फॉर  एड्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 7155.  श्री  राजकुमार  राय  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3।  1989  के  एस्सप्रेसਂ  में

 टु  स्क्रीन  ब्लड  डोनसं  फॉर  एड्सਂ  शींक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  एड्स  प्रतिरक्षण  के  लिए  रक्‍्तदाताओं  की  जांच  करना  अनिवार्य

 क्‍या  अन्य  देशों  में  इस  प्रकार  की  जांच  की  जाती  और

 यदि  तो  अमेरिका  और  पश्चिम  जमंनी  में  यह  जांच  कब  से  की  जा  रहो  है
 तथा  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  सरकार
 ने  31.  1.  1989  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  छपे समाचार  को  देखा
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 आरम्भ  से  ही  व्यावसायिक  रक्‍तदाताओं  की  जांच  संक्रमण  के  लिए
 सीरो-निगरानी  कार्यक्रम  का  एक  भाग  रहा  देश  में  प्रतिपिण्डों  के लिए  सभी

 रक्‍्प्दाताओं  की  जथ  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  भहानिदेशालय  द्वारा  एक  कार्य  योजना  तैयार  की

 गई  है  ।  यह  जांच  बम्बई  1989)  मद्रास  1989)  और  दिल्ली  1989)
 में  पहले  ही  शुरू  कर  दी  गई  आशा  है  कि  कलकत्ता  में  भी  इस  कार्यक्रम  को  शीघ्र  ही  शुरू  कर

 दिया  जाएगा  ।  जब  तक  देश  में  सभी  रक्‍्तदाताओं  की  जांच  नहीं  कर  लो  जाती  तब  तक  इस  जांच  कार्य

 का  क्रमिक  रूप  से  विस्तार  किया  जायेगा  ।

 और  जी  हां  ।  यू०  यू०  एस०  ए०  और  पश्चिमी  जमंनी  में  एच०  आई०  बी०
 प्रतिपिण्डों  क  लिए  सभी  रबतदानों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  इन  देशों  में  ऐसी  अनिवार्य  जांच

 1985-87  5-87  के  दोरान  शरू  की  गई  थी  ।

 कन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  क॑  लिए  मेडिकल  खोलना

 7156.  श्री  कप्ण  अयूयर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषधालयों  में  सभी  ओष॑ंधियां  उपलब्ध  नही
 होती  हैं  और  रोगियों  को  ये  औषधियां  बाहर  से  खरीदने  को  कहा  जाता  है

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों
 जटिल  प्रक्रिया  के  कारण  मेडिकल  बिलों  की  प्रतिपूर्ति  राशि  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  और

 ।  ग  1)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन्हें  आवश्यक  औषधियां  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक
 मेडिकल  स्टोर  खोलने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड्ड  )  :  ओर
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  फामुलरी  में  शामिल  की  गई  अधिकांश  औषपधें  केन्द्रीय  सरकार

 स्वास्थ्य  योजना  ओऔषधालयों  में  उपलब्ध  यदि  कोई  एलोपैथिक  ओषध  विशेषज्ञ  द्वारा
 तौर  पर  निर्धारित  की  जाती  है  और  वह  औषधालय  में  उपलब्ध  नहीं  होती  तो  उसे  मै०  सुपर

 :  प्राधिकृत  स्थानीय  कंमिस्ट  से  खरीदा  जाता  है  और  लाभार्थी  को  सप्लाई  कर  दिया  जाता  है  +

 |  अत्यावश्यकता  की  स्थिति  में  लाभार्थी  कों  सुपर  बाजार/प्राधिकृत  स्थानीय  कंमिस्ट  से  बिना  किसी

 i  कीमत  के  खरीदने  के  लिए  दस्ती  प्राधिकार  दिया  जाता  सुपर  बाजार/प्राधिकृत  स्थानीय

 |  केमिस्ट  के  यहां  उस  ओषध  के  उपलब्ध  न  होने  की  स्थिति  में  लाभार्थी  उसे  खुले  बाजार  से  खरीदने

 ।  ओर  मं०  सुपर  बाजार/स्थानीय  कंमिस्ट  के  दाबे  क्री  प्रतिपूर्ति  के लिए  भी  प्राधिकृत  है  ।

 |  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  फामु  लरी  में  शामिल  की  गई  ओषधों  की  सप्लाई  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  दिल्‍ली  के  अधीन  एक  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 मेडिकल  स्टोर  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहा  है  ।

 े  हृदय
 रोग  का  मुकाबला  करने  के  लिए  उपयुक्त  आहार

 7157.  श्री  पौ०  आर०  कुमार-मंगलम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  अमरीकी  वैज्ञानिक्रों  के  अनुसार  हृदय  रोग  का  मुकाबला  करने  के  लिए  भारतीय
 आहार  सवांधिक  उपयुक्त  आहार  है  हेराल्ड  23-2-89)  और  यदि  तो  इस  विचार  का
 आधार  क्या  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  इन  आहारों  की  वास्तविक  विशिष्टता  का  ब्यौरा  तैयार  करने  तथा
 इनका  देश  भर  में  व्यापक  प्रचार  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज
 सामान्यतया  भारतीय  भोजन  में  बसा  तथा  कोलेस्ट्रोल  की  कमी  होती  है  तथा  उसमें  तन्‍्तु  अधिक  होता
 है  ।  इस  प्रकार  के  भोजन  से  रक्‍तवाहिका  में  कोल़ेस्ट्राल  जमा  होने  की  संभावना  कम  रहती  है  और

 हृदय  की  बीमारियों  को  नही  होने  देता  है  ।

 हृदय  संबंधी  बीमारियों  पर  कम  वसा,कोलेस्ट्राल  वाल  भंजन  के  लाभों  के  बारे  में  अनेक
 संगोष्ठियों/ब्वाछ्यानों  में  चर्चा  की  गई  है  तथा  समाचार  पत्रों  में  भी  इसके  बारे  में  छाग्र  गया  है  ।

 जापानी  मस्तिष्क  ज्वर  के  लिए  टोका

 7158.  श्री  पी०आर०  कुमारमंगलस  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्वाञ  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कसोली  स्थित  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  जा  स्तिष्क  ज्वर  के  लिए  टीका
 तेयार  किए  जाने  के  कायें  को  अंतिम  रूप  देन  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्‍या  देश  की  आवश्यकता  के  लिए  इसका  पर्याप्त  उत्पादन  किया

 जाएगा  ;
 बैच  क्‍या  इसका  निर्यात  किए  जाने  की  भी  कोई  योजना  है  ;  और

 क्‍या  यह  टीका  आयातित  टीके  जेसा  ही  उच्च  स्तर  का  होगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संजी  (  कुमारो  सरोज
 और  केन्द्रीय  कसौली  ने  जापान  सहयोग  से  पहले  ही  इनएक्टिवेटिड  मूषक  मस्तिष्क
 जापानी  एनेंसेफलाइटिस  वेक्सीन  का  उत्पादन  करना  शुरू  कर  दिया  है

 ।  क्षेत्रीय  परिस्थिति  में  जापानी
 एनसेफलाइटिस  वैक्सीन  की  प्रभावकारिता  और  जापानी  एनसेफलाइटिस  की  घटना  में  कमी  करने  में
 इसके  प्रभाव  का  जायजा  लेने  के  लिए  जिसमें  2-3  वर्ष  का  समय  लग  सकता  कुछ  राज्यों  को
 पर्यवेक्षणाप्ीन  सेबन  के  लिए  वर्ष  1988  के  दौरान  इस  संस्थान  द्वारा  तैयार  की  गई  जापानी
 फलाइटिस  वेक्सीन  की  7.295  लाख  खुराकें  दी  गई  संस्थान  की  व्मान  उत्पादन  क्षमता
 लगभग  15  लाख  बराक  प्रति  वर्ष  इस  समय  तैयार  की  जा  रही  बेव्सीन  राष्ट्रीय  जहरत  को  पूरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 रोग  प्रतिरक्षण  से  पहले  ओर  रोग  प्रतिरक्षण  के  बाद  सीरम  के  प्राप्त  हुए  परिणामों  को
 अत्यधिक  प्र भावकारी  और  भारतीय  स्ट्रेन  के  विरुद्ध  प्रभावकारी  भी  पाया  गया
 अनुसध्ान  कसौली  ने  भारतीय  स्ट्रेंन  का  इस्तेमाल  करके  जापानी  एनसेफलाइटिस  तैयार  करने
 पर  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  शुरू  कर  दिया  है  ।
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 सरोजिनी  नगर  में  सफाई  को  स्थिति

 7159.  श्री  रामाअ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 क्‍या  सरकार  को  सरोजिनी  नगर  में  टाइप-चार  के  क्वार्ट  रों  की  सबिस  लेनों  में  सफाई

 की  स्थिति  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  आवास  टाइप  फ्लैट्स  कल्याण  नई  दिल्ली

 से  अभ्याबेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अधिकांश  मकानों  में  बड़ी-बड़ी  दरारें

 पड़  गई  हैं  और  सबिस  लेनों  में  उपद्रवी  घूसों  द्वारा  इनकी  नींव  को  क्षति  पहुचाए  जाने  के  कारण  वे

 खतरनाक  और  असुरक्षित  घोषित  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  सरकारी  सम्पत्ति  की  क्षति  का  ओर  राजस्व  की  हानि  रोकने
 के  लिए  टाइप-चार  के  मकानों  की  सविस  लेनों  में  और  उनके  आसपास  बरसाती  नालों  को  पाटने  पर
 विचार  करेंगी  जैताकि  बहुत  समय  पहले  निकटवर्ती  लक्ष्मीबाई  नगर  क्षेत्र  में  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 दिवारों/आर.सी.सी.  स्लैंबों  में  दरारों  के  कारण  टाइप-४  के  10  फ्लंट  खतरनाक

 चोषित  किये  गये  हैं  ।  इन  दरारों  का  कारण  उपद्रवी  घूस  नहीं  हैं  ।

 और  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  का  बरसाती  पानी  के  नालों  को  ढ़कने  का  प्रस्ताव

 है  ।  सभी  आवश्यक  औपचारिकताए  पूर्ण  हो  जाने  के  पश्चात्‌  ही  का  प्र  आरम्भ  किया  जायेगा  वर्शत
 कि  घनराशि  उपलब्ध  हो  |

 दिल्‍ली  में  नसिंग  होम/प्रसूति  गृहों  को  संख्या

 7160.  श्री  पीयूष  तिरको  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 “  दिल्ली  में  कूल  कितने  नसिग  होम  तथा  प्रसूति  गृह  हैं  ;

 +.  नसिम  होम/प्रसूति  गृह  के  पंजीकरण  हेतु  नियमों  के  अन्तगंत  किन-किन  न्यूनतम  चिकित्सा

 सुविश्वाओं  कम  से  कम  कितने  बिस्तरों  आदि  की  आवश्यकता  होती  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इन  नसिग  होमों  की  मासिक  अथवा  नियमित  जांच  हेतु  कोई  बोर्ड
 स्थापित  किया  है

 यदि  तो  बोईं  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  गत  छः  महीनों  में  बोड  दवारा  किए
 गये  कार्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है

 सरकारो  नियमों  तथा  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  नसिंग  होमों  के  खिलाफ  क्‍या
 कार्यवाही  की  जाती



 स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  दिल्‍ली

 नप्तिंग  होम  रजिस्ट्रंशन  मंत्रालय  के  अन्तगगंत  दिल्ली  प्रशासन  में  सरोज  प्राइवेट  नप्तिम  होम
 तथा  प्रसूति  गृह  पंजीह्वत  हैं

 दिल्ली  नर्धिग  होम  रजिस्ट्रेशन  दिल्ली  के  अंतर्गत  किसी  नर्सिंग  होम/प्र सूति
 गृह  के  पंजीकरण  की  अपेक्षाएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 नहीं  ।

 ऊपर  (१)  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजीकृत  प्राइवेट  न्तिग  होम  तथा  प्रसूति  गृह  सीधे  नसिग  होम  के  चिकित्सा  अधीक्षक
 की  देखरेख  में  काम  करते  हैं  ।  इन  गृहों  का  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  किया  जाता

 दिल्ली  नसिंग  होम  रजिस्ट्रेशन  सीधे  की  धारा  2  के  अन्तगंत  नसिंग  होम
 का  पंजीकरण  रदद  किया  जा  सकता  है  ।

 दिल्ली  नर्सिंग  होम  रजिस्ट्रेशन  के  अन्तगंत  नसिग  होम/प्रसूति  गृह  के
 पंजीकरण  की  अपेक्षाएं

 नसिंग  होम  के  लिए  अपेक्षाएं  :

 स्थान  तथा  आसपास  का  वातावरण  :

 नतिंग  होम  एक  ऐसे  स्थान  पर  स्थित  होना  चाहिए  जिसके  आसपास  का  वातावरण

 साफ-सुथरा  हो  और  यह  किसी  खुले  नाले  या  सावंजनिक  शौचालय  या

 घ्‌ंआ  छोड़ने  वाली  फैक्टरी  अथवा  हानिकारक  गंध  के  नजदीक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 भवन  :

 नसिंग  होम  के  उपयोग  में  लाश  जा  रहा  भवन  नगर  निगम  द्वारा  समय-समय  पर
 निर्धारित  नियमों  से  मल  खाता  हुआ  होना  चाहिए  ।

 नसिंग  होम  के  कमरे  खले  हवादार  होने  चाहिए  तथा  उनमें  प्रकाश  की  अच्छी  व्यवस्था
 हो  और  उन्हें  साफ-सुथरी  तथा  स्वास्थकर  हालत  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  कमरों  की
 गर्भियों  में  ठंडा  रखने  तथा  सदियों  गे  गर्म  रखने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 प्रसव  कक्ष  तथा  आपरेशन  थियेटर  की  दीवारें  फर्श  से  चार  फूट  तक  की  उचाई  तक  इस
 प्रकार  निर्मित  होनी  आहिए  कि  उनमें  पानी  न  आए  ।

 1.  फर्श  ऐसा  होना  चाहिए  जिस  पर  धूल  जमा  न  होने  पाए  ।  दीवारों  या  फर्श  पर
 दरारें या  छेद  नहीं  होने  चाहिए  ।

 (५1)  प्रसव  कक्ष  तथा  आपरेशन  कक्ष  को  साफ  सुथरा  रखना  होगा  ।

 (५)  पूतिक  तथा  संक्रमण  वाले  रोगियों  को  अलग  रखने  की  पर्थाप्त  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 (1)  रोगियों  आदि  के  लिए  खुला  स्थान  :
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 नसिंग  द्वोम  में  एक  पंलग  के  लिए  120  वर्ग  फुट  का  तल्ला  होगा  तथा  कमरें  में  प्रत्येक
 अतिरिक्त  पंलग  के  लिए  80  वर्ग  फूट  का  स्थान  रखना  होगा  ।

 (11)  प्रसव  कक्ष/आपरेशन  थियेटर  का  फर्श  कम  से  कम  180  वर्ग  फुट  का  होगा  ।

 (1)  ड्यूटी  पर  तेनात  न॒तिंग  स्टाफ  को  एक  ड्यूटी  कक्ष  उपलब्ध  करना  होगा  ।

 (IV)  खाद्य  उपकरणों  आदि  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  किया
 जाएगा  ।

 नी  को  सप्लाई  :

 त्सिंग  होम  में  इस्तेमाल  में  होने  वाला  पानी  शुद्ध  तथा  पीने  योग्य  होना  चाहिए  ।

 2.  क॒मंचारियों  के  पहनाबे  तथा  सफाई  संबंधी  अपक्षाएं  :-

 ()  तैनात  किए  गए  कमंचारी  संक्रामक  रोगों  से  मक्‍त  चाहिए  तथा  उन्हें  उनके  कार्य
 के  अनुरूप  उपय॒क्त  वर्दी  देनी  होगी  ।

 (II)  गरियों  की  नियुक्ति  करते  समय  उनकी  शारीरिक  जांच  की  जाएगी  तथा
 समय  पर  उनकी  ऐवो  जांच  की  जाती  रहेगी  ।  कर्मचारियों  को  चेचक  का  टीका  तथा
 आन्त्र  और  हैजे  का  टीका  लगाया  जाएगा  ।

 3.  उपकरण  तथा  विनन  आदि  :-

 नसिंग  होम  में  निम्नलिखित  व्यवस्था  की  जानी  होगी  तथा  उनको  अच्छी  स्थिति  में  न्‍्खा
 जाना  होगा  :-

 (1)  पर्याप्त  संख्या  में  बंड  पंन  तथा  फ्लर्शिंग  व्यवस्था  सहित  स्लॉप  सिंक  होने  चाहिए  ।

 (11)  उच्च  दाब  वाले  बिसंक्रामक  यंत्र  तथा  उपकरण  सिक्रामकयंत्र  ।

 (11)  आक्सीजन  सिलिण्डर  तथा  अवॉसीजन  देने  के  लिए  आवश्यक  उपकरण  ।

 (IV)  रकक्‍ताधान  के  लिए  उपकरण  ।

 (५)  पर्याप्त  संख्या  में  ड्रा-शीट  तथा  दूसरे  कपड़े  ;  और  ।

 )  जहरील  पदढाय  रखने  के  लिए  उपयुक्त  अलमारी  जिसमें  ताला  लगाने  की  उपयुक्त
 व्यवस्था  हो  ।

 4.  भोजन  :  यदि
 नसिंग  होम  रोगियों  को  भोजन  उपलब्ध  करता  है  तो  यह  स्वास्थकर

 स्थितियों  में  बनाया  तथा  परोसा  जाना  चाहिए  ।

 5.  नर्भिग  स्टाफ  :-  नर्भिंग  होम  में  प्रत्येक  दस्त  पंलगों  या  उनके  किसी  भाग  के  लिए  हर  समय
 एक  नर्स  ड्यूटी  पर  रखनी  होगी  ।  इसके  अतिरिक्त  नसिंग  होम  को  विशिष्ट  आवश्यकताओं  के

 पर्यवेक्षण  अधिकारी  के  पूर्व  अनुमोदन  से  कुछ  नसिंग  फार्मेसिस्ट  ड्रेसर  आदि
 जैसे  दूसरे  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  के  स्थान  पर  कुछ  न्िंग  स्टाफ  प्रतिस्थापित  किया  जा  सकता

 कपोथण  का  व्यक्तियों  पर  प्रभाव

 7161.  श्रीमती  गीता  मु  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परियार  ढल्याण्र  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  वर्ष  1987  के  दौरान  राज्यों  में  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  भारतीय  चिकित्सा
 अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  करवाया  गया  था  और  यद्टि  तो  इसके  परिणामों  जे
 बार  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  कितने  ब्यक्तियों  के  कपोषण  से  पीडित  होने  का  अन बुमान  हैः

 क्‍या  अन्य  दोषों  के  अतिसार  एवं  वमन  जैसी  ब॑  मारियों  का  भी  पता
 चला  था  और  यदि  तो  तत्मंबंधी  राज्य-वार  और  बीमारीवार  ब्यौरा  क्या  है  ; मे

 क्या  सर्वक्षण  के  पश्चात्‌  संबंधित  राज्यों  को  राष्ट्रीय  अन्धता  निवारण  कार्यत्रम  के
 अन्तर्गत  शामिल  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  कर  है

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  राजस्थान  में  बहत  अधिक  संख्या  में  व्यक्तियों
 के  रतौंवी  से  पीड़ित  होने  के  बावजुद  बाडमेर  जिले  में  केवल  1200  व्यक्तियों  का  उपचार  किया  जा
 रहा  है  जबकि  इस  बीमारी  से  लगभग  5  लाख  लोगों  के  पीड़ित  होने  का  अनुमान  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  से
 @)  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दो  गई  है  ।

 विवरण

 हां  ।  केन्द्रीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  1987  में  अपने  संस्थानों  अर्थात्‌
 राष्ट्रीय  पोषण  क्षेत्रीय  आदिवासी  स्वास्थ्य  आयुविज्ञान  अनुसंधान  जबलपुर
 ओर  मरूस्थली  औषध  अनुसंधान  जोधपुर  के  माध्यम  से  एक  सर्वेक्षण  कराया  था  ।  यह  सर्वक्षण
 आन्श्र  तमिलनाडु  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  किया  गया
 इस  सर्वेक्षण  में  प्रोटीन  शक्ति  कृपोषण  की  समस्या  वाले  बच्चों  को  उनके  शरीर  के  वजन  की  स्थिति
 के  अनुसार  वर्गीकृत  किया  गया  गोमेज  वर्गीकरण  के  अनुसार  स्कूल  पूर्व  बच्चों  के  वतंमान
 करण  को  दर्शाने  वाली  एक  सारणी  संलग्न  हैं  1  अपनी  आयु  के  अनुसार  स।मान्य  शरीर
 भार  वाले  बच्चों  का  अनुपात  सूखे  की  पूर्व  स्थितियों  की  तुलना  में  वतंमान  सर्वेक्षण  में  बहुत  ही  कम
 था  ।  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  को  छोड़कर  जहां  अत्यधिक  कुपोषण  की  प्रतिशतता  में  तीन  गुनी  वृद्धि  पाई
 गई  थी  (4.2  प्रतिशत  से  15.0  अन्य  क्षत्रों  मे ंअत्यध्रिक  कुपोषण  में  कोई  भी  खास  अन्तर
 नहीं  पाया  गया  ।  यह  इन  राज्यों  में  चलाए  जा  रहे  पुनंर्वापीय  एवं  राहतकाय॑क्रमों  के  परिणाम  स्वरूप
 हो  सकता  है  ।

 सर्वेक्षित  जनसंख्या  नमनों  में  कपोषण  की  कमी  के  चिहनों  के  आंकड़े  संलग्न  विवरण
 में  दिये  गए  बच्चों  में  जिन  प्रमुख  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ा  वे  प्रोटीन  शक्ति

 कुपोषण  विटासिन  की  कमी  और  बी-कस्लेक्स  विटामिनों  की  कमी  थी  ।  क्लिनिकल
 रकताल्पता  भी  प्रचलित  थी  ।  रक्‍ताल्पता  सभी  आयु  वर्गों  में  पाई  गई  थी  ।  सर्वक्षित्त  राज्यों  में  कुपोषण
 की  कमी  के  लक्ष्यों  के  प्रचलन  की  सीमा  में  बहुत  अधिक  विभिन्‍नता  पाई  गई  अन्य  राज्यों  की

 तुलना  में  राजस्थान  में  रतोंधी  और  बाइटोट  स्पॉटों  का  प्रचलन  बहुत  अधिक  बतलायथा  गया  ये
 लक्ष्य  राजस्थान  में  वयस्कों  में  भी  पूर्ण  रूप  से  देखे  गए  थे  जबकि  अन्य  राज्यों  नें  ऐसा  नहीं  था  ।

 नहीं  ।  स्कूल  पूर्व  बच्चों  में  विटामिन  घोल  वितरण  के  कायेक्रम  को  इस  कामी
 के  रोकथाम  के  रूप  में  राज्पों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 भौर  भारत  सरकार  द्वारा  ऐसे  कोई  भी  आंकड़े  नही  रखे  जा  रहे  हैं  ।

 ।4
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 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  लालारामस्वरूप  अस्पताल  में  उपचार

 7162.  श्री  राजकरन  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वया  लाला  रामस्  टी  अस्पताल  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  का  उपचार  करने
 के  लिए  मान्यता  प्राप्त  संस्थान  है

 क्‍या  इस  अस्पताल  में  भर्ती  अधिकतर  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारी  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थी  हैं

 ;
 और

 केन्द्रीय  सरकार  प्रतिवर्ष  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाथियों  के  उपचार  के
 प्रभार  के  रूप  में  लाला  रामस्वरूप  अस्पताल  को  लगभग  कितनी  धनराशि  प्रदान  करती  है  और
 बर्ष  1988-89  के  दोरान  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नो  सरोज  ख्वापड़  )  ५

 हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाथियों  के  उपचार
 के  प्रभार  के  रूप  में  लाला  रामस्वरूप  टी.बी  अस्पताल  को  निम्नलिखित  राशि  प्रदान  की  गई  है  :-

 1986-87  33,18,2  67.00  रु०

 1987-88  36,59,783  783.00  रू

 1988-89  9  43,00,000,00  रु०

 राजघानो  के  अस्पतालों  में  लापरवाहियां  बरतना

 7163.  श्री  सोड  कया  स्वास्थ्य  और  परवार  कल्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  दिल्ली  के  अस्पतालों  में  बरती  जा  रही  विभिन्‍न  लापरवाहियों
 के  बारे  में  जानकारी  हे

 यदि  तो  इस  कारण  १फदरजंग  अस्पताल  में  कितनी  मोतें  हुई  हैं  ;

 क्य़ा  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  रहे  ;

 राजघानी  के  अस्पतालो  में  बेहतर  प्रशासन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 जा  रहे

 स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड )  :  जहां
 तक  स्वस्थ्य  मंत्रालय  का  संबंध  दिल्‍ली  के  अस्पतालों  से  किसी  ऐसे  वि  शेष  मामले  की  सूचना  नहीं
 मिली  है  जिसमें  ऐसी  कोई  अप्रिय  घटना  घटी  हो  ।

 और  दिल्‍ली  के  सफदरजंग  अस्पताल  में  लापरवाही  के  कारण  कोई  मौत

 नहीं  हुई  है  ।

 धनराशि  की  उपलब्धता  के  अनुसार  उपस्कर  और  स्टाफ  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है  ।
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 ब्लड  बेंकों  को समय  समय  पर  जांच  करता

 7164.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यान्र  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्राइलेट  ब्लड  बंकों  के  कायंकरण  की  समय  समय  पर  जांच  के  लिए  कोई  प्रक्रिया
 बनाई  गई  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  इन  बैंकों  मे  आवश्यक  उपकरणों  और  कमंचारियों
 की  पूरी  व्यवस्था  है  और  इसके  द्वारा  सप्लाई  किए  जाने  वाला  मानव  निर्धारित  रक्त  मानक  और

 गुणवत्ता  की  न्यूनतम  अपेक्षाएं  पूरी  करता  यदि  तो  तत्संबधी  ब्शोरा  क्‍या  है  ;

 कितने  मामलों  में  राजधानी  में  कायरत  प्राइवेट  ब्लड  बंक  गलत  तरीके  से  काम  करते

 हुए  पाए  गए  और  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ब्लड  बैंकों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  किसी  तंत्र  की
 स्थापता  करने  की  वांछतीयता  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापड )  :  ब्लड
 बंकों  को  राज्य  औषध  नियंत्रण  प्रशासन  द्वारा  औपध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  उपबंधों  के

 अनुसार  विनियमित  किया  जाता  इस  अधिनियम  के  अनुसार  ब्लड  बैंकों
 को  एक  अपेक्षित  लाइसेंस

 लेना  जरूरी  होता  है  और  उनके  पाम  अपेक्षित  भौतिक  प्रयोगगणालीय  ढांचा  और  कामिक
 शक्ति  आदि  होनी  चाहिए  |  भारतीय  भेपजमंहिता  में  रक्त  के  मानक  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 ओऔदषपध्  नियंत्रण  संगठन  समय-समय  पर  ब्लड  बेंकों  का  निरीक्षेप  करता  है  और  अधिनियम
 के  उपबंधों  के  अनुसार  कारंवाई  करता  है  ।

 (@)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  उपय'क्‍्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जन  स्‍

 12.00  मध्याहन

 गायक  :  आपने  कदाल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  मेरे  नोटिस
 को  स्वीकृति  देकर  बड़ी  कृपा  की  है'''(व्यवधान)*

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  शान्ताराम  नायक  को  अनुमति  दी  है  ।

 श्री  श।न्ताराम  नायक  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कुदाल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर
 चर्चा  कब  होगी  ।  आपने  मेरा  नोटिस  स्वीकार  किया  है  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  करेगी  ।  मैंने  एडमिट  कर  लिया
 ह

 )
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 ]

 कली  शाम्ताराम  नायक  :  क्या  आपने  इसे  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  रख  दिया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  कार्य  मंत्रणा  समिति  को  दे  दिया  अब  कार्य  मंत्रणा  समिति
 इसका  फंसला  करेगी  ।

 )
 श्री  शाम्ताराम  मायक  :  सदन  को  यह  पता  लगना  चाहिए  कि  उन्होंने  विदेशों  स  कितना  धरम

 प्राप्त  किया  है  ।

 )  है

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इसे  रोक  नहीं  रहा  हूं  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  मैं  पहले  ही  कर  चुका  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  म।ननीय  मैं  जो  कुछ  कर  सकता  था  बह  मैंने  कर  दिया  है  ।  अब  कार्य
 मंत्रणा  समिति  इसका  फंँसला  करेगी  ।

 आओ  शान्ताराम  नायक  :  आप  कार्य  मत्रणा  समिति  से  कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  मैं  नहों  कह  सकता  ।

 )

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  मैं  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  ओर  बुनियादी  प्रश्न  उठा

 रहा  आप  इस  सम्माननीय  सदन  की  उत्तम  परम्पराओं  को  बनाए  हुए  मैं  एक  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  आपका  निर्णय  चाहता  हूं  ।  वह  बजट  सत्र  आज  की  कायं  सूर्च्ध  में  यह
 देखा  कि  मानव  संसाधन  गृह  सूचना  और  प्रसारण
 ओर  खान  स्वास्थ्य  वस्त्र  मंत्रालय  आ  महृत्वपूण  मंत्रालयों  पर  चचः  नही
 हो  रही  है  ।  हमारा  काफी  समय  बर्बाद  हो  चुका  है  ।  यह  मूलतः  बजट  सत्र  हम  यहां  बजट
 पर  चर्चा  करने  आए  हैं  )  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  छते  सप्ताह  उन्होंने  काफी  ममय  बर्बाद  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महीदव  :  आप  बीच  म  क्यों  बोल  रहे  हैं  ।

 [  अनुवाद  ]
 ह  ‘

 श्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  आपने  मुझे  अनुमांत  दी  हैं  ।  हम  जानते  है  कि  हमारा  काफी

 समय  बर्वाद हो  चुका  है  ।  कि्तु  इन  मांगों  थर  चर्चा  नहीं  की  गई  ।  आप  दीघं-कालीन उपायों  के  बारे

 में  क्‍या  सोचते  हैं मैं  आपका  निर्णय  जानना  चाहता  हूं  ।  किस्तु  अल्पकालीन  उपायों  के  लिए  मैं  दो

 सुझाव देता  हूं  ।  एक  तो  यह  है  कि  यदि  हम  रक्षा  आदि  मत्रालयों  की  मांगों  पर  चर्चा  नहीं
 करते  हैं  तो  मुओ  इतनी  चिन्ता  नहों  है  श्र  यदि  हम  विदेश  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  नही  करते  हूँ

 तो  भी  मुझे  कोई  चिन्ता  नहीं  है  क्योंकि  हम इस  सरकार  की  विदेश  नीति  से  सहमत  हैं  ।  किन्तु  मान
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 संप्ताधन  विकास  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।  कृतया  विदेश  की  मांगों
 पर  हो  रही  चर्चा  को  बीच  में  रोकिए  और  मानव  संसाधन  मंत्रालय  की  मगों  पर  चर्चा  आरम्भ

 कीजिए  ।  इसके  लिए  यदि  हमें  देर  रात  तक  भी  ब्रैठना  पड़े  तो  भी  हम  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  करनी

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  यदि  हमारे  पास  इन  अनुदांनों  की  मांगों  पर  चर्चा
 करने  के  लिए  समय  नहीं  है  तब  इसके  लिए  बजट  समितियां  होनी  चाहिएंँ  ।  आपको  इस  सदन  की
 उच्च  परम्पराओं  को  बनाए  रखना  चाहिए  ।  मैं  इप्त  मु  पर  आपका  निर्णय  जानने  का  इच्छुक  हूं  ।

 >
 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  है  सोज  सादब  कि  उद्‌  में  एक  कहावत  है  कि  काफ़  टूटा  खुदा-खुदा

 कर  के  ।  शुक्र  है  कि  जागे  तो  सही  ओर  हम  सभी  को  पता  है  कि  बजट  के  लिए  यह  सेशन  बुलाया
 गया  था  ।  अब  जो  कुछ  वह  सामने  है  मेरे  |  मैं  कल  कह  रहा  था  कि  जो  काम  करना
 वह  हम  ने  नहीं  किया  ।  अब  जो  प्रोपोजल  पेन्डिग  वह  भी  आप  लोगों  के  जिम्मे  जो  हमारा
 बजट  कमेटीज  का  भ्रोपोजल  वह  अगर  मंजूर  कर  तो  भी  का  ठीक  हो  सकता  था  |  मैं  तो

 तैयार  हूं  लेकिन  मैं  अकेला  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  एक्सटनंल  फेयर  पर  बहस  कोई  जरूरी  नहीं  लेकिन  ह्यूमेन  रिसोसंज
 मिनिस्ट्री  की  डिमाइस  पर  बहस  होनी  चाहिए  ।

 बट  ७.२ (2 2_&:2 ०: pe | Bye  ०००८2.८

 [.  [.2९04<८८०:८५४८७:

 i
 क्योंकि  शिक्षा  सभी  कार्यों  का  मूल  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जोर  से  मत  बोलिए  ।

 सेफुहीन  सोज  :  मैं  आराम  से  ही

 [VOUS  ०८  ura  ए  ८८1  ]

 ४ अध्यक्ष महोदय : जो हाउस कर वह मुझे मंजूर है । रा वाद है ॒ मधु दण्डबते : अध्यक्ष प्रोਂ सोज के समर्थन में में यह कहना चाहूंगा मेरा प्रस्ताव निउम समिति के समक्ष लंम्बित पड़ा है । किन्तु बजटीय मांगों की सवीक्षा करने के ) ए स्थायी वित्त समिति गठित किए जने के संबंध में किया गया श्रस्ताव कब स्वीकार किया . संफुह्दोन सोज : यह तो दीर्घ-कालीन मुद्दा ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  यह  समझता  रहा  हूं  कि  यह  प्रस्ताव  मेरा  था  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  आप  काफी  समय  से  इसके  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  आप  पर  है  ।  मैं  तैयार  हूं  ।  में  यह  समझ  रद्दा  था  कि  यह  मेरा

 है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मैंने  समिति  के  समक्ष  अपने  विचार  रखे  थे  ।  कृपया  इसे  यथा  संभव  शीध्र

 स्वीकार  ।

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  विदेश  मत्रालथ  की  मांगों  पर  चर्चा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  हमें
 मानव  संसाधन  बिकास  म  त्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  ||

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसकी  चर्चा  समाप्त  करें

 प्रो०  सैफुहीन  सोज  :  विदेश  मत्रालय  पर  कोई  चर्चा  नहीं  की  जानी  शिक्षा  सभी
 अ्रकार  के  विकास  कार्यों  का  मूल  है  ।  ।

 ः
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  शोर  मत  करो  ।

 ]
 ऐसा  न  करें  ।  एक-एक  करके  बोलें  ।

 डा०  सुधोर  राय  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  कलम  बंद  हड़ताल  है  और
 अध्यक्ष  विदेश  यात्रा  कर  रहे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  चाल्स  आप  मेरी  अनुमति  के  बिना  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ?

 )
 डा०  सुधीर  राय  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  कमंचारी  कलम  बंद  हड़ताल  कर

 रहे
 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मेरा  इससे  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 )
 डा०  वो०  बेंकटेश  :

 मैं  आपके  नोटिस  में  एक  बात  लाना  चाहूंगा"“॥
 अध्यक्ष  महोवय  :  क्या  समस्या  है  ?

 डा०  बो०  बेंकटेश  :  पिछले  छः  महीनों  से  कोलार  सोने  की  की  खानों  पीने  को  पानी  की
 सप्लाई  नहीं  हो  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  सरकार  पर  निर्भर  करता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  ।  आप  मुझे  कुछ
 लिख  कर  दें  ।  इस  प्रकार  नहीं  ।

 डा०  बो०  बेंकटेस  :  इस  समस्या  का  संडंथ्  पीने  के  पानी  से  कृपया  सरकार  को
 निदेश  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  अनेक  गांव  जहां  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  नहीं  होती  है  ।
 डा०  वी०  बेंकटेक  :  यह  केन्द्रोय  विषय  मैं  कोलार  सोने  की  खानों  की  बात  कर  रहा  हूं  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  अब  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।
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 बेंकरे
 है

 गंभी
 यायाणाओ

 :  डा०  वी०  बेंकटेश  :  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  है  ।  कृपया  सरकार  को  निदेश  दें  ।

 श्रो  सुरेश  कुरूप  :  पिछले  वर्ष  केरल  में  आइलंण्ड  एक्सप्रेस्त  के पटरी  से  उतर  जाने
 की  जांत्र  रिपोर्ट  समाचारपत्रों  में  छप  चुकी  रेलवे  मंत्री  ने  भी  इस  पर  अपनी  टिप्पणी  दी  है  ।

 किन्तु  उन्होंने  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  नहीं  रखी  है  ।  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  चौधरी  साहब  ।

 )
 प्रो०  सेफुदीन  सोलर  :  एक  शब्द  और  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  |  मैंने  थ्ली  चोघरी  को  अनुमति  दी  है  ।

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  जंसा  कि  प्रो०  सोजु  ने  आज  गिलोटीन  लागू  होगा  ।
 और  हम  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  नहीं  करेंगे  ।  किन्तु  हम  अगले  दिन  मंत्रालय  की  कार्य  प्रणाली
 थर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  गृह  मंत्रालय  की  कार्य  प्रणाली  और  वित्त  मंत्रालय  की  कार्य  प्रणाली  हम  इस

 तरह  से  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  नहीं  कर  सकते  ।  कुछ  नहीं  हो  मकता  ।  मैं  नियमों  के  अनुमार

 अध्यक्ष  महोदय
 :  बहस  मत  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कृपया  अयना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  सरकार  को  निदेश  नहों  दे
 ।

 ब्य  वध  ।]

 ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  बेरागी  जी  ।

 श्री  बाल  कवि  यैरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  लम्बे  समय  से  हम  लोग  आपका

 यान  आकर्षित  करते  रहे  हैं  ।  मैं  आज  भी  आप  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बहुत  समय  से  आज
 तक  भारतीय  भाषाओं  को  अंग्रेजी  के  विकल्प  के  रूप  में  स्वीकार  करने  को  संघीय  लोक  सेवा  आयोग
 टालता  रहा  देश  में  सब  जगह  आंदोलन  चल  रहे  हैं  लेकिन  भारतीय  भाषाओं  की  अवहेलना
 बराबर  हो  रही

 एक  माननीय  सदस्य  :  बिल्कुल  हो  रही  है  ।

 श्री  बाल  कवि  बेरागो  :  मैं  आप  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आप  इस  सिलसिले  में
 सरकार  से  बात  आप  हस्तक्ष  प  करें  ताकि  सभी  भाषाओं  को  उनका  उचित  स्थान  मिल  सके  ।
 आप  इस  दिशा  में  कोई  निददेश  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदस :  मैंने  आयको  पहले  कहा  था  ।  मेरे  ख्याल  में  हमारे  पास  यह  आश्वासन  है  कि

 चह  करेंगे  ।  पत्म  दहीं  क्‍यों  -  अवहेलना हो  रही  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बात  सुन  लिया  करो  ।  मैं  चाहूंगा  कि'*ਂ  ।

 ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  उचित  ढ़ग  से  क्‍यों  नहीं  बंठ  सकते  ?  आप  बिना  मेरी

 अनुमति  लिए  सर्देव  चिल्लाते  हैं  ।  नहीं  ।  पहले  मेरी  अनुमति  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  यह
 _

 कायंवाही  करे  और  इस  सदन  को  यह  जानकारी  होनी  चाहिए  क्योंकि  हम  इस  बारे  में  बहुत  चिन्तित

 रहे  गत  वर्ष  भी  उनसे  इस  बारे  में  पूछा  गया  था  और  उन्होंने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  इस
 कार्य  को  कर  दिया  जायेगा  ।  मैं  इसका  अनुपालन  न  होने  के  कारण  बहुत  चिन्तित  हूं  |  मैं  यह  नहीं
 जयुनता  कि  क्‍या  हम  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  ला  सकते  जिन्होंने  ऐसा  नहीं
 किया

 श्री  चिजो  लाल  शर्मा  मैं  करनाल  चुनाव  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  +

 हरिजनों  पर  जो  अत्याचार  किये  जा  रहे  उन्हें  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मेरे  पास
 फोटोग्राफ  हैं  |  पुलिस  द्वारा  सी०  आर०  पी०  की  सहायता  से  एक  विशेष  स्थान  पर  वर्ष  1946  से
 बसे  हुए  194  बाल्मीकि  हरिजन  परिवारों  को  हटा  दिया  गया  उन्होंने  बुलडोजर  लेकर  उनके
 मकानों  को  गिरा  दिया  और  उन्हें  अभी  तक  पुनः  बसाया  नहीं  गया  उनसे  उस  स्थान  पर  जाने  के
 लिए  कहा  गया  है  जहां  सम्पूर्ण  कस्बे  का  कड़ा  फेंका  जाता  ।

 |  हिन्दी  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसा  आप  मुझे  लिख  कर  दीजिये  ।

 तब  मैं  इसक  बारे  में  पता  लथाऊगा  क्योंकि  यह  विषय  अनुसूचित  ज/तिथों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  से  सम्बंधित  हैं

 ।  मैं  इस  मुद्दे  को  उठाऊगा  |

 श्री  चिरम्जी  लाल  शर्मा  :  यह  एक  केन्द्रीय  विषय  है  जो  कि  हरिजनों  से  सम्बंधित  है  ।

 ्ः
 अध्यक्ष  महोदय  :

 तभी  मैंने  कहा  है  कि  मुझे  लिख  कर  दीजिए  ।  मैं  देखे गा  ।

 श्री  अजय  मुशरान  :  यह  पहला  मौका  है  कि  जबकि  रक्षा  मंत्नालय
 लिए  अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  रही  है

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  इस  बारे  में  क्‍या  कर  सकता हूं  ।

 भरी  अजय  मुशरान  :  यह  पहला  अवसर है  जबकि  अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा नहीं  की  जा
 रही है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पहला  अवसर  है  जबकि  हम  केवल  तीन  मंत्रालयों  के
 बारे

 में  चर्चा
 कर  रहें  हैं  और  तीत्वरे  मंत्रालय  के  बारे  में  पूर्ण  रूप  से  चर्चा  न  की  जा  सके  ।  मैं  इसके  बारे
 में  क्‍या  कर  सकता  हूं  ?
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 ॥  कई  कि
 अजय  मशरान  :  विदेश  मंत्रालय  को  रक्षा  मंत्रालय  से  प्राथमिकता  इन  वर्षों  के  दोरान  नहीं

 दी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  बात  सदन  पर  निर्भर  करती है  यह  मेरा  दोष  नहीं  न  ही  इसमें  मेरे

 सबिवालय  का  दोष  यह  बात  आप  लोगों  पर  निर्भर  करती है  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  बजटरी  कमेटीज  तो  सैट-अप  कीजिए  ।

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  ओर  रक्षा  मंत्रालय  की  भांगों  पर  बजट  सम्बन्धी  समिति  में
 चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 12.11

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 पर्यावरण  अधिनियम  1986  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  तथा  अधिसूचना
 जिसमें  3  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना

 संख्या  का०  आ०  8  का  श॒द्धि-पत्र  सम्मिलित  है

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  मैं  निन्‍्तनलिखित  पत्र  सभायटल  पर
 रखता  हूं  :

 (1)  पर्यावरण  और  1980  की  धारा  19  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई
 अधिमचना  संख्या  का०  आ०  237  जो  29  1989  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  तथा  जिसके  द्वारा  16  1987  की  अधिसूचना  संडछ्या
 आ०  394  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  की  एक  प्रति  तथः  अंग्रेजी

 ण  )।

 ग्रग्थालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7792/89]

 (2)  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  190  जिस्म  3  1989  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  8  का  शुद्धि  पत्र  दिया  हुआ
 की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  7793/89

 राष्ट्रपति  सचिवालय  इत्यादि  की  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्रो  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री
 शोला  :  मैं  श्री  एडुआर्डो  फैलीरों  की  ओर  राष्ट्रपति  तथा  उपराष्ट्रपति  के
 सचिवालयों  तथा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  वर्ष  1989-90  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक
 प्रति  तथा  अ ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखो  गयी  ।  वेलिये  संह्या  एल०  टीो०  7794/89]
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 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लिसिटेड  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  समोझ्ा

 और  वाबथिक  प्रतिवेदन  आवि

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रफोक  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 श्खता  हूं  :  --

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रजी  :

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपय्‌  क्‍त  (।)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 प्रंधालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  टी०  7795/89]

 ओऔषधधि  और  प्रशाधन  सामग्रो(पाचंवा  1988,  अखिल  भारतोय
 आयविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ण  1987-98  के  लिए  वाधिक

 वाधिक  लेखों  ओर  उसके  कार्थयकरण  की  समीक्षा  इत्याद

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभापटल  पर  रख  हेः

 (1)  ओप्ि  ओर  प्रशाधन  सामग्री  1940  की  धारा  38  के  अन्तगंत  औषधि
 और  प्रसाधन  सामग्री  1988,  जा  6  ज़्न  1988  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  681  में  प्रकाशित  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  उसके  हिन्दी  संस्करण  का  शुद्धि-पत्र  जो  20

 1989  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  44  में
 प्रकाशित  हुआ  था  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  मे  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शोन  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 ग्रिंयालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  7796/89]

 (3)  अश्विल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  7-88  के  वाधिक
 |  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  के  वर्थ  1987-88  के
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्व  तथा  उन  पर
 प्रतिवेदन  ।

 अखिल  भारतीय  आयुरविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  के
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
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 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  7797/89]

 (5)  राष्ट्रीय  परीक्षा  नई  दिल्ली  के  वर्ष  ।987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षा

 राष्टीय  परीक्षा  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 (6)  उपय  क्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शान  वाला  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 प्रिंयालय  में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  7798/89]

 कर्मखजारी  भविष्य  निधि  और  प्रकोर्ण  उपचन्ध  1952  के
 अन्तर्गत  अधि  सचनायें

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राधा  किशन

 :  मैं  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  की  धारा  7  की

 उपधारा  (2)  के  सन्‍्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हू  :“

 कमंचारी  क्‌टुम्ब  पेंशन  1989,  जो  25  1989  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसचना  भख्या  227  में  प्रकाशित  हुई

 कमंचारी  निक्ष  प  सहबद्ध  बीमा  1989,  जो  25  1989  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  228  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 प्रंथालय  में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  7799/89
 ]

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  एम  .  तम्बि  बुराई  :  मैं  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयको  तथा  संकल्पों  संबंधी

 समिति  का  प्रतिबेदन  तथा  अ  ग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्राकक्लन  समिति

 और  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  साशांश

 ओर  के०  एस०  राब  :  मैं  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  :-

 (1)  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  -  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान

 संस्थान  के  संबंध  में  प्रावकलन  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  भ  ग्रेजी

 तथा  समिति  की  तत्संबंधी  बंठकों  के  कार्यवाही-सारांश  ।
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 (2)  जल-भूतल  मंत्रालय  में  निकर्षण  संक्रियाओं  के  संबंध  में  प्रावकलन  समिति
 का  प्रतित्रेदन  हिन्दी  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  समिति  की  तत्संबंधी  बैठकों
 के  जायंबाही  !

 12.123  मे

 लोक  लेखा  समिति

 और  प्रतिवेदन

 शी  स्परो  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं

 (1)  एक  कपड़ा  विनिर्माता  द्वारा  संप्रंत्र  और  मशीनरी  के  कथित  व  प्राधिकृत  माल  की
 गलत  घोषणा  और  कम  मूल्य  के  बीजक  बनाने  के  संत्रंघ  म॑  एक  सौ  चौसटवां  प्रतिवेदन  ।

 (2)  रेल  पथ  सामग्री  की  अधिप्राप्ति  ओर  उपयोग  के  संबंध  में  एक  सो  पेंसटठवां  प्रतिवेदन  ।

 (3)  नारायणा  इण्डस्ट्रियल  ।,  फेज-दो  नई  दिल्‍ली  में  निब्री  भवन  किराये  पर  लेने  के  बारे
 में  प्रतिवेदन  लोक  पर  की  गई  कार्यवाही  के  संबंध  में  एक  सो
 उनसठवां  प्रतिवेदन  ।

 12.13

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति

 प्रतिवेदन  और  कायंवाहो-सारांश

 श्री  बढ्धि  चन्द्र  जब  :  मैं  भ;रतीय  खाद्य  निगम  ---  अवमानक  गेहूं  के  पारेयणों  के

 बारे  में  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  का  मत्तावनत्रां  प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्रेजी  तथा
 समिति  को  तत्संबंधी  बेठकों  के  कार्यवाही-सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  अरविन्द  नेताम  :  मैं  वाणिज्य  मंत्रालय--भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम
 लिमिटेड  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  तथा  उनके  नियोजन

 के  संबंध
 में  अनुसूचित  जातियों  तया  अनुमूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  का  अड्तालौसवां

 प्रतिवेदन  तथा  अ ग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 12.13  1/2

 और  प्रतिवेदन  '

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शकतावत  :  मैं  समापटल  पर  रखे  गये  पत्रों  संबंधी  समिति
 का  चोबीसव  तथा  पच्चीसवां  प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्रेजी  प्रस्तुत  करती  हू

 सभा  पटल  पर  रखे गये  पत्रों  संबंधी  समिति

 कार्यवाही  सारांश

 प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  संबंधो  समिति  के  चौंबीसंवें

 पच्चीसवें  प्रतिवेदन  से  संबंधित  बंठकों  के  कायवाही-सारांश  तथा  अ ग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 12.14  म०प०

 बंंगलौर  नगर  में  टेलीफोनों  के  लिए  किराथा  प्रभार  में  वृद्धि  किए  जाने  के  बारे  में

 श्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  मैं  बंगलौर  नगर  में  टेलीफोनों  के  लिए
 किराया  अ्रभार  में  वृद्धि  किए  जाने  संत्रंथी  श्रो  डी०  जयराम  और  अन्य  टेज्नीफोन  उपभोक्ताओं
 हस्ताक्षर  युक्त  याचिका  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  घ्यानाकषण

 12.14-1/2  सण्प०

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  समस्याओं  पर  उच्च  स्तरोय  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों
 का  धोमा  कार्यान्वयन

 श्री  हरीश  राबत  :
 मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए

 1983  में  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  उच्चस्तरीय  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  धीमे

 जिसके  परिणामस्वरूप  उनमें  असंतोष  व्याप्त  तथा  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  की  ओर  रक्षा  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं

 12.15  सनण्प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए  ]

 .  शक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :

 श्री  कृष्ण  चन्द  पंत  की  ओर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  भूतपूर्व  श्लेनिकों  के  पुनर्वास  और  कल्याण
 मामले  ऐसे  हैं  जिनको  सरकार  अत्यधिक  महत्व  देती  है  ओर  इस  प्रयोजन  के  लिए  योजनाओं  और
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 —_—————

 सुविधाओं  का  एक  व्यापक  बनाती  है  ।  इसके  लिए  पुनर्वास  संगठन  की  स्थापना  की  गई

 यह  संगठन  सारे  देश  में  जिला  सत्र  तक  फंला  हुआ  रक्षा  सेनाओं  से  अपेक्षाकृत  युवावस्था  में

 निर्म॑  क  ॥  होने  वाले  संनिकों  के  पुनर्वास  और  कल्याण  की  देखभाल  करने  के  लिए  रक्षा  मंत्रावय  के

 अन्तगेत  महानिदेशालय  और  इसके  क्षेत्रीय  निदेशालयों  के  अतिरिक्त  राज्यों  ओर  संघ  शासित  क्षेत्रों
 में  29  राज्य  सैनिक  बोर्ड  और  282  जिला  सैनिक  बोडं  हैं  ।  पेंशनरों  के  पुनर्वात्त  और  कल्याण  संबंधी
 कार्यों  की  देख-भाल  करने  के  लिए  स्वयं  भूतपूर्व  सेनिक  अफसरों  द्वारा  संचालित  संनिक्र  बोर्डों  की

 तुलना  में  कोई  और  संगठन  नहीं  है  ।  एक  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  इन  सेनिक
 बोर्डों  को  आरंभ  किया  गया  है  जिसे  कई  राज्यों  में  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  है  ।

 2.  किए  गए  कार्य  की  समीक्षा  करने  और  अतिरिक्त  उपाय  सुझाने  के  लिए  सरकार  ने

 1984  में  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  भूतपूर्व  संनिकों  की  समस्याओं  के  संबंध  में  रक
 उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  थी  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  !984
 में  सरकार  को  पेश  की  ।  समिति  ने  स्पोर्ट  में  68  पतिफारिश  की  थीं  ।  इन  सभी
 सिफारिशों  पर  निर्णय  ले  लिया  गया  है  ।  पचास  प्षिफारिशों  को  पूरी  तरह  स्वीकार
 कर  लिया  गया  6  को  आंशिक  रूप  से  स्वीकार  किया  गया  हैं  और  ।2  को  स्वीकार  नहीं
 किया  गया  आचार  कल्याण  और  पुन॑र्वांस  महानिदेशालय  के  पुनर्गठन  से
 संबंधित  अधिकांश  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  जिन  12  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं
 किया  गया  है  उनमें  से  4  की  देख-भाल  विद्यमान  योजनाओं  और  संस्थानों  के  माध्यम  से  की
 जानी  है  ।

 3.  स्वीकार  की  गई  या  आंशिक  रूप  से  स्वीकार  की  गई  56  भम्िफारिशों  में  से  35  प्विफारिशें

 पूरी  तरह  से  केन्द्रीय  सरकार  से  संबंधित  1|  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों-दोनों  से
 संबंधित  है  और  9  का  संदंत्र  केवल  राज्यों  से  और  एक  स्वयं  भूतपूर्व  सेनिकों  से  संबंधित  जिन
 20  प्विफारिशों  में  राज्यों  को  भी  कारंवाई  करनी  उनके  ईमानदारी  और  प्रभावशाली  ढंग  से
 क्रार्यान्‍्वयन  के  सभी  राज्य  सरकारों  को  लिखा  गया  है  और  समय-समय  पर  स्मरण-पत्रों  तथा
 केन्द्रीय  सैनिक  बोर्ड  की  बेठकों  के  माध्यम  से  उनका  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  गया  है  ।

 4.  स्वीकृत  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  यथावश्यक  आदेश  जारी  करने
 के  कार्यान्वयन  से  संत्रंधित  विभिन्‍न  विभागों  और  एजेंतियों  को  वास्तविक  कार्यान्वयन  के  बारे
 में  लिखा  जाता  रहता

 है  ।  इसकी  प्रगति  का  प्रबोधन  प्र  पुनरीक्षण  आबधिक  विवरणियों  के  मष्थ्यम
 से  किया  जाता  है  और  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।  चू  कि  अधिकतर  भूतपूर्व  सैनिक  उन्हीं  राज्यों  में
 बसते  हैं  जिनके  वे  मूल  निवासी  होते  हैं  जिनयें  ग्रामीण  क्षेत्र  यदा-कदा  ही  होते  इसलिए  भूतपूर्व
 सैनिकों  के  पुनर्वास  और  कल्पाण  के  कारंवराई  अधिक  कारगर  ढंग  से  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 का  सहयोग  अत्यन्त  आवश्यक  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  सहानुभूतिपूर्ण  रूब  भूतिपूर्व
 सैनिकों  की  कई  समस्याओं  को  सुलझाते  में  काफी  हद  तक  सहायक  सिद्ध  होगा  ।

 5.  रक्षा  सेनाओं  से  सेवामक्त  हुए  भूतपूत्र  सैनिकों  की  पहली  आवश्यकता  लाभकारी  रोजगार
 प्राप्त  करना  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  और  इसके  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  समूह  और  पदों

 पर  भर्ती  में  आरक्षण  करने  से  प्र  तिवष॑  लगभग  15,000  पद  उपलब्ध  होते  राज्यों  द्वारा  इनके
 लिए  किए  गए  आरक्षण  से  भी  लगभग  इतने  ही  पद  उपलब्ध  होते  शेष  को  स्व:रोजमार  शुरू  करने
 के  लिए  सहायता  दी  जानी  होती  है  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  पुनर्वास  नीति  के  उद्देश्य  ये  हैं  :-
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 कारगर  प्रबोघन  के  जरिए  आरक्षित  शिक्तियों  का  पूरा  उपयोग  करना  ;

 कुशल  कामिक  बनाने  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  आयोजित  जिससे  रोजगार
 प्राप्त  करने  में  आसानी  होगी  या  स्वःरोजगार  में  सहायता  मिलेगी  ;  और

 वित्तीय  और  अन्य  सहायता  से  स्वःरोजगार  के  उद्यमों  को  प्रोत्साहन  देना

 6.  भर्ती  में  आरक्षण  और  रोजगार  केद्द्रों  के  माध्यम  से  प्रायोजित  करने  से  प्रतिवर्ष  लगभग
 20,000  से  25,000  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किया  जाता  है|  चं,कि  भूतपूर्व  सेनिकों  के  पास
 उपलब्ध  कौशल  अवेक्षित  कौशल  के  अनुरूप  न  होने  उनका  अपने  घरों  से  अधिक  दूरी  पर  सिविल
 थदों  पर  जाने  के  लिए  तैयार  न  होने  आदि  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से  लगभग  45  प्रतिशत  आरक्षित  पदों
 का  ही  उपयोग  हो  पाया  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  षदों  के  अनारक्षण  करने  और  उनको  एक  वर्ष
 के  लिए  आगे  बढ़ाने  से  विशेष  भर्ती  पदों  की  बहुत  पहले  सूचना  पुनर्वाय
 निदेशालय  से  पृष्टि  प्राप्त  करने  के  लिए  आदेश  जारी  किए  इन  जिनकी  थविफारिश  उच्च
 स्तरीय  समिति  ने  भी  के  पूरा  कार्यान्वित  होने  स  आरक्षित  रिक्तियों  के  उपयोग  में  सुधार  आने
 की  संभावना  हमने  राज्य  सरकारों  से  भी  इसी  प्रकार  के  करने  और  एक  समीक्षा  और
 प्रबोधन  प्रणाली  स्थापित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।  इसके  आगे  निजी  क्षेत्र  में  उपलब्ध  रोजभार
 के  अवसरों  को  ओर  अधिक  बढ़ाने  के  लिए  हमने  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  ऑफ  कॉमर्स
 एण्ड  के  कई  संघों  से  सहयोग  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  इसके  लिए  हमें  अनुकूल छः  ई  >
 उत्तर  मिल  रहे  हैं  ।

 7.
 भूतपूर्व  सेनिकों  की  नियोजिता  को  सुधारने  और  उन्हें  सिविल  क्षत्र  में  आवश्यक  कौशल

 प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्‍न  संस्थानों  में  पूरे  देश  में  बड़ी  भारी  संख्या  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाए
 जा  हे  इनमें  तकनीकी  ओर  व्यावसायिक  ट्रंडों  में  सेवानिवृत्ति  से  पूर्व  और  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्‌
 दोनों  प्रशिक्षण  शामिल  इस  समय  400  पाठ्यक्रमों  में  13,000  जिसमें  1300  अफसर

 को  प्रतिवर्ष  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  इससे  उन्हें  न  केवल  रोजगार  प्राप्त  करने  में  सहाबता
 मिलने  की  संभावना  है  बल्कि  स्वःरोजगार  में  भी  सहायता  मिलने  की  संभावना

 8.  चं  कि  सशस्त्र  सेनाओं  से  प्रतिवर्ष  लगभग  पचास  हजार  ब्यक्ति  सेवानिवृत  होते  और
 उन  सबके  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  करना  संभव  नहीं  होता  इसलिए  सरकार  ने  भूतपूर्व  संनिकों
 को  स्व:रोजगार  उद्योगों  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  का  भी  निर्णय  लिया  ओऔद्योगिक/वाणिज्यिक
 भू-खंष्डों  शेंडों  और  वितरण  एजेंसियों  के  आबंटन  में  आरक्षण/प्राथमिकता  देने  और  बंक  ऋण
 पर  ब्याज-सहायता  तथा  रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  मदों  की  बिक्री  पर  कीमत-सहायशहा  की  योजनाओं  के
 रूप  में  किए  जा  रहे  अनेक  उपायों  के  अतिरिक्त  संचार  और  सुरक्षा  सेवाओं  में  भी  स्वः
 रोजगार  के  नए  अवसरों  की  ओर  ध्यान  दिया  जा  रहा  इनमें  सबसे  अधिक  महत्वपर्ण  भारतीय
 ओश्ोगिक  विकास  बेक  के  सहयोग  से  1987  में  शुरू  की  गई  सैनिकों  के  लिए  स्व:रोजगार”
 योजना  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लघु  उद्योग-घन्धों  ओर  परिवहन  सेवाओं  के  लिए
 राज्य  वित्त  निग्रमों  के  माध्यम  से  मित्रादी  ऋण  ओर  आधार  पूजी  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  अब

 तक  1768  व्यक्तियों  को  कुल  44  करोड़  रुपए  के  ऋण  मंजूर  किए  गए  वाणिज्यिक

 भूमि  विकास  बैंकों  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  माध्यम  से  कृषि  और  इससे  संबंधित  कार्यों  के  लिए
 ऋण  प्रदान  करने  हेतु  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  को  सहायता  से  1988  में

 157



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाक्षण  26  1989

 नी  ---  _  _

 संनिकों  के  स्व:रोजगार  योजनाਂ  नामक  एक  अन्य  योजना  आरंभ  की

 सेमफंक्स  योजनाओं  विशेषकर  के  लिए  प्रतिक्रिया  उत्साहवद्ध  क

 उत्तर  राजस्थान  और  तमिलनाडु  जैसे  राज्यों  ने  के  अधीन  काफी
 अच्छे  कार्य  किए  हैं  ।  इस  योजना  को  अन्य  राज्णों  में  भी  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कारंवाई
 की  जा  रही  इस  योजना  का  प्रचार  करने  के  लिए

 हैदराबाद  ओर  बेंगलूर  में  गोष्ठियां  भो आयोजित  की  गई  इस  योजना
 को  और  बढ़ाने  के  लिए  अन्य  राज्यों  की  राजधानियों  में  भी  ऐसी  हू  और  मोध्ठियां  आयोजित  की
 जा  रही  हैं  ।

 t  प्र 9.  कई  वल्याण  उपायों  के  बारे  में  हम  राज्य  सरकारों  को  भी  लिखते  रहे  सेना  अस्पतालों
 और  अनेक  सहकारी  अस्पतालों  के  माध्यम  से  चिकित्सा  सहायता  दी  जा  रही  है  |  हमने  भूतपूर्व  सैनिकों

 के  लिए  चिकित्सा  स॒विधाएਂ  बढ़ाने  हेतु  सेना  अस्पतालों  में  चरणबद्ध  रूप  से  और  1155  गिस्तरों
 की  व्यवस्था  कन्ने  की  योजना  तो  बनाई  ही  हमने  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  किया  है  कि  वे

 भूतपूर्व  संनिकों  के  लिए  और  शैययाएं  आरक्षित  करके  सिविल  अस्पतालों  में  चिंकित्सा  सुविद्याएं
 बढ़ाएं  जिसके  लिए  प्‌  जी  गत  लागत  का  50%  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करेगी  ।  क्रामक  रूप  से
 विद्यमान  अधूरे  मकानों  का  विस्तार  करने  और  नए  मकान  बनाने  तथा  क्ृत्रिम-अंग  केन्द्रों

 शियल  लिम्ब  का  विस्तार  करने  की  योजनाएਂ  बनाई  गई  भारी  संख्या  में  भतपूर्व  सैनिक
 कंटीन  स्टारों  स  रिआयती  कीमतों  पर  दैनिक  उपयोग  की  अनेक  मर्दे  भी  खरीद  रहे  हैं  ।  अधिकतर  राज्यों
 ने  अयनी  आवार्साय  योजनाओं  पे  मरानों/मकानों  के  लिए  भ:ज्रण्डों  के  आबंटन  में  आरक्षण  की  व्यवस्था  तो

 है  ।  हमने  राज्य  सरकानों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  है  कि  वे  यदि  आवश्यक  हो  तो  कानून  में  संशोध्रन
 करके  भूतपूर्व  सैनिकों  की  कृषि  भूमि  ओर  आकासीय  भवनों  का  स्वामित्व  वापस  दिलाने  के  लिए  शीक्र
 कार्रवाई  उसी  उददेश्य  से  हाल  ही  में  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  का  भी  संशोधन
 किया  गया  है

 ।

 -  10.  जहां  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  और  कल्याण  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  किए  जा  रहे
 वहीं  हमें  समय-समय  पर  भूतपूर्व  सँनिकों  द्वारा  उठाई  दाने  वाली  मांगों  की  भी  जानकारी  है

 वास्तव  इनमें  स  अध्विकतर  मागों  का  संबंध  उच्च-स्तरं;०  समिति  की  उन  सिफारिशों  से  है  जिन्हें
 सरकार  द्वारा  स्वी  भार  करता  संभव  नहीं  के  अनुसार  ,  की  चाहे  सेवानिवृत्ति
 की  तिथि  कोई  भी  चतुर्थ  वेतन  आयोग  ने  विचार  किया  था  लेकिन  आयोग  ने  इसे  स्वीकार  नहीं
 किया  ।  1.1.198,6  से  पूर्व  सेवानिव॒त्त  होने  वालों  को  अतिरिक्त  राहत  देने  की  चतुर्थ  वेतन  आयोग
 की  सिफारिश  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  थी  ।  मौजदा  सभी  पेंशनरों  के  लिए  निशक्तता  तत्व  को  भी
 व्यपक  रूप  में  बढ़ाया  गया  ।  सरकार  ने-बर्गीकृत  आधार  पर  निर्वाह  खर्च  में  वृद्धि  के  लिए  पेंशन  पर  राहत
 देने  के  लिए  की  गई  सिफारिश  को  भी  स्वीकार  कर  लिया  सामाजिक  सुरक्षा-उपाय  के  रूप  में

 न्यूनतम  पेंशन  भी  बढ़ाकर  375  रुपए  प्रतिमास  कर  दी  गई  रंक  के  लिए  समान  पेंशनਂ
 संबंधी  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  न्‍्यायाश्रीन

 11.  उठाई  गई  एक  अन्य  मांग  सशस्त्र  सेनाओं  से  सेवानिवृत्त  होने  वाल  सभीਂ  व्यक्तियों  के
 लिए  58  वर्ष  की  आयु  त+  रोजगार  सुनिश्चित  करने  के  बारे  में  इस  संग्रंध  में  उच्च-स्त रीय
 समिति  की  थ्रिफारिश  यह  थी  कि  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सभी  कामिकों  लिए  वैकल्पिक  सिविलियन
 रोजगार  की  अ्यवस्था  करने  की  एक  प्रणाली  आरंभ  करने  के  लिए  विस्तृत  रूप  से  जांच  करके

 भारत
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 सरकार  को  उपयुक्त  मानदण्ड  बनाने  चाहिएं  ।  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  में  एक  समिति  ने  इसकी
 जांच  की  ।  प्रस्ताव  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  समिति  ने  ऐसा  करना  व्यवहाये  नहीं
 पाया  ।  इसके  बदले  समिति  ने  यह  सुझाव  दिए--केन्द्रीय  सरकार/राज्य  सरकारों/सरकारी  क्षंत्र  के
 उपक्रमों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  क ेलिए  आरक्षित  अधिक  से  अधिक  पदों  को  उन्हीं  के  द्वारा  भरने  के  प्र  यास
 किए  जाएं  ओर  जो  कामिक  सेवानिवत्त  होने  वाले  हैं  उनकी  तथा  उपलब्ध  पदों  की  सूचना  एकत्र
 करने  के  लिए  एक  कम्प्यूटरीकृत  सूचना  प्रणाली  बनाई  जाए  और  भूतपूर्व  सेनिकों  के  घरों  के  *

 पुनर्वास  के  लिए  स्वःरोजगार  कार्यंत्रमों  को  प्रोत्साहन  और  सहायता  देने  पर  बल  दिया  भूतपूर्व
 सैनिक  वित्त  निगम  और  भूतयूव  सैनिक  औद्योगिक  निगम  की  स्थाषना  के  बारे  गरी  गई
 सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  क्‍योंकि  इन  प्रस्तावित  निगमों  से  जो  सहायता  मिलने  की
 खंभावनः  है  वह  सहायता  पहले  से  ही  विद्यमान  संस्थानों  से  मिल  सकती  है  ।  उपयुक्त  को  मद्देनजर
 रखते  हुए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  ओर  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  वेंक  की  सहायता
 से  क्रमणः  और  नामक  योजनाए  आरंभ  की  गई  ।  आधार  सूचना  और
 आंकड़े  तैथार  करने  के  लिए  पुनर्वास  महानिदेशालय  में  एक  कम्प्यूटर  स्थाप्रित  किया  जा  रहा  है
 जिमसे  सेवानिवत्त  कामिकों  क्रो  रोजगार  दिलाने  की  योजना  बनाने  और  उसमें  सधार  करने  में

 सहायता  मिलेगी

 जिन  तीन  अन्य  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  वे  राष्ट्रीय  भूतपूर्व  सैनिक

 पुनर्वास  अधिनियम  भूतपूर्व  सैनिक  पुनर्वास  आयोग  और  एक  संप्दीय  समिति  के  गठन  के  बारे
 में  इन  सिफारिशों  की  विस्तारपूर्वक  जांच  की  गई  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि
 पालिका  के  जनुद्देशों  में  यह  लाभ  है  कि  ये  उदार  होते  हैं  जबकि  इनका  प्र  भाव  वही  होता  है  जो  कानूनी

 अनुदेशों  का  तथा  रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  संधद  सदस्परों  की  परामशंदात्री  समिति  भूतप्॒व  सैनिकों  को
 समस्थाओं  पर  विचार-विमर्श  कर  सकती  है  और  करती  रही  है  तथा  परामर्श  दे  रही  इसलिए  इन
 मिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।

 मैं  सदन  करो  आश्वासन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  सरकार  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  और
 कल्याण  के  अपने  प्रयासों  में  कोई  कमी  नहीं  रखेंगी  ।  यह  उन  लोगों  के  प्रति  एक  राष्ट्रीय  उत्तरदायित्व
 है  जिन्होंने  अपने  जीवन  का  सर्वोत्कृष्ट  भाग  देश  की  रक्षा  के  लिए  समपित  किया  है  |  देश  के
 सामने  मौजूद  विभिन्‍न  वित्तीय  और  अन्य  प्रकार  की  कठिना  यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  इस
 दायित्व  को  परा  करना  इस  प्रयास  में  हमें  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  सभी  मंत्रालयों

 के  खुले  दिल  मे  सहयोग  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  विभिन्‍न  उपायों  का  कार्यान्वयन  वास्तव  में  उन्हीं
 के  द्वारा  क्रिया  जाना  हमारे  राष्ट्रीय  विकास  में  इन  प्रशिक्षित  और  अनुशासित  व्यक्तियों  की
 सेवाओं  का  लाभ  उठाने  और  सिविल  जीवन  में  उनके  पुनर्वास  के  संयुक्त  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए
 आप

 जो
 रचनात्मक  सुझाव  देंगे  मैं  उनका  संहर्ष  स्वागत  करू गा  ।

 श्री  हरोश  राबत  :  उपाध्यक्ष  च  कि  इस  वर्ष  हम  लोग  रक्षा  मंत्रालय  की  मांगों  पर  सदन
 में  चर्चा  नहीं  कर  पायेंगे  इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हूं

 कि  जिन  सदस्यों  को  इस  चर्वा  में
 भाग  लेने  का  सोभाग्य  मिला  है  उन्हें  कुछ  अधिक  समय  दिया  अपनी  बात  शुरू  करते  हुए  मैं
 दो  बातों  का  विशेष  रूप  से  जिक्र  करना  चाहूंगा  ।  डेढ़  दशक  से  भारत  सरकार  ने  भूतपूर्व  सेनिकों  के
 कल्पाण  और  पुनर्वास  के  लिए  जो  कदम  उठाए  उनकी  जितनी  भी  सराहना  की  वह  कम  है  ।
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 बंहुत  सारे  ऐसे  कदम  उठाए  गए  हैं  जिनसे  भूतपूर्व  सेनिकों  की  माली  जिन्दगी  हुत  फायदा  हुआ
 राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  इस  संदर्भ  में  बहुत  सहयोग  दिया  गया  दूसरी  बात  यह  है  कि

 1984  में  तत्कालीन  रक्षा  राज्य  मंत्री  के  नेतृत्व  में  जो  हाई  लेवल  कमेटी  ओन  प्राबउम्स  आफ

 सविस  मैने  बनी  उसने  रिकार्ड  टाइम  में  अक्टूबर  84  में  अपनी  संस्तुति  दे  दी  इस  कमेटी

 ने  जो  उल्लेखनीय  काम  किया  उसके  लिए  सारे  भूतपूर्व  सेनिकों  की  तरफ  इस  सदन  की  तरफ

 इस  कमेटी  के  अध्यक्ष  और  सदस्यों  ओर  भारत  सरकार  को  इस  बात  के  लिए  कि  भारत  सरकार

 ने  इसमें  से  अधिकांश  सिफारिशों  को  माना  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  ।  आम्ड  फोसंस  पसनल

 वह  सरकारी  कमंचारी  है  जो  अनुपातिक  रूप  में  कम  उम्र  में  हो  सेवा-निव॒ृत्त  होकर  आता  है  ।  एक

 निश्चित  जिन्दगी  को  वर्षो  तक  जीने  का  आदि  रहता  उसमें  शग्रित  और  अनुशासित  रूप  से

 काम  करने  की  भावना  हुं।ती  है  ।  यही  कारण  है  कि  जब  वह  सेना  को  छोड़कर  रिटायर  होकर  आता

 है  या  रिटायर  कर  दिय्ग  जाता  है  तो  उसके  बाद  भी  उसके  दिल  में  यह  इच्छा  रहती  है  कि  उसे

 न-कहीं  री-एम्पलाय  किया  जाए  और  उसे  कोई  न  कोई  गेनफूल  एम्पलायमेंट  या  कोई  ऐसा  काम  मिले

 जिसमें  वह  अपनी  ताकत  को  लगा  सके  ।  इस  सदन  में  भी  और  इस  सदन  के  बाहर  भी  कई  बार  इस

 प्रघपन  को  सदस्यों  द्वारा  उठाया  गया  यही  कारण  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  पे-क्मीशन  गठित

 किया  गया  तो  फोर्थ  पेकमीशन  की  टम्सं  और  रेफरेंस  में  किया  गया  और  उनको  कहा

 गया  कि  आप  भूतपूर्व  सैनिकों  की  पैन्शन  पैरिटी  ओर  डिसएबिलिटी  पंन्‍्शन  को  इक्जामिन

 धन्यवाद  देना  चाहूंगा  रक्षा  मंत्रालय  को  कि  उन्होंने  जो  डिसऐबिलिटी  कंटेगिरी  में  जितनी
 भी  सिफारिशे  पे-कमिशन  ने  को  थीं  चाहे  बार  इंजरो  के  केसज  में  चाहे  डिसऐब्रिलिटी  कैटेगरीज  की

 हों  उसमें  भी  सुधार  करके  जितना  पे  कमिशन  ने  सुझाव  दिया  उससे  भी  अधिक  भारत  सरकार  ने
 ओर  रक्षा  मंत्रालय  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  दिया  ।  अगर  आज  जो  भूतपूर्व  सैनिकों  के  सामने  सबसे

 बड़ा  प्रश्न  है  वही  है  वन  रंक  वन  पेंशन  का  |  19:3  के  बाद  जो  लोग  रिटायर्ड  हुए  उनको  बहुत
 अधिक  मिल  रहा  है  पेंशन  के  रूप  में  और  जो  1973  से  पहले  रिटायडई  हो  गये  जिनमें  अधिकांश  लोग

 ऐसे  हैं  जिन्होंन  1965  की  लड़ाई  में  और  1971  की  लड़ाई  में  भाग  लिया  आज  उनको  वह  पेंशन

 नही  मिल  पा  रही  है  जो  उनके  जूनियस  को  जो  उनके  बाद  रिटायडं  हुए  1973  में  उनको  मिल

 पा  रही  हैं  ।  सवाल  केवल  पैसे  का  नहीं  हैं  उनका  ईगो  भी  हर्ट  करता  है  ।  वह  समझते  हैं  कि  भारत
 सरकार  की  जो  हमारी  सविस  है  वह  प्रापर  रिकगनीज  नहीं  हो  पा  रही  भारत  सरकार  की

 दिक्कत  को  भी  मैं  समझता  हूं  ।  मेरा  खयाल  है  यदि  वन  रंक  वन  पेंशन  का  सिद्धांत  मान  लिया  जाये
 तो  100  करोड़  रुपये  से  भी  ज्यादा  प्रतिवर्ष  इसमें  खर्चा  निश्चित  तोर  पर  ऐसी  मांग
 सियी  तयन॒  की  साइड  से  भी  लेकिन  सिविलियन  के  साथ  इनको  जोड़ना  किसी  भी  रूप  में
 उच्ित  नहीं  हैं  ,  यदि  हम  सिविलियन  साइड  के  साथ  जोड़ेंगे  तो  मैं  समझता  हुं  उन  सनिकों  को
 जो  लोग  सीमा  पर  अपनी  जान  देने  के  लिए  तत्पर  रहते  जो  भारत  माता  के  लिए  सर्वोच्च  त्याग

 हो  सकता  है  उसको  करते  बह  उनके  साथ  अन्याय  होगा  ।  हमें  सैनिकों  के मामले  को  अलग  देखकर
 सोचना  चाहिए  सिविलियन  साइड  सिविलियन  साइड  में  उसकी  क्‍या  रिपरकशन  हो  सकती  हैं
 इसके  विषय  में  विचार  करने  की  आवश्यकता  नहीं  यदि  भारत  सरकार  को  इसमें  बहुत  दिक्कत

 महसूस  मैं  ऐसे  केसेज  जानता  हूं  जिसमें  आपके  मंत्रालय  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  मामले  में

 एक्सग्रेसिया  रिलीफ  के  रूप  में  पँसा  दिया  दो  ऐसे  आडंर  हैं  जो  एक  कमेटी  के  बठने  के  बाद  हुए
 बया  आप  वन  वन  पैशन  की  जो  मांगਂ  भूृतपूर्ब  सेनिकों  की  है  जो  सारे  सदन  की  मांग  सारे
 देश  की  मांग  है  इसको  स्वीकार  करेंगे  ।  इसमें  कोई  दिक्कत  तो  फाइनेंशियल  गेप  है  उसको
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 ग्रेसिया  रिलीफ  से  भरने  के  विषय  में  आप  बया  कदम  उठाने  जा  रहे  पचास  हजार  संनिक  प्रतिवर्ष
 रिटायर  हुए  ।  इनमें  से  कितने  लोगों  को  हम  हर  साल  री-इम्प्लायमेंट  कर  रहे  हैं  मेहरवानी  करके

 बताने  की  कृपा  करें  ।  जिंनको  हम  री-इम्प्लाइ  नहीं  कर  रहे  सरकारी  सेवाओं  में  नहीं  ले  पा  रहे  हैं
 उनमें  से  हमने  कितने  लोगों  को  सल्फ  इम्प्लायमेंट  स्कीम  के  अन्ठगगंत  काम  दिया  सैल्फ  इम्प्लायमेंट
 स्‍्क्रींम  जिसकी  लंनफैस  वन  और  सेकण्ड  के  रूप  में  कहा  गया  है  इसकी  वककंशाप  को  देखने  का  मौका

 मुझे  रक्षा  मंत्री  खुद  अल्मोड़ा  गये  थे  ।  इस  तरीके  के  वकंशाप  में  हम  कामयाब  रहे  हैं  भूतपव॑
 सेनिकों  को  मोटिवेट  करने  के  स्वयं  रोजगार  अपनाने  की  दिशा  में  ।  इस  तरीके  की  और
 गौंष्ठियां  आप  ब्लाक  स्तर  पर  जिनमें  डेंसिटी  आफ  एक्स-सोलजरस  ज्यादा  हैं  वहां  करने  के  विषम  मैं

 कछ  विचार  करेंगे  और  साथ-साथ  जो  सनफैस  वन  और  सेक्रेण्ड  के  बारे  में  जिन  कमियों  का  उल्लेख

 भूतपूर्व  सेनिकों  ने  किया  है  इस  योजना  को  व्यावहारिकता  के  विषथ  उनको  सुधारने  के  विषय  में
 क्यों  कंदम  उठाने  जा  रहे  री-संटलमेंट  डायरेक्टोरेट  के  विषय  में  बहुत  सारी  शिकायतें  भूनपूवे
 सेनिकों  को  उन  शिकायतों  के  निवारण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ?  राज्यों  के  और
 जिला  सैनिक  बोर्ड  के  सदस्यों  के  कार्यों  के  बारे  में  बहुत  सन्देह  है  ।  मैंने  देखा  है  कि  जो  आदमी  जिसा
 सेनिक  बोर्ड  में  बैठा  हुआ  है  वह  बहुत  भेदभाव  करता  है  विशेष  तौर  पर  मतपूर्व  सैनिकों  की  आथिक
 मदद  देने  के  बारे  में  ।  यदि  वहां  पर  बेठा  हुआ  आदमी  जिम्मेदार  है  उसमें  कमिटमेट  की  भावना  है  तो

 भूतपूर्व  सेनिकों  को  सारी  सुविधायें  दी  जा  सकती  लेकिन  अधिकांश  जिला  सैनिक  बोड  ऐसे  हैं  जो

 ठीक  तरीके  से  अपनी  फंक्शनिंग  प्रोपर  वे  में  नहीं  कर  पा  रहे  जिनमें  प्रोपर  मैन-मंनजमेंट  नहीं  है  ।
 इस  मम्बन्ध  में  हाई  पावर्ड  कमेटी  ने  जो  सिफारिशें  की  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  किन-किन
 सदस्यों  ने  माना  है  ।  जिन  राज्यों  ने  उन्हें  नहीं  माना  वे  राज्य  भी  उन  सिफारिशों  को

 इसवेः  लिए  आप  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रहे  संविधान  के  आटिकल  16  (4)  के  जरिये  रिजर्वेशन
 की  व्यवस्था  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  एक  अमैंडमैंट  लाकर  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिये  रिजर्वेशन  की
 क्लॉज  इसमें  और  जोड़  दें  ।  इससे  न  केवल  गवर्नमेंट  सर्विसेज  में  बल्कि  पब्लिक  संक्‍टर  में  भी  भूतपूर्व
 सैनिकों

 को  रोजगार  मिल  सकेगा  ।  भूतपूर्व  सनिकों  को  एक  मांग  यह  है  कि  रो-सेटलमैंट  कमीशन  की

 नियुक्ति  की  इस  संबंध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  मैं  चाहता  ह॑  कि  माननीय
 मंत्री  जी  इस  दिशा  में  कोई  न  कोई  निर्णय  अवश्य  लें  ।

 है

 आखीर  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  भारत  सरकार  का  कोई  ऐसा  वक्रिग  ग्रुप  बनाने
 का  विचार  है  जो  भूतपूर्व  सैनिकों  के  कल्याण  के  लिए  रुल्स  फारमूलेट  करे  इन  रिगार्ड  टू  रिकग्नीशन
 आऑफं  मिलिटरी  सविस  फार  प्री-फिक्सशन  एण्ड  प्रोमोशन  इन  सिविल  जौब्स  ।  खास  तौर  से  भूतपूर्व
 सनिकों  में  जो  वार  वेटरन्स  सैकेण्ड  वल्ड  वार  बर्मा  सोल्जस  जिन्होंने  बर्मा  आर्मी  में  काम

 उन्हें  बहुत  कम  पंसा  मिलता  है  और  उनकी  स्थिति  बहुत  दयनीय  है  ।  उनके  कल्याण  के

 उन्हें  बिशिष  आर्थिक  मदद  उपलब्ध  कराने  के  लिये  सरकार  क्‍या  कदभ  उठाने  जा  रही

 श्री  चन्द्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  उपाध्यक्ष  महोदय  भूतपूर्व  सैनिक  एक
 व्यक्ति है  जिसे  राष्ट्र  किसी  लड़ाई  या  छूट-पुट  लड़ाई  के  पश्चात्‌  हीरो  महसूस  करता  उसकी  यह
 कह  कर  स्तुति  की  जाती  है  कि  उन्होने  राष्ट्र  की  सेवा  की  जब  बह  युद्ध  क्षेत्र  से  वापस  आता  है
 तो  जय-जवान  के  नारे  लगाये  जाते  है  लेकिन  जब  युवा  व्यक्ति  का  सेवाकाल  समाप्त  होने  को  आता

 तक  हमारे  प्रास  काफी  बहाने  हैं  जिस  चीज  का  उन्हें  अधिकार  उसे  देने  में  हमारे  पास  अनेकों
 आश्राम्ने  हैं  ।.
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 स्‍के  बल

 यह  कहने  की  जरूरत  नहीं  हे  कि  सरकार  ने  काफी  काम  किया  है  ।  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  भूतपूर्व  सैनिकों  कौ  सुविध्रा  दिलाने  को  तत्पर  रहती  थीं  उस  स्थिति  पर  यह  हुआ  था

 कि  एक  कैडर  पनरीक्षण  किया  गया  ओर  अनेक  अफसर  जो  एक  स्तर  विशेध्ष  पर  रुके  हुये  थे  उनकी
 तरक्की  शुरू  हो  लेकिन  उनका  पूर्नवास  संबंधी  एक  कमेटी  को  सौंपा  गया  जिस  की  अध्यक्षता
 उस  समय  के  रक्षा  राज्य  मंत्री  श्री  के०पी०  भिंह  देव  ने  की  ।  मैं  व्यक्तिगत  तौर  पर  यह  महसस  करता

 हं  कि  इन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  हम  आगे  न!गरिकों  से  ज्यादा  दिया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  वह  अपने
 जीवन  के  बेहतरीन  वर्ष  राष्ट्र  को  समंपित  करके  हमसे  कहीं  ज्यादा  कुर्बानी  करते  हैं  ।  यह  युवा

 उन  परिवारों  से  आते  हैं  जो  संपन्न  नहीं  हैं  ।  संपन्न  उद्योगपत्नियों  के  लड़के  अब  सेनाओं  मे  भर्ती  नहीं
 होते  हैं  क्योंकि  सेना  में  वह  तड़क-भड़क  नहीं  सहूलियतें  आदि  नहीं  हैं  जो  एक  वक्‍त  अग्रेंज
 दिया  करते  थे  ।  यह  एक  अफसोसजनक  पहलू  है  ।  मैं  एक  बहुत  ही  सीधा  सा  सवाल  पूछना  चाहूंग्रा  ।
 भारत  सरकार  के  कितने  राष्ट्र  के कितने  संसद  सदस्यों  के  लड़के  सेना  में  .
 यदि  हम  इसे  देख  सके  तो  हम  यह  समझ  पायेंगें  की  हम  सेना  के  लिए  क्‍या  कर  रहें  इसका  कोई
 कारण  जरूर  होना  चाहिए  ।  दुर्भाग्यवश  या  सोभाग्यवश  यह  कारण  मात्र  वित्तीय  दबाबों  का  नहीं  है  ।

 मैं  राष्ट्र  के  रूप  में  सदन  से  गुजारिश  करता  हूं  और  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हू  कि
 यदि  राष्ट्र  को  कुछ  कटोतियां  भी  करनी  पड़ें  ओर  नागरिकों  को  दी  गई  सहलियतों  उनकी
 जरूरतों  में  कुछ  कमी  भी  करनी  ता  भी  हमें  ऐसा  करना  चाहिए  कि  वह  भूतपूर्व  सेनिकों  के  हित
 में  हो  जिससे  उन्हें  एक  सम्मानित  पेंशन  के  साथ  अवकाश  दिया  जायें  ।

 वास्तव  में  कितने  भूतपूर्व  सैनिकों  को  नौकरियां  मिल  पाती  हैं  ?  आज  जब  एक  जेट  पाइलट
 जो  करोड़ों  रुपये  का  वायुयान  उड़ाता  है  जब  वह  रिटायर  होता  है  तो  वह  निराश  यवा  होता  ह  क्योकि
 जिस  तरह  के  रास्ते  उनके  लिये  खुले  हैं  दुर्भाग्यवश  वह  बहुत  थोई  हैं  |  वायुसेना  द्वारा  पैसा  देकर

 सेवानिवृत्त  किए  जाने  को  देखते  हुए  एकबार  तो  वायुसेना  के  कुछ  बेहतरीन  अफसरों  ने  एयर  इंडिया
 और  अन्य  उड्डयन  संस्थानों  में  नौकरियां  स्वीकार  कीं  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  पैसे  की  कमी  के
 दबाब  को  उन्होंने  महसूस  क्रिया  और  उन्होंने  बेहतर  सुविधायें  चाहीं  लेकिन  हमें  यह  देखना
 है  कि  जो  जवान  डकोटा  जो  अब  एक  पुराना  हवाई  जहाज  को  उड़ाते  लेकिन  भारतीय  वायुसेना
 उन्हें  उड़ा  रही  ऐसे  कई  वायुसेना  के  अफसर  हैं  जो  32  उड़ा  रहें  मैं  समझता  हूं  उनमें
 तीन  अनेकों  में  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गये  और  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  मिग-2॥  की
 भी  अनेकों  दुघंटनाएं  हुईं  ।  लेकिन  बह  अनुशासित  अफसर  अपने  वायु  यानों  एक  बार  वायुसेना
 अध्यक्ष  द्वारा  उनके  परिवारों  को  लिखने  के  मात्र  भूले  हुये  होरो  होकर  रह  गये  ।

 हग

 मैं  एक  बार  फिर  आपके  ध्यान  में  असमानताए  लाना  चाहूंगा  ।  एक  मेजर  जनरल  जो  मेजर
 में  रिटायर  हुआ  उसको  800  रु०  पेंगन  मिलती  जबकि  सेवानिवृत्त  में  रिटायर  होने  वाले  एक  मेजर
 को  875  रुपये  पेंशन  मिलती  है  ।  अर्थात्त  30  साल  पहले  सेवानिवृत्त  हुए  एक  मेजर  जनरल  को  उश्के

 1947  साल  बाद  रिटायर  हुतरे  मेजर  जनरल  से  कम  मिलो  हैं  ।

 अब  महोदय  अगर  आप  पिछले  वक्न्त  को  देखें  मुझें  विश्वास  है  यहां  कुछ  लोग  ऐसे  होंगे  जिन्हें
 थीं  के  मोर्चों  का  पता  होगा  ।  जब  आगे  के  मोर्चों  की  स्थिति  ऐसी  थी  कि  वहां  कोई  सहलियतें
 नहीं  थीं  ।  यह  अग्रिम  मोर्चे  देखने  लायक  थे  ।  लेकिन  हमारे  बहादुर  हमारे  बहादुर
 हमारे  बहादुर  हवाढाज  उन  जगहों  पर  टिके  रहे  और  उन्होंने  हमारी  अखंडता  के  लिए  संघर्ष

 दुर्भाग्यवश

 उन लोगों को उन व्यक्तियों से कम धन मिलता है जो आज रिटायर हुये जिनकी
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 जिदंगी  सेनाओं  के  अग्रिम  मोर्चो  पर  ज्यादा  सहलियत  भरी  थी  ।  महोदय  व्यवित  जो  उन  दिनों

 है  उसे  आज  रिटाय  र॒  छीन  वाल  ब्य  हे  सम  कम  बया  मिलता  है  |

 ti.  »  1971  के  बाद  झडपें  हुईं  लेकिन  हमारे  बहादुर  अफसरों  और  जवानों  के  कारण  समाप्त  न्हो
 पा  जिन्होंने  निकतम  हथियारों  से  सुसज्जित  दुश्मन  को  एक  सबक  सिखाया  |  हमारे  जबान  और

 हमारे  बायू  सोनिक  कहीं  बेहतर  हैं  ओर  राष्ट्र  क ेलिए  अपना  जीवन  समपित  करने  को  तैयार  हैं  ।
 लेकिन  क्‍या  यही  बात  उन  युवा  व्यक्तिग्गों  के  भविष्य  के  लिए  रुकावट  या  नकरात्मक  बात  बन
 जायेगी  री

 हमने  संसद  में  अपनी  अपने  पारिश्रमिक  बढाये  हैं  विधान  सभाओं  ने  अपनी
 पेंशन  बढाई  है  ।  लेकिन  एक  सेवामुबत  अफसर  की  पेंशन  की  क्या  स्थिति  है  ।  हम  जब  कानन  बनायें
 तो  वर्दी  के  प्रति  किये  गये  इस  गंभीर  अन्याय  को  जरूर  देखें  ।  दुर्भाग्यवश  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह

 ह॑  कि  रक्षा  मंत्रालय  में  वर्दी  का  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  रक्षा  मंत्रालय  जिसे
 सरक्षा  के  सारे  उपाय  करन  होते  जिसे  प्रधानमंत्री  को  रिपोर्ट  करनी  होती  ऊपर  .-  से

 तक  गैर  सैनिकों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  इन  बहादुर  युवा  लोगों  की  पुनेस्थापना  का  कायं  न
 केवल  हमें  देखना  है  बल्कि  वर्दी  वालों  को  भी  देखना  है  ?  इसलिए  मैं  आपके  जरिये  अनुरोध  करूगा
 कि  रक्षा  मंत्रालय  के  उच्च  पदों  पर  ज॑से  संयुक्त  संचिव  स्तर  पर  वहां  एक  अफसर  नौसेना

 या  वायुसेना  का  बारी-बारी  दो  या  तीन  साल  के  लिये  नियुबत  होना  चाहिए  जो  विशेष  तोर  से

 हमारी  सेनाओं  की  शिकायतों  को  देखें  |  यह  अत्यधिक  अनुशाप्तित  बल  यह  सवाल  नहीं
 यह  हडताल  में  भाग  नहीं  और  यह  हल्ला  नहीं  मचाते  ।  इसलिए  यह  हमारे  जैसे  सांसदों

 ओर  सरकार  के  प्रमख  का  दायित्व  है  कि  वह  इन  अनुशासित  लोगों  की  समस्याओं  को  जो

 हमारें  देश  की  सुरक्षा  के  हमारे  राष्ट्र  क  अस्तित्व  के  लिए  अपनी  जान दे  देते  हैं  ।

 मुझे  गलत  न  समझा  जाये  क्रि  मैंने  केवल  नकारास्मक  पहलू  ही  लिया  राज्यमंत्री

 कृपा  करके  हमें  एक  सार  दिया  ।  मैं  बहुत  प्रभावित  हूं  वह  अपनी  तरफ
 से

 पूरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 दुआ  इस  संक्षप  से  पूर्ण  केबिनेट  मिमिस्टर  हमें  नहीं  मिल  सके  ।  लेकिन  उनको  ज्यादा  जरूरी
 बड़ी  बातों  को  देखना  है  ।  मैं  उनको  दोप  नहीं  दूंगा  लेकन  संसद  सदस्य  के  तौर  पर  मैं  एक  बार

 फिर  रक्षा  मंत्री  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वह  मंत्नीमंडल  के  समक्ष  जिसे  क्षेत्र  को  उनके

 महान  और  प्रख्यात  पिता  ने  प्रतिनिधित्व  किया  वह  क्षेत्र  अपने  लोगों  के  एक  बड़  हिस्से  को  रक्षा
 में  भेजते  और  मझें  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  पहल  क

 के  साथ  देखेंगे

 भो  अजय  मशरान  उपाध्यक्ष  9  अप्र  ल  1981  को  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  भूतपूर्व  वीर  सेनिकों  के  प्रति  देश  के  दायित्व  पर  लोकसभा  में  बल  दिया

 उन्होंने

 भूत  कों  के  लिए  वैकल्पिक  ब्यवस्था  करना  राष्ट्रीय  दायित्व  हमें  इस

 मामले  पर  अनिबायं  रूप  से  कार्यवाही  करनी  भूतपूर्व  सैनिकों  के  कल्याण  भोर

 पुनर्वास  के  लिए  कार्यवाही  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  और  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  कहा

 गंया  ऐसी  कोई  वजह  नहीं  है  कि  इनमें  से  ज्यादातर  लोगों  को  विभिन्‍न  विकास  कार्यों  में

 लाभदायक  रूप  में  रोजगार  न  दिया  जा  सके  ।”

 ।
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 1981  में  इस  बारे  में  आवश्यकता  महसूध्र  ढ्री  और  भूतपूर्व  सैनिकों  की
 समस्याओं  पर  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  नियक्त  की  गई  |  10  मार्च  1984  को  गठित  इस  समिति  ने
 प्रशंसनीय  कार्य  किया  ओर  1984  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  ।  दुर्भाग्य  जंस  कि  माननोय
 रक्षा  राज्य  मंत्री  ने  अपने  वक्‍तब्य  में  कहा  स्वीकृत  सिफारिशों  से  बुनियादी  तोर  पर  भूतपूर्व  सैंनिकों
 को  आ्िक  रूप  में  अधिक  लाभ  नहीं  मिला  है  ।  वास्तव  में  स्वीकृत  हुई  कुछ  सिफारिशों  के  कारण  तो

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  हित  में  रुकावट  उत्पन्न  हो  रही  है  ।  मैं  इस  बारे  में  बाद  में  विस्तार  से
 मेरे  लिए  यह  कहना  अत्यश्विक  अनुचित  होगा  कि  रक्षा  मंत्रालय  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  कुछ  भी  नहों
 किया  है  ।  वास्तव  1981  के  वाद  से  भूठपूर्व॑  सैनिकों  पर  देश  का  ध्यान  तो  सामान्‍य  रूप  में  और
 रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  और  1984  में  इस  उच्चस्तरीय  समिति  की
 इन  सिफारिशों  के  प्रकाशित  होने  के  बाद  काफी  कुछ  किया  जा  चुका  है  ।

 लेकिन  इस  बारे  मे  कायंवाही  बहुत  धीमी  हुई  है  ओर  मुझे  यह  कहते  हुए  खद  हो  रहा  है  ओर
 माननीश  रक्षा  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  हमने  यह  ध्यानाकषंश  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है
 आज  एक  भूतपूर्व  सेनिक  क्या  महत्तस  करता  है  इस  बारे  में  मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  के  ध्यान  में  एक
 दोहा  लाना  चाहूंगा  ।

 लड़ाई  के  समय  में  भगवान  ओर  सेनिक  की  अत्यधिक  पूजा  होती  इससे  पहल  नहीं
 होती  है  ।  जब  लड़ाई  समाप्त  हो  जाती  है  ओर  सब  कुछ  ठीक  हो  जाता  है  तो  भगवान  को  भुला
 दिया  जाता  है  और  सैनिक  की  उपेक्षा  की  जाती  है  ।”

 एक  भूतपूर्व  सेनिक  बिल्कुल  इसी  प्रकार  महसूस  करता  चाहे  यह  ठीक  है  या  गलत  ।  इसी
 कारण  मैं  संक्षेप  में  और  शीघ्रतापूवक  यह  बताना  चाहूंगा  क्रि  इस  उच्च  स्तरीय  समिति  का  कार्यान्यवन
 कंसे  धीमा  रहा  है  ।

 जमा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  स्वीकृत  हुई  महत्वहीन  भूतपूर्व  सैनिक  की  परिभाषा
 सेवा-निवत्ति  प्रमाणपत्र  में  सुधार  से  संबंधित  हैं  और  कुछ  प्लिफारिशें  ऐसे  हैं  जिनके  बारे  में  केन्द्र
 सरकार  ने  राज्यों  को  केवल  पत्र  लिखे  इन  पत्रों  को  प्राप्त  करने  वाले  राज्यों  ने  इन्हें  फाइलों  में
 लगा  दिया  है  और  किसी  प्रकार  की  कोई  कायंवाही  नहीं  की  क्योंकि  इस  बारे  में  कोई  वैधानिक
 अथवा  कानूनी  अनिवायंता  नहीं  है  |  स्वीकृत  हुई  एक  मुख्य  सिफारिश  यह  थी  कि  सेवा-निवृत्त  के  बाद
 सरकारी  नोकरी  लेने  वाले  भूतपूर्व  संनिकों  के  लिए  प्रारम्भिक  वेतन  तय  करने  हेतु  आदेशों  को
 सरल  और  एक  समान  लागू  किया  जाए  ।  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वयन  भूतपूर्व  सैनिकों  का  अपमान
 करना  भिन्‍न  नियमों  के  कारण  भूतपूर्व  सेनिकों  को  अपने  प्रारम्भिक  वेतन  तय  करवाने  के  लिए
 वर्षों  तक  इन्तजार  करना  पड़ा  |  इस  सिफारिश  के  फलस्वरूप  बनाए  गए  नए  नियम  इतने  निम्न  स्तरों
 पर  निर्धारित  किए  गए  कि  वे  उस  अम्तरिम  पुनः  रोजगार  के  वेतन  से  भी  कम  थे  जो  कि  इन  असेनिक
 नोकरियों  पर  लगने  वाले  भूतपूर्व  सेनिकों  को  दिए  जाते  हैं  ।  इस  सिफारिश  को  लागू  करते  समय
 सरकार  ने  तो  यहां  तक  आदेश  कर  दिए  कि  पिछले  वर्षों  के  दौरान  इन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  जो  कथित
 अधिक  धनराशि  दो  गई  है  उसकी  वमूली  कर  ली  जब  यह  वसूली  शुरू  हुई  तब  अनेक

 भूतपूर्व  सैनिकों  विशेष  रूप  से  डाक  और  दूर  संचार  विभाग  वालों  ने  अपने  वेतनों  में  अत्यधिक
 कटौती  करवा  दी  ।  सरकार  ओर  संंधित  मंत्रालय  पर  मेरें  बार  बार  के  अनुरोध  से  कोई  असर  नहों
 पड़ा  ।  अन्ततः  ये  भूतपूर्व  सैनिक  न्‍्थायालय  में  गए  और  इन्होंने  वसूली  स्थगित  करने  के  आदेश  प्राप्त
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 किए  ।  तब  भी  सरकार  ने  स्थगन  का  आदेशों  का  लाभ  सभी  भूतपूर्व  सेनिकों  को  न  उन्हीं  को  विया
 जो  न्यायालय  में  गए  थे  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  अपने  भूतपूर्व  सैनिकों  कमंचारियों  को  न्यायिक

 सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  कर  रही  है  |  इत  अनुश्मासित  सेनिकों  को  यह  विश्वास  है  कि
 सरकार  उनके  साथ  न्याय  करेगी  लेकिन  उनके  पास  न्यायालय  में  जाने  के  अतिरिक्त  कोई  विकल्प  नहीं  हैं
 ओर  यह  अत्यंत  महंगी  प्रक्रिया  जब  भूतपूर्व  सैनिक  सेना  में  कार्यरत  था  तब  उस  द्वारा  किराए  पर  दी
 गई  कृषि  मकान  और  व्यावसायिक  भूखंड  पर  उस  द्वारा  पुनः  कब्जा  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने
 रोजबार  की  रिक्तियों  के  मकानों  और  आवास-स्थलों  के  किराया  नियंत्रण  अधिनियम

 पं  संशोधन  करने  जैसे  अनेक  मामलों  पर  राज्य  सरकारों  को  लिखा  था  ।  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की

 इच्छा  को  कितने  राज्यों  ने  कार्यान्वित  अथवा  उसका  पालन  किया  है  ?  क्‍या  सरकार  ने  की  गई
 कार्यवाही  पर  निगरानी  रखी  जहां  तक  मुझे  पता  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।  मेरी  जानकारी  के

 मुताबिक  एक  भी  राज्य  ने  इन  सिफारिशों  को  पूर्णतया  लागू  नहीं  किया:है  ।

 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इन  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन  राज्यों  पर  किसी  विधाई
 अनिवाय॑ता  मे  सम्बद्ध  किया  जाए  और  माननीय  रक्षा  मंत्री  राज्य  सरकारों  पर  इसके  अनिवाय॑

 लिए  कानून  बनाने  के  तरीकों  पर  विचार  कर  सकते  हैं  । 8 ।

 सदा  यह  कहती  रही  है  कि  वह  भूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्याओं  को  अच्छी  तरह  समझती

 है  और  मैंने  सदा  ही  यह  अनुरोध  किया  है  कि  सरकार  अपनी  सहानुभूति  उन्हें  आर्थिक  सु  बाएं  देकर

 दर्शाएु  ।  उच्च  स्तरीय  समिति  की  उन  सभी  प्षिफारिशों  को  सरकार  ने  स्त्रीकार  नही  किया  है  जितके

 द्वारा  भूतपूर्व  सैनिक्रों  को  कुछ  वित्तीय  लाभ  अथवा  उनके  पुनर्वास  में  मदद  देने  के  लिए  कुछ  धनराक्षि

 प्रदान  की  जाती  ।  पनंत्रास  आधनियम  बनाने  और  धविफारिशों  का  कार्यान्वयन  देखने  के  लिए  एक

 संसदीय  समिति  गठित  करने  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 इन  दोनों  सिफारिशों  से  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  भमिफारिशों  को  कारगर  रूप  से  लागु  करने  में

 निगरानी  करने  में  सरकार  को  मदद  मिली  ।  चूकि  सरकार  इन  सिफारिशों  को  कारगर  रूप  से

 कार्थान्वित  करने  व  निवरानी  करने  में  असफल  रही  है  तो  यह  कार्य  एक  संसदीय  समिति  को  क्यों  नहीं

 सौंप  दिया  जाता  ?  इससे  निश्चित  रूप  में  मंत्रालय  को  अपना  कार्य  गैर-सरक्रारी  आधार  पर  करने  में

 मदद  मिलेगी  ।  यदि  सरकार  इन  लोभों  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  गंभीर  है  तो  सरकार  स्वयं
 के  लिए  ऐसा  कानन  क्यों  नहीं  बनाती  कि  स्वीकृत  सिफारिशों  का  समयबद्ध  कार्यन्वयन  हो  सके  ।

 सरकार  ने  यह  भी  कहा  है  कि  भूतपूर्व  सोनिकों  के  पुरवास  के  लिए  योजना  परिव्यय  के  माध्यम

 से  यह  राष्टीय  भतपर्व॑  वित्त  निगम  की  स्थापना  पर  कार्यवाही  करेगी  ।  यह  सच  है  कि  एस.ई.एम

 एम  और  1  नामक  दो  योजनाए  शुरू  को  गई  हैं  आ  इनके

 लिए  मैं  बहत  अच्छे  क  यॉन्वयन  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  को  अत्यधिक  हादिक  एवं  पूण  वधाई

 देना  चा  लांकि  कुछ  अन्य  राज्यों  में  इनका  कार्यान्वयन  बहुत  धीमा  रहा  इनके  लिए  वित्त

 राज्य  वित्त  निगम  के  माध्यम  से  की  जानी  राज्य  वित्त  निगम  इन  योजनाओं  के  अन्तगत

 ऋण  मजूर  करने  में  बहुत  घीमे  हैं  और  काफो  आवेदन  आज  भी  लम्बित  पड़  ऋण
 मंजूर  होने  के

 बावजूद  इनकी  घनराशि  वितरित  नहीं  की  गई  मैं  ऐसे  अनेक  मामले  जानता  हू  जिनयें  ऋण

 मंजूर  हो  चुका  भवन  बन  गया  मशीनें  स्थापित  हो  गई  लकिन  भूतपूर्व  खेनिकों
 को  इन

 योजनाओं  के  तहत  कार्यवाहक  पू  जी  नहीं  दी  गई  मैं  माननीय  रक्षा  मंत्री  से  आग्रह  करता  हूं  कि
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 बह  प्रभाव  का  उपयोग  करते  हुए  एक्स  1  तथा  एक्स  I

 पर  उचित  रूप से  कार्यान्वयन  न  कर  रहो  राज्य  सरकारों  को  वाध्य  करें  ।

 .350  करोड़  रुफ्ये  के  योजना  परिव्यय  की  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में
 सरकार  का  कहना  है  कि  मौजूदा  योजनाओं  के  माध्यम  से  इस  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  केन्द्र  स्तर
 पर  170  करोड़  रुपये  का  आवंटन  है  और  राज्य  स्तर  पर  180  करोड़  रुपये  देने  का  प्रावधान  है
 लेकिन  वास्तव  में  इसमें  से  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  मुझे  बताया  गया  है  क्रि  इस  समय

 एस०  ई०  एम०  एफ०  ई०  के  लिए  1  करोड़  रुपये  है  और  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बंक  द्वारा  |  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  व्यवस्था  है  ।  उस  योजना  के  लिए  2  करोड़
 रूपये  से  क्या  हो  सकता  है  जिसके  लिए  350  करोड़  रुपये  का  प्रावधा  ?  उन  प्रमुख  सिफारिशों
 को  स्वीकार  नहीं  किया  है  जिनसे  भूतपूर्व  सेनिकों  को  यथार्थ  राहत  मिलती

 मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  सेना  के  काभिकों  को  कम  उम्र  में  क्यों  सेवानिवृत्त  कर
 दिया  जाता  तथा  उन्हें  58  वर्ष  तक  रोजगार  क्‍यों  नहीं  दिया  जाता  है  ?  इसे
 कार्यान्वित  क्‍यों  नहीं  किया  जांता  है  ?

 सरकार  ने  समूह  ओर  पदों  पर  उपयुक्त  उम्मीदवारों  की  भर्ती  के  लिये
 सिफारिश  15.7  को  मान  लिया

 प्रधान  मंत्री  ने  निर्देश  दिये  हैं  कि  समूह  ‘we’  और  के  15  प्रतिशत  पदों  को  भूतपूर्व  सैनिकों
 द्वारा  भरा  जाए  ।  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  भरे  जाने  वाले  +्क्त  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  सक्तिवीय
 समिति  बनायी  गयी  थी  ।  चार  वर्षों  के  बाद  भी  प्रधानमंत्री  के  निर्देश  के  अनुसार  एक  भी  भूतपूर्क
 संनिक  का  भर्ती  नहीं  किया  गया  क्‍या  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  में  से एक  सबसे

 महत्वपूर्ण  सिफारिश  का  ढिलाई  से  कार्यान्वयन  नहीं  किया  गया

 अब  मैं  पूतपूर्व  सैनिकों  के  ज्वलंत  प्रश्न  अर्थात्‌  एक  रेंक  एक  पेंशन  का  उल्लेख  करता  हूं  ।
 माननीय  रक्षा  मंत्री  रक्षा  राज्य  रक्षा  मंत्रालय  तथा  सम्पूर्ण  राष्ट्र  इस  समस्या  से  परिचित  है  +

 जैसा  कि  हम  जानते  हैं  कि  इस  समय  सेव्ानिवृत्ति  के  आधार  पर  रक्षा  कर्मियों  की  पांच  पेंशन  दरें

 हैं  ।  आज  सेवानिवृत्ति  होने  वाले  एक  वरिष्ठ  जे०सोउ>ओ०  को  1977  से  पहले  संवानिवृत्त हुए
 कनेल  से  अधिक  पेंशन  मिलती  हैँ  ।  जब  मैं  अपनी  बस्तुयें  खरीदने  जाता  हूं  तो  दुमानदार  अ  पने  मूल्य

 निर्धारित  करने  के  लिए  मेरी  सवानिवृत्ति  की  तिथि  नहीं  पूछता  याद  सरकार  एक  रेंक  एक  पेंशन
 वाली  बात  नहीं  मान  सकती  तो  मेरा  रक्षा  मंत्रालय  से  निवेदन  है  कि  विभिन्‍न  रक्षा  कमियों  को ु

 न्‍न्‍न  श्रेणी  की  पेंशनों  के  आधार  पर  निर्धारित  मूल्यों  की  उचित  दर  की  दुकानें
 खोलते  के  लिए  खाद्य  एवं  नागंश्कि  आपूर्ति  मंत्रालय  के  साथ  विचार  विमर्श  करें  ।  ह

 सशस्त्र  सना  कर्मियों  को  पेंशन  अन्तिम  वेतन  के  आधार  पर  न  देकर  रेंक  के  आधार  पर  दीं  जाती

 है  ।  इस  प्रकार  एक  मेजर  को  वतन  को  ध्यान  में  न  रखते  आवश्यक  न्यूनतम  सेबा  काल  में

 पेंशन  क  रूप  में  एक  निश्चित  घनराशि  मिल  जाती  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  इस  बात  से  सहमत

 होंगे  कि  1979  मे  संबानिवृत्त  मेजर  को  इसके  पश्चात  अथवा  आज  सेवानिवृत्त  मंजर  के  समान  ही
 अच्छा  या  बुरा  जीवन  निर्वाह  करना  होगा  ।
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 हाल  के  निर्णय  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  उच्च-न्यायालथों  और  उच्चतम-न्यायालय  के
 न्यायाधीशों  को  समान  पेंशन  दी  है  चाहे  वे  उच्च-न्यायालय  अथवा  उच्चतम-न्यायालय  के  न्यायाधीश

 उनको  सेवानिवृत्ति  की  तिथि  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  इस  प्रकार  आज  कुछ  न्यायाघीक्षों
 को  उनके  अन्तिम  वेतन  से  अधिक  पेंशन  मिलती  है  ।  यद्यपि  निर्णय  में  कहा  गया  कि  इसे  पूर्वोंउदाहरब
 के  रूप  में  न  माना  जाए  परन्तु  मेरे  विच्वार  से  आँकड़ों  की  दृष्टि  स ेयह  एक  उदाहरण  है  और

 प्राकृतिक
 न्याय  के  वितरण  का  नया  उदाहरण  है  ।

 एक  रेक  की  एक  पेंशनਂ  के  कार्यान्‍्वन  में  वित्तीय  प्रभाव  के  अनेक  आंकड़े  दिये  गये  हैं  ।  सरकार
 को  डराने  के  लिए  इन  आकड़ो  में  गड़बड़ी  की  गयी  है  ताकि  वह  उस  सिफारिश  को  स्वीकार  न  करे
 जो  देश  के  54  लाख  से  अधिक  ओर  प्रत्येक  बषं  बाद  60,000  भूतपूर्व  सैनिकों  की  मुख्य  मांग  है  ।

 मैं  विनख्रता  पूर्वक  माननीय  रक्षा  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  रेंक  की  समान
 पेंशनਂ  के  लाभ  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  तो  नौ  सेना  और  वायु  सेना  के  कमियों  पर  सरकार
 को  150  करोड़  रुपये  से  अधिक  वहन  नहीं  करने  यह  150  करोड़  रुपये  की  धनराशि
 धीरे  कम  हो  जायेगी  क्योंकि  अधिकतर  लाभान्वित  लोग  वे  जो  पड़ले  सेवानिवृत्त  हो  उुके  हैं  तथा
 जो  वृद्ध  हैं  तथा  समय  गुजरने  के  साथ-साथ  लाभाग्बितों  की  संख्या  कम  हो  जायेगी  ।  इस  प्रकार  राष्ट्रोय
 राजस्व  पर  दबाव  धीरे-धीरे  कम  हो  जायेगा  और  यदि  1-1-1986  से  पहले  सेवानिवृत्त  सैनिकों  की

 मृत्यु
 हो  गयी  हैं  तो  दबाव  शून्य  होगा  ।

 मुख्य  समस्या  यह  है  कि  आज  समान  रेंक  की  समान  पेंशन  के  आधार  पर  असन्‍्तोष  फंल  रहा
 है  ।  मैं  मंत्री  महादय  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  अपने  मंत्रालय  और  रक्षा  लेखा  के  अधिकारियों  के
 साथ  हमारी  समान  रेंक  की  समान  पेंशनਂ  की  मांग  पर  गम्भीरता  से  बिचार  गव्मिर्श  करें  क्‍योंकि
 आज  1984  की  उच्चस्तरीय  समिति  की  68  प्िफारिशों  में  से  यदि  समान  रेंक  की  समान  पेंशनਂ  की
 सिफारिश  को  मान  लिया  जायेगा  ठो  अन्य  सिफारिशें  भुलायी  जा  सकती  हैं  तथा  उनके  लिए  ह्तना
 दबाव  नहीं  डाला  जायेगा  जितना  इस  लंबित  सिफारिश-के  लिए  डाला  जा  रहा  जहां  तक  पूुर्नवास
 का  सन्बन्ध  1980  से  लेकर  1989  तक  सरकार  ने  ऐसा  कार्य  किया  है  जो  विश्व  के  किसी  देश
 में  नहीं  हुआ  है  ।  भूतपूर्व  सैनिक्रों  की  तरफ  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  तथा  सरकार  बहुत  अच्छा  कार्य
 कर  सही  इस

 ह
 मांग  को  स्वीकार  करके  सरकार  को  सम्मान  प्राप्य  करता  चाहिए  क्योंकि  भूतपूर्व

 सैनिकों  को  वित्तीय  चिता  अधिक  है  ।

 श्री  चितामभि  प्राणिग्रहो  :  मैं  माननीय  श्री  अजय  भरी  हरीश  रावत  ओर  श्री
 सी०  पी०  एन०  सिंह  का  बड़ा  आभारी  हुं  जिन्होंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  बोलते  हुए  बताया  कि
 विगत  वर्षों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  प्रदान  कल्याणकारी  सुतविवायें  दं

 पुनेवास  के  लिए  हमने  तथा  सरकार  ने  क्‍या  किया  हैं  ।  हम  अपने  माननीय

 समझते  हैं  ह

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  मैं  भूतपूर्व  शैनिकों  से  बराबर  सम्पर्क  बनाये  हुए  हूं  तथा  जब  भी

 कोई  कठिनाई  होती  है  तो  वे  हमारे  माननीय  रक्षा  मंत्री  से  मिलते  हैं  ॥  माननीय  सदस्यों  को  भूतपूर्व
 सनिकों  के  पुरनंवास  कार्यक्रम  में  बड़ी  रूचि  है  क्योंकि  वे  हमेशा  हमें  उनकी  कठिनाइयां  बताते  हैं  ओर

 हम  उनकी  सहायता  करते  हैं  ।
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 मुझे  इसकी  भी  खुशी  है  कि  भूतपूर्व  सेनिक  भी  हमारे  मामनीय  सदस्यों  के  सं  वा  करष्य  के  प्रति

 अनुकूल  प्रतिक्रिया  दिखाते  हैं  ।
 न

 मर्य  बातों  का  उल्लेख  क  जो  अभी  शक  हरीश |  मैं
 एक  या

 मुख्य  बातों
 का  उल्लेख

 करू  गा  जो
 अभी

 हमा
 साथियों  ने  कही  हूँ  ।  श्री  हरीश

 रावत  ने  पेंशन  की  इस  समस्या  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।

 में  एक  बात  बताना  चाहता  हूं
 कि  सरकार  ने  भ्तपव॑  संनिकों  की  चौथे  गेतन  आयोग

 की  सिफारिशों  से  भी  अधिक  सहायता  की  है  ।

 उच्चस्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  चौथे  केन्द्रीय  बंतन  आयोग

 के  विचारार्थ  विपयों  में  संशोधन  किया  गया  तथा  पेंशन  भोगियों  थेः  पेंशन  ढाँचे  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 पहलौ  बार  वेतन  आयोग  से  भूतपूर्व  पेंशन  भोगियों  के  बार  में  सिफारिश  करने  लिये  कहा  गया  +

 चोथे  वित्त  आयोग  की  शिफारिशों  को  मान  लिया  गया  है  ओर  ज॑सा  कि  शावत  ने  कहा  है

 कि  कुःछ  मामलों  में  संशोधप्तन  किया  गया  उदाहरणार्थे  शल  प्रतिशत  निशक्तता  में  सःश्रधन  किया

 गया है
 ।  चोथे  आयोग  ने  वेतन  अधिकारियों  और  अवेतनिक  कमाडिग  ऑफिसरों  को  निशक्तता  तत्व

 600  रुपये  प्रति  माह  करने  की  सिफारिश  की  थी  परन्तु  सरकार  ने  750  रुपये  प्रतिमाह  की  मंजूरी
 दी  कनिष्ठ  कमा्डिंग  ऑफिसरों  के  लिए  वेतन  आयोग  ने  450  रुपये  प्रतिमाह  करने  की  शिफारिश
 की  थी  परन्त  सरकार  ने  550  रुपये  प्रतिमाह  करने  की  स्त्रीकृत  दी  अन्य  रेंक  के  कमंचारियों के
 लिए  वेतन  आयोग  ने  450  रुपये  की  सिफारिश  की  थी  और  हमने  भी  450  रुपये  प्रतिमाह  मंजूर
 किए  हमने  युद्ध  में  घायल  पेंशन  भोगियों  की  सुत्रिधाओं  में  भी  वृद्धि  की  है  शतप्रतिशत  निशबतता

 की  धनरा
 श॒  500  रुपये  स  लेकर  1000  रुपये  प्रतिमाह  कर  दी  है  गयी  ।

 न्यूनतम  पेंशन  के  रूप  में  प्रतिसाह  300  रुपये  की  सिफारिश  की  गई  थी  जिस  बढ़ाकर  375
 रुपये  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  ।  निशक्तता  पेशन  के  न्यूनतम  सं  वा  तत्व  को  बढ़ाकर  375  रुपये  प्रतिमाह
 करने  के  लिए  पेंशन  क॑  निशक्तता  तत्व  तथा  अनुगृहीत  राशि  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  है  । ता

 *  सरकार  ने  जीवन  निर्वाह  लागत  में  वृद्धि  होने  पर  कुछ  अवधि  बाद  राहत  देने  से  संबंधित
 सिफारिशों  को  भी  मान  लिया  है  और  1-1-1986  को  जोड़ी  गई  पेंशन  के  आधार  पर  कुछ  अवधि
 बाद  राहत  दी  गई  है

 अब  मैं  एक  रेंक  के  लिए  एक  पेंशन  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  मेरे  मित्र  श्री  अजय  मुशरान  एक
 भूतपूव॑  सैनिक  हैं  और  बह  इन  मामलों  में  अत्यधिक  रूचि  रखते  उन्होंने  150  करोड़  रुपये  का
 आंकड़ा  बताया  है

 |  लेकिन  अब  रक्षा  विभांग  के  पेंशन  लेने  वालों  के  लिए  1989-90  की  पेंशन  के

 लिए  कुल  बजट  प्रावधान  लगभग  1350  करोड़  रुपये  है  इसमें  सिर्फ  पेंशन  के  लिए  800  करोड़  रुपये
 एक  बार  अदायगी  होने  वाली  उपादान  राशि  और  पेंशन  की  संगणित  राशि  इसमें  सम्मिलित

 नहीं  जा

 श्री  अजय  सशरान  :  ब्यय  बजट  के  खण्ड  |  में  1350  करोड़  प
 दी  गई  इसमे  कहा  गया  है

 :
 1350  करोड़  रुपये  की  धनराशि  में  रक्षा  सेबाओं  के  सेवानिवृत

 चारियों  की  पेशन  त्था  अन्य  सेबानिवृति  के  लाभ  तथा  अन्य  असौनिक  रेलवे  इत्यादि
 लिंत  व्यय  बजट  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  पेशन  की  1350  करोड़  रुपये  की  धनराशि  का
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 वितरण  इस  प्रकार है  :  यलप्रेना  के  लिए  1279.06  करोड़  नौ  सेना  के  लिए  19.03  करोड़
 ओर  वाघु  सेना  के  लिए  50.90  करोड़  रुपये  ।  इसमें  इन  सेवाओं  में  कार्यरत  अस्ेनिक  भी  सम्मिलित

 हैं  ।  हम  यहा  पर  पूर्ण  रूप  से  भृतपूर्व  सौनिकों  की  ही  चर्चा  कर  रहे  हम  यहां  पर  इस  बजट  में
 रक्षा  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  रक्षा  पेशन  व्यय  बजट  खण्ड  11  के  पष्ठ  रुच्या  37  पर  दिये  गए  असंनिक

 कम चारियों  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  इसमें  इसके  बाद  एक  स्पष्टीकरण  टिप्पणी  दी  गई  इसमें
 कहा  गया  है

 भाग  के  अन्तगंत  सेवानिवृत  रक्षा  कर्मचारियों  से  संबॉधत  पेंशन  के  खर्चो  का
 प्रावधान  है  ।  इसमें  युद्ध  के  दौरान  घायल  होने  पर  वेतन  निशकतता  पेंशन  आदि
 आकस्मिक  पुरस्कार  तथा  वीरता  पुरस्कारों  की  अदायगी  सम्मिलित  है

 जब  हम  रेंक  की  समान  की  बात  करते  हैं  तो  हम  कंवल  सामान्य  पेंशन  की  ही
 बात  करते  यह  लोगों  को  80.40  के  अनुपात  में  दी  जाती  है  ।  चौथे  वेतन  आयोग  से  पूर्व  यह
 अनुपात  80.30  था  ।  वेतन  आयोग  ने  इस  अनुपात  को  सुधार  कर  ४0.40  कर  दिया  ।  मौजूदा
 विषमता  1977,  1979,  1982,  1985  तथा  दिसम्बर  1985  में  हुई  इन  पांच  वेतन  वृद्धियों
 फलस्वरूप  है  ।

 म  प

 सलिए  इस  अनुपात  को  80:40  के  रूप  में  स्वीकारा  गया  लेकिन  इस  1350  करोड़
 रुपये  की  धनराशि  में  व्यय  बजट  खण्ड  एक  तथा  दो  की  इन  स्पष्टीकरण  टिप्पणियों  के  अनुसार

 का  काफी  भाग  असैनिकों  के  लिए  भी  है  ।

 श्रो  चिन्तामणि  पाण्ग्रहो  :  जैसा  कि  मैं  कह  रहा  हमारे  मित्र  तथा  देश
 सैनिकों  के  कल्याण  तथा  पुनंवास  को  सबसे  अधिक  सम्मान  दे  २हे  घ्सलिए  भूतपूर्व  सैनिकों  के

 पुनंवास  के  लिए  हमें  जो  भी  प्रयास  करना  है  हम  पूर्ण  रूप  से  ये  प्रयास  कर  रहे  इसीलिए  हमने
 यह  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  थी  ।  श्री  अजय  मुशरान  ने  इन्दिरा  जी  का  वक्तव्य  पढ़ा  ।  इससे
 यह  जाहिर  होता  है  कि  हमारी  सरकार  तथा  हमारा  नेतृत्व  यह  सुनिश्चित  करने  का  कितना  इच्छुक
 है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  का  उचित  रूप  से  पुनंवास  हो  और  उन्हें  सभी  सुविधाएं  इसलिए  जंसे
 इन्दिरा  जी  ने  कहा  हम  इमे  एक  राष्ट्रीय  दायित्व  के  रूप  में  लेते  हैं  ।

 जहां  तक  एक  रैंक  की  एक  पेंशन  का  मामला  इस  बार  में  न्यायालय  में  कार्यवाही  चल  रही
 है  ।  इसलिए  हमें  देखना  है  कि  न्यायालय  क्या  निर्णय  देता  है  ।  हम  इस  पर  चथिस्तार  पूवंक  नहीं  बोल
 सकते  क्‍योंकि  यह  अदालत  के  विचाराधीन  मामला  है  ।

 यह  सही  है  कि  इस  1350  करोड़  रुपये  की  धनराशि  में  रक्षा  में  लगे  असनिक  भी  सम्मिलित

 है  ।  लेकिन  उनकी  संख्या  अपक्षाबृत  बहुत  कम  2  लाख  के  असपास  है  जबकि  रक्षा  सेनाओं
 के  पेंशन  प्राप्तकर्ता  लगभग  12  लाख  हैं  ।  कुछ  रैंक्ों  की  पेंशन  में  विषमटा  के  बारे  अलग  अलग

 रहे  एक  ही  रैंक  के  व्यक्तियों  की  पेंशन  में  विषमता  सदा  ही  रही  है  ओर

 श्री  अजय  मुशरान  :  इस देश  में  गरीबी  हमेशा  से  ही  रही
 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  |  हमें  पंशन  प्राप्तकर्ताओं  के  मामले  में  भी  ऐसा  ही  करना  चाहिए  ।
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 भ्री  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :  यह  अलग  मामला  है  ।  हमने  न्यूनतम  पेंशन  375  रुपये  निर्धारित

 की  है  जबकि  चोये  वेतन  आयोग  ने  300  रुयये  प्रतिमाह  की  तिफारिश  की  थी  ।  इस  वृद्धि  के

 स्वरूप  अलग  अलग  समय  पर  सेवा-निवृत  हुए  अनेक  लोगों  को  1-1-86  से  यही  पेंशन  दी  गई  ।  चूंकि
 मामला  अदालत  के  पास  है  इसलिए  देखते  हें  कि  क्‍या  निर्णय  होता  है  ।

 थी  अजय  मुशरान  :  हमारे  उच्च  न्यायालय  तो  आप  ओर  पन्‍्त  जी  हैं  ।

 श्री  चिन्ता  पा9णिप्रहो  :  जंसा  कि  श्री  रावत  जी  ने  बताया  है  प्रतिवर्ष  50,000  व्यक्ति  सशस्त्र
 सेनाओं  से  सेवानिवृत्त  होते  हैं  और  भूंतपूर्व  कहलाते  हैं  ।  सामान्य  स्थिति  यह  है  कि  रक्षा  सेनाएं
 छोड़ते  समथ  लगभग  20  से  25  प्रतिशत  व्यक्ति  यह  कहते  हैं  कि  उन्हें  रोजगार  की  जरूरत  नहों
 फिर  इनमें  कुशल  व्यक्तियों  की  श्रंणी  है  जो  *वयं  ही  नौकरियां  प्राप्त  कर  लते  उन्हें  सरकार  से
 किसी  सहायता  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  है  ।  अनेक  लोग  ऐसे  भी  हैं  जो  नौकरी  दिए  जाने  के  बावजूद
 अपने  घर  स  बहुत  दूर  जाने  के  इच्छुक  नहीं  होते  हैं  ।  इन  तीन  माउदंडों  को  ध्यान  में  रख  कर  हम
 देखते  हैं  कि लगभग  20,000  से  25,000  भूतपूर्व  सैनिक्नों  को  प्रति  वर्ष  रोजगार  दिया  जा  रहा
 यह  अच्छी  उपलब्ध्रि  है|  हमें  इस  बारे  में  निराश  होने  की  जरूरत  नहीं  लगभग  बीस  हजार  से
 पच्चीस  हजार  भूतपूर्व  सेनिकों  को  प्रति  वर्ष  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।  प्रति  वर्ष  सेवानिवुत
 होने  वाले  सैनिकों  की  संख्या  लगभग  50,000  हैं  और  इनमें  से  लगभग  पचास  प्रतिशत  को  प्रतिवर्ष
 रोजगार  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ,  यह  प्रतिशत  काफो  अच्छी  है''*  ।  इसलिए  जो  कुछ
 अजय  मुशर।न  जी  ने  कहा  है  उस  पर  तो  राज्यों  को  कार्यवाही  करनी  हम  उन्हें  पहल  दी  निदेश
 दे  चुके  रक्षा  मंत्रालय  और  गृह  मंत्रालय  सदा  ही  राज्य  सरकारों  को  यह  लिखते  रहे  हैं  कि
 गार  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  जो  कोटा  आरक्षित  किया  गया  है  उसे  वे  अवश्य  ही  कार्यान्वित
 करेंਂ  |

 क्रो  अजय  मुशरान  :  केवल  लिखना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  गृह  मंत्रालय  के  धीम  कार्यान्वयन  के
 कारण  हमें  सोमा  सुरक्षा  बल  में  1,200  रिक्तियां  खोनी  लेकिन  कुछ  नहीं  हुआ  ।  मैंने  इस  मामले
 से  सम्बद्ध  गृह  राज्य  मंत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रलय  को  भी  सूचित  किया  था  ।  वे  कहते  हैं

 कि  सीमा  सुरक्षा
 बल  में  नौकरी  पाने  के  इच्छुक  व्पक्तित  को  सेना  छोड़ने  के  दो  वर्षों  के  भीतर  इसमें  शामिल  हो  जाना
 चाहिएਂ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुशरान  उन्हें  उत्तर  देने  दें  ।  मैं  पहले  ही  आपको  इतने  ज्यादा  प्रश्न

 पूछने  की  अनुमति  देकर  काफी  छूट  दे  चूका  हूं  ।

 शो  चिम्तामणि  पाणिग्रहो  :  मुझे  खुग्ी  है  कि  श्री  अजय  मुशरान  यह  सब  बातें  जानते
 है  और  संभवतः  इस  जःनकारी  के  जोश  मे  बह  कभी  कभी  विषय  से  थोंडा  बाहर  चले  जाते  हैँ  । रह

 भ्रो  अजय  म॒शरान  :  चार  वर्षों  के  बाद  भूतपूर्व  सैनिकों  की  तडलीफों  पर  चर्चा

 हो  रही  है

 श्री  चिन्तामनि  पाणिग्रहो  :  वह  अवश्य  ही  जानते  होगे  कि  अभी  कुछ  समाप्त  नहीं
 हुआ  है  ।  अब  यह  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  यह  कार्य  किया  मान  लीजिए  ये  1,200
 पद  दे  दिए  जाते  हैं  तो  हम  इन  रिक्तियों  को  ।

 करो  अजय  मुशरान  :  धीमे  कार्यान्वयन  के  कारण  ये  पद  समाप्त  हो  गए

 170



 6  1911  अविलस्थनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 शो  चिन्तामणि  पालिग्रहो  :  हम  इसी  को  ठीक  करने  का  प्रयास  कर  रहे  श्री

 हरीश  राकत  कहं  रहे  थे  कि  सैत्रिक  बोर्ड  तथा  जिला  सैनिक  बोर्ड  उचित  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहे
 इसके  लिए  एक  समिति  थी  और  हमने  राज्य  सरकारों  को  भेजे  निदेशों  में  अनुरोध  किया  है  कि

 इन  सैनिरों  बोर्डों  तथा  जिला  सैनिक  बोर्डों  को  सक्रीय  जिया  इसलिए  यह  सब  »ज्णों  ज्णों  को  करना
 चाहिए  |  इसके  अतिरिक्त  हम  प्रतिवर्ष  लगभग  तेरह  हजार  व्यक्तियों  को  व्यावसायिक  कुशलता  प्राप्त
 करने  के  लिए  प्र  शिक्षण  पाठ्यक्रम  आयोजित  कर  रहे  हैं  इससे  उन्हें  रोजगार  प्राप्त  करने  या
 गार  प्रारम्भ  करने  में  मदद  ण्लिती  डेढ़  वर्ष  की  अल्पावधि  में  स्वरोजगार  योजना  संख्या  !  के
 अन्तर्गत  ।  700  व्यक्तियों  से अधिक  को  लगभग  44  करोड़  रुपये  के  ऋण  पहले  ही  मंजूर  किए  जा
 चके  इन  सभी  प्रमुख  उपायों  से  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  में  काफी  मदद  फिर
 रोजगार  योजना  संख्या  2  यह  भी  सेवा  निवृत  हो  रहे  व्यक्तियों  की  मदद  के  लिए  यह  योजना
 भी  अब  अधिक  सक्रीय  हो  रही  है  और  हमें  आशा  है  कि  जिला  संनिक  बोड़े  तथा  पुनर्वास
 महानिदेशक  द्वारा  और  अधिक  रुचि  दशाने  से'*ਂ  “  ।

 भरी  हरोश  रावत  :  माननीय  मत्री  क्‍या  आप  एक  मिनट  का  समय  देंगे  ?

 ]

 जब  आप  इतना  कर  रहें  हैं  और  हम  लोगों  की  शिकायत  है  कि  इम्पली  मेटेशन  प्रोपरली  नहीं
 हो  रहा  तो  एक  पार्लियामेंटटी  कमेटी  बना  दी  जो  सारे  इम्पली  पेंटशन  आदि  को

 श्री  चिन्तामांण  पाणिग्रही  :  मैं  समझता  हूं  कि  संसदीय  स  कार्यकारिणों  का
 आदेश  ज्यादा  वैधानिक  है  *''

 यह  अनेक  सिफारिशों  में  से  एक  है  ।  कूल  68  धिफारिशों
 में  से  हमने  56  सिफारिशें  स्वीकार  को  जैसे  कि  आपने  इ  गित  किया  है  कि  20  सिफारिशें  राज्य
 सरकारों  से  संबधित  हम  राज्य  सरकारों  से  मालूम  कर  रहे  हैं  कि  यह  20  सिफारिशे  जिन्हें  हमने
 स्वीकार  किया  है  स्वीकार  बयों  न  की  इस  तरह  जो  भी  सिफारिशें  हमने  स्वीकार  की  हैं  हम
 उन्हें  लागू  करने  को  कोशिश  कर  रहें  हैं  ।

 प्रशिक्षण  के  बारे  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।  सहायता  के  विषय  में  मैंने  स्वरोजगार  योजना हि
 न०  !  और  2  के  बारे  में  बता  दिया  है  ।  यह  सब  चीज  सही  तरह  से  प्रगति  पर  ।

 श्री  अजय  मशरान  :--  उनकी  प्र  गति  सही  तरह  से  नहीं  हो  रही  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  आप  बोलते  रहिये  ।

 भ्री  खिन्तामांण  पाणिग्रहो  :  यदि  किसी  ब्यक्तित  को  स्वरोजगार  योजना  न०  ]  का  लाभ  नहीं
 मिल  रहा  है  तो  आप  हमें  बता  सकते  हैं  और  हम  उसे  देखेंगे  ।

 श्री  अजय  सशरान  :  मैं  इसे  मुख्य  मंत्री  तक  के  ध्यान  में  लाया  हूं  ।

 श्री  चितामणि  पाणिग्रही  :  आप  हमें  भी  लिख  सकते  हैं  ।  स्वरोजगार  योजना  के
 अंतगंत  करीब  44  करोड़  रुपये  पहले  ही  मंजूर  किये  जा  चुके  हैं  और  इससे  1768  लोगों  को  लाभ
 मिला  जहां  तक  संसदीय  समिति  का  प्रश्न  है  मैं  कह  चुका  हूं  कि  किसी  पेंशन  भोगी  पर
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 इतना  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  जितना  की  भूतपूर्व  सैनिकों  पर  दिया  जा  रहा  इंतने  सारे
 सेनिक  बोर्ड  ओर  जिला  संनिक  बोर्ड  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  ओर  इन  सभी  बोड्ड  मीटिगों  में  यह  सब
 बातों  पर  विचार-विमर्श  और  समीक्षा  की  जाती  है  श्री  मुशरान  ओर  श्री  हरीश  रावत  ने  इस

 बारे  में  कहा  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  संसद  के  प्रत्येक  अधिवेशन  में  इन  बातों  पर  चर्चा  की  जाती  है  ओर
 बआपके  प्रयासों  के  कारण  ही  संध्षद  में  इन  बातों  पर  दो-तीन  घंटे  विचार  विमर्श  किया  जाता  इस
 तरह  संसदीय  समिति  इसके  लिए  ज्यादा  अच्छा  मंत्र  नहीं  होंगी  क्‍योंकि  हमारे  मित्र  इस  पर  यहां  सदन
 में  चर्चा  कर  रहें  आपके  द्वारा  भेजे  गये  पन्नों  का  रक्षा  मंत्री  उत्तर  भेज  रहे  जब  कभी  आप  रक्षा
 मंत्री  को  पत्र  लिखते  जब  कभी  आप  भूतपयूवं  सनिकों  को  लाते  हैं  वह  मुझसे  और  रक्षा  मंत्री  से
 मिलते  हैं  ।  इस  तरह  हमारा  उनसे  सीधा  संपर्क  बना  रहता  है  और  हम  उन्हें  सुनते  हैं  ।

 श्रो  अजय  मृुशरान  :  रक्षा  मंत्री  एक  भिनट  के  नोटिस  पर  ही  हमसे  मिलने  को  तंयार
 इस  तरह  रक्षा  मंत्री  से  मिलना  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  लेकिन  मुख्यमंत्री  इन  योजनाओं  को  लागू  नहीं  ,
 कर  रहें  आप  उनके  बारे  में  क्‍या  करेंगे  ?

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्नही  :  प्रुझ्े  आशा  है  कि  यह  संसदीय  समिति  की  बजाय  ज्यादा  बेहतर
 सेवा  दे  रही  है  ।

 श्री  अजय  मुशरान  :  आप  मुब्यमंत्रियों  की  बंठक  क्‍यों  नहीं  बुलाते
 श्री  खिन्तामण  पालणिग्रही  :  केन्द्रीय  सैनिक  बोर्ड  की  बंठक  के  लिए  उन्हें  आने  दीजिए'''*

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  यह  विचारों  के  आदान-प्रदान  करने  का  तरीका  नही  है  ।

 )
 ओशो  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  जहां  तक  प्रशिक्षण  का  संबंध  मैं  ध्यान  दिलाना  चाहूं  गा  कि

 1985-86  5-86  में  हमने  24.61  लाख  रुपये  का  खर्च  प्रशिक्षण  देने  पर  किया  था  ओर  कुल  जितने  व्यक्तियों
 को  प्रशिक्षण  दिया  गया  उनकी  सख्या  7812  वर्ष  1986-87  में  हमने  8921  भूतपूर्व  सेनिकों
 को  प्रशिक्षण  1987-88  में  हमने  10,045  भूतपूव  सेनिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  ओर  1988-
 89  में  13,688  भूतपूर्व  सैनिकों  को  विभिन्‍न  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  में  प्रशिक्षण  दिया  ।  सेनिक  बो्डो
 के  कार्यकरण  के  संत्रंध  में  हमने  राज्य  सरकारों  को  आदेश  जारी  कर  दिये  हैं  कि  वह  मामलों  को  जल्दी
 निपटायें  और  वह  यह  देखें  कि  वह  सुचारू  रूप  से  कार्य  करें  ।  जो  कुछ  हा  सकता  है  सरकार
 उस  तरफ  पूर्ण  ध्यान  दे  रही  है  और  हम  हमेशा  माननीय  सदस्यों  से  संपर्क  बनाये  हुये  हैं  और  जब
 कभी  कोई  परेशानी  होती  है  भूतपूर्व  सैनिक  हमारे  पास  आते  हैं  और  हम  उनकी  बात  सुनते  यदि
 बह  बैंकों  के  साथ  कोई  परेशानी  महसूस  करते  हैं  तो  हम  बेंकों  से  संपक  करते  हैं  या  उनको  लिखकर

 परेशानी  दर  करने  में  मदद  करते  इसलिए  जहां  तक  संभव  है  हम  उन्हें  मदद  करते  लेकिन
 यदि  इसके  बावजूद  यदि  कोई  परेशानी  आतो  है  क्‍योंकि  आप  भूतपूर्व  सेनिकों  के  संयक  में  रहते  हैं  आप

 हमारी  मदद  हमें  रास्ता  दिश्लाईये  और  अपने  सुझाव  ओर  सरकार  पूर्ण  रूप  से जागरूक

 हैं  कि  उनका  पुनर्वास  किया  जा  सके  क्योंकि  वह  हमारे  अंग  उनकी  वीरतापूणं  सेवा  के  लिए  हमें
 उन  पर  गयर  है  उनकी  सेवाओं  को  रुपयों  में  नहीं  आंका  जा  सकता  ।  इसलिए  हम  हमेशा  उनका  सम्मान
 करते  हैं  ओर  जहां  तक  जितना  संभव  हो  हम  उन्हें  बेहतर  मदद  देने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 —  रा  ६
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 गांवों  को  बाढ़  से  बचाने  के  लिए  कमला-बलान  बागमतोी  और  अन्य  नदियों  पर  पुलों
 का  निर्माण  किए  जाने  को  आवश्यकता

 ही  राम  भगत  पासवान  :  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  का  कुछ  प्रखण्ड  टापू  बना  हुआ  रहता  है  1

 यहां  विभिन्‍न  नदियों  कमला  भूतही  बलान  इत्यादि  हैं  ।  वाढ़  के
 समंय  में  रस्षियारी  पंचायत  के  साथ-साथ  करीब  सैंकड़ों  पंचायत  की  जनता  टापू  के  सभान  बाढ़  के  जल
 से  घिरे  रहते  बाढ़  क ेसमय  नदियों  को  पार  कर  कहीं  उच्च  स्थान  में  भागना  जनता  के  लिए  कष्टग्रद

 हो  जाता  है  जिससे  करोड़ों  की  जानमाल  की  क्षति  होती  अभी  तक  न  तो  केन्द्र  सरकार  ने  न  राज्य
 सरकार  ने  उनके  बचाव  के  लिए  कोई  व्यवस्था  की  है  ।  अतः  भारत  सरकार  से  आग्रह  है  कि  इन  लोगों
 की  सुरक्षा  के  लिए  रसियारी  गांव  के  निकट  कमला  बलान  पर  बाथमती  नदी  पर  लरझा  घाट

 राजघाट  कोल्हुआ  घाट  बरियाही  घाट  पुल  तथा  हथोड़ी  घाट  पुल  का  निर्माण  अविलम्ब
 कर  इस  अंचल  की  लाखों  जनता  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  इन  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  राज्य
 सरकार  को  केन्द्र  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करें  ।

 सभी  सरकारो  और  अर्घ  सरकारी  विभागों  में  स्थानोय  लोगों  की  भर्तो  संबंधी
 नोति  का  कड़ाई  से  लागू  किए  जाने  को  आवश्यकता

 द  )

 श्रो  शरद  दिधे  उत्तर  :  यह  अब  भारत  सरकार  की  धोषित  नीति  है  कि  सभी
 सरकारी  और  अर्ध॑  सरकारी  उपक्रमों  में  स्थानीय  लोगों  की  भर्ती  क्षी  इस  बात  को  ध्यान  में
 रखते  ह०  ज्यादातर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  विभिन्‍न  पदों  के  लिए  आवेदन  करने  वांले  आवेदन
 कर्ताओं  पर  क्षेत्रीय  भाषा  की  आवश्यक  जानकारी  की  पूबं  शत  निर्धारित  की  है  ।

 इस  नीति  के  बावजूद  हाल  ही  में  16  मार्च  )989  के  एक  परिपत्र  में  बम्बई  डॉक  लेबर  बोर्ड

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  ने  डिप्टी  चेयरमेन  के  लिए  उपयुक्त  उम्मीदवारों  से
 आवेदन  मांगते  समय  मराठी  भाषा  की  पूर्व  निर्धारित  शर्तं  नहीं  रखा  है  जबकि  मद्रास  डाक  थाडं  द्वारा
 उसी  तरह  के  पद  के  लिए  तमिल  की  जानकारी  आवश्यक  है  ।

 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  सभी  सरकारी  ओर  अध॑  सरकारी  उपक्रमों  में  स्थानीय
 लोगों  की  भर्ती  की  नीति  को  लागू  करते  समय  एक  सी  प्रक्रिया  अपनाई  जाये  ।

 कानपुर  को  पेयजल  समस्‍या  को  दूर  किए  जाने  हेतु  गंगा  नदी  पर  द्वारवात्ा
 बराज  परियोजना  को  मंज्रो  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 श्री  जगदीश  अवस्थी  कानपुर  महानगर  में  गंगा  नदी  की  घारा  को  कानपुर  की

 ओर  घाटों  पर  लाने  तथा  वहां  कि  पेयजल  की  समस्या  के  स्थाई  निदान  के  लिए  कानपुर  में  गंगा  बैराज

 बनाये  जाने  की  आवश्यकता  के  बारें  में  में  इस  सदन  में  तथा  अन्य  माध्यमों  स ेसरकार  का  ध्यान
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 न्‍न्पपप्पिजयरए  जाप्नपययएयए  न

 निरन्तर  आकृष्ट  करता  रहा  हूं  ।  उसके  परिणामस्वरूप  सरकार  द्वारा  1988  में  पर्यावरण

 एवप्र्‌  वन  मंत्रालय  की  एकः  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  गया  ।  इस  समिति  ने  130  करोड़  रुपये

 बी  अनमानित  लागत  से  कानपुर  में  द्वारबाला  बैराज  बनाये  जाने  की  संस्तुति  की  परन्तु  आश्चयं

 है  कि  इस  विषय  पर  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मुझे  बताया  गया  है  कि  केन्द्र  में  अभी  तक  विस्तृत
 परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है।इस  मामले  मे  किसी  भी  तरह  का  विलम्ब  समस्या  को

 प्रतिदिन  जटिल  और  उप्र  बना  रहा  जिसका  दुष्प्रभाव  कानपुर  की  लाखों  जनता  पर
 प्रत्यक्ष  रूप  से

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनरोध  है  कि  इस  परियोजना  पर  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से

 अविलम्ब  कार्य  प्रारम्भ  करने  की  घोषणा  करें  ताकि  विचाराधीन  गंगा  बेराज  का  निर्माण  कार्य  यथाशीक्र

 भ्रारम्भ  हो  सके  ओर  वहां  बी  जनता  की  लम्बी  समय  से  चली  आ  रही  एक  महत्वपूर्ण  मांग  पूरी  हो
 खके  ।

 हिगोली  में  एक  दूरदर्शन  ट्रांसनोटर  लगाए  जाने  की  आवश्यकता

 झो  उत्तम  रांठौड़  :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  विभिन्‍न  स्थानों  पर  टेलिविजन
 केन्द्रों  को  खोलकर  टी०  वी०  प्रसारण  को  पूरे  राष्ट्र  में  फंलाने  के  क्रश  कार्यक्रम  को  लागू  कर  रहा  है  ।

 हिंगोली  महाराप्ट्र  के  पिछड़  हुए  मराठवाड़ा  क्षंत्र  का  उपमंडलीय  मु्यालय  इसको
 जनसंख्या  50,000  से  उपर  यह  एक  व्यावसायिक  और  सांस्कृतिक  केन्द्र  है  जो  कालानूरी  के
 अतिरिक्त  जो  कि  ताल्लुका  मुख्यालय  है  ओर  17  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है  अनेक  गांवों  से घिरा  हुआ
 है  हिगोली  शहर  को  क्रपाकर  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  के  कायेंक्रम  में  शामिल  किया  जाए  ।
 यह  किसानों  छात्रों  और  इस  क्षेत्र  की  एक  लाना  से  अधिक  जनसंख्या  की  आवश्यकता  की

 पूति  करेगा  ।

 पुणे  और  सिधु  दर्ग  में  अंगूर  और  आमों  के  लिए  अनुसंघान
 केन्द्र  स्थापित  किर  जाने  को  आवश्यकता

 ओर  बाला  साहिब  विश्ले  पाटिल  :  महाराष्ट्र  समूचे  राष्ट्र  में  अगर  का  सर्वाधिक
 उत्वादन  करने  वाला  राज्य  लेकिन  राज्य  में  कोई  अंगूर  अनुसंधान  केन्द्र  नहों  इसी  तरह
 राष्ट्र  के  प्याज  का  के  कुल  उत्पादन  का  60  प्रतिशत  महाराष्ट्र  पैदा  करता  महाराष्ट्र  का  तीसरा
 बड़ा  कृषि  उत्पादन  आम  महाराष्ट्र  के  आमों  की  कुछ  किसमें  अ  तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बहुत  प्रश्िद्ध
 हैं  ।  केसरी  और  राजापुरी  आम  न  केवल  देश  में  अपितु  समूचे  विश्व  में  प्रसिद्ध  हे  ।

 सांतवी  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  प्रावधान  है  क्रि  अ  गूर  और  प्याज  के  लिए  महाराष्ट्र
 में  एक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किया  जाये  |  लेकिन  इड़्॒  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  हैं  ।
 भारत  सरकार  की  तरफ  से  इसे  तरफ  से  कोई  ऐसा  इशारा  भी  नहीं  है  कि  इस  तरह  का  कोई
 अनुसंधान  केन्द्र  भविष्य  में  स्थापित  किया  जायेगा  ।  कुछ  दिनों  पहले  एक  समाचार  रिपोट  जिसमें

 मुख्य  फसलों  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  की  कमी  पर  चिता  व्यक्त  की  गई  थी  |  इसलिए  मैं  निवेदन  करू  गा
 कि  सरकार  इन  फसलों  में  से  प्रस्थेक  के  लिए  तीन  अनुसंधान  केन्द्र  महाराष्ट्र  में  स्थापित  किये  जायें  ।
 मैं  निवेदन  करू  गा  कि  प्याज  के  अनुसंधान  केन्द्र  नासिक  अंगूर  के  लिए  पुणे  और  आमों  के  लिए
 कोंकण  क्षंत्र  में  विशेषकर  सिधु  दुर्ग  में  जो  क्रमशः  इन  फसलों  के  मुख्य  उत्पादक  क्षेत्र  हैं  और  जहां
 भूमि  भी  उपलब्ध  है  स्थापित  किय  जाये  ।
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 बंगाल  पाटरीथ  लिमिटेड  का  राष्ट्रीककरण  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  भारत  सरकार  के  अधीन  बंग।ल  पाटरीज  के  श्रमिक
 कलक ता  से  आये  हुए  हैं  और  बोट  क्लब  मैदान  में  आए  हुए  तेरह  सालों  से  सरकार  के  अधीन

 रहने  के  पश्चात्‌  इस  कम्पनी  के  श्रमिकों  का  भाग्य  अनिश्चित  टाटा  इकनामिक  कन्सलटेंसी
 स्विसेज  की  कम्पनी  को  फिर  से  शुरू  करने  की  अनुकूल  रिपोर्ट  के  बावजूद  सरकार  ने  ।

 1987  से  इस  यूनिट  को  अनअधिसूचित  करने  का  निर्णय  ले  लिया  हालांकि  श्रमिक  संगठनों  ने
 स्यायालय  में  जाकर  स्थगन  आदेश  ले  लिया  उद्योग  मंत्री  से  अपोल  की  गई  है  कि  शीघ्रता  से  कदम
 उठाकर  इस  कंपनी  को  फिर  से  अधिसूचित  करें  और  उत्पादन  शुरू  करने  और  कम्पनी  के  राष्ट्रेयकरण
 के  लिए  कदम  उठाए  ।

 ईद-उल-फितर  7  1989  को  होने  के  कारण  उस  बिन  के  लिए  निर्धारित  रेखने
 भर्तो  परोक्षा  स्थगित  किए  जाने  को  आवश्यकता

 थी  जो०एम०  बनातवाला  :  रोजगार  सूचना  सं०  2/8  7-88,  8-89,
 मद्रास  के  अनुसार  रेलवे  भर्ती  परीक्षा  7  !989  को  होने  वाली  इस  दिन  मुसलमानों  का  एक
 बहुत  महत्वपूर्ण  त्यौहार  ईद-उल-फितर  है  जो  एक  माह  का  ब्रत  रखने  के  बाद  आता  ईद-उल
 फितर  के  दिन  भर्ती  परीक्षा  लेना  हमारी  लोकनीति  के  प्रतिकूल  होगा  और  विशेष  रूप  से  मुसलमानों
 के  लिए  वहुत  ही  असुविधाजनक  होगा  ।

 में  सरकार  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  इस  पराक्षा  को  किसी  अन्य  सुविधाजनक  तिथि  के  लिए
 स्थगित  कर  दिया  जाए  |  भविष्य  में  भी  इस  बात  की  सावधानी  बरती  जाये  कि  परीक्षाओं  की  तिथियां
 उस  दिन  निश्चित  न  की  जिस  दिन  ऐसे  त्योहार  ताकि  असन्तोष  और  असुविधा  से  बचा
 जा  सके  ।  इस  संबंध  में  तुरन्त  आदेश  जारी  किये  जायें  ।

 बिल्ली  और  हावड़ा  को  ओड़ते  हुए  गया-दियुल  लाइन  पर  एक  एक्तप्न॑स  रेलगाड़ो
 चलाए  जाने  को  आवश्यकता

 श्रो  कु  बर  राम  :  उपाध्यक्ष  मैं  निवम  317  के  अधीन  भारत  सरकार  का
 ध्यान  इस  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  नवादा  गया-दियुल  लाइन  पर  पड़ता

 यह  बिहार  की  60-70  वर्ष  पुरानी  लाइन  है  परन्तु  इसके  विक।स-विस्तार  पर  आज  तक  कोई
 ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इस  लाइन  पर  एक  गाड़ी  की  हमारी  मांग  पर  रेल  प्रशासन  कोई
 ध्यान  नहीं  दे  रहा  है  ।  किसी  वरंमान  गाड़ी  को  उस  लाईन  से  दिल्ली  हावड़ा  के  लिए  चलाने  में
 सरकार  को  कोई  ज्यादा  खर्च  नहीं  करना  पड़  गा  ।  समूचे  नवादा  जिले  के  लोगों  के  लाभ  के  लिए  यह
 जरूरी  है  ।  वहां  से  कोकोलत  जल  राअगी  तपोवन  आदि
 के  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  को  भी  लाभ  होगा  ।  अतएव  मैं  रेल  मंत्री  से  मांग  करता  हूं  कि

 बहां  कम  ते  कम  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाते  का  प्रत्ंतर  विकेट  समय  में  करने  का  क८्ट
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 हथकरघा  उत्पादों  के  लिए  विदेशी  याजारों  का  पता  लगाए  जाने  की  आवश्यकता

 *$ब्रो  आर०ओ०  रत्नम  :  महोदय  अमरीकी  अधिकारिंगोें  की  स्वीकृति  न  मिलने
 के  कारण  तमिलनाडु  में  लगभग  9  करोड़  रुपये  मूल्य  का  हथकरघा  सामान  रुका  पड़ा  है  ।  यह  समझा
 जाता  है  कि  सामान  के  उस  देश  में  निर्यात  करने  से  पहले  ही  अमरीकी  अधिकारियों  ने  भारत  के

 हथक  सामान  पर  कुछ  नये  प्रतिबन्ध  लगा  दिये  है  ।

 इन  सभी  वर्षो  में  करोड़ों  रुपये  मूल्य  का  हथकरघा  सामान  उस  देश  में  निर्यात  किया
 गया  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  स  अमरीका  ने  हथकरघा  सामान  की  विशिष्टताओं  के  बारे  में  अचानक  ही

 क्॒  बे  बुनियादी  आपत्तियां  उठाई  हैं  ।  भण्डार  स॒  हथकरघा  माल  के  न  उठाए  जाने  के  कारण  बहुत
 सी  समस्‍यायें  उत्पन्न  हो  गई  इससे  विशेष  रूप  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  वे  लाखों  लोग

 वित
 हुए  हैं  जो  मुख्यतः  इस  लघु  उद्योग  पर  निभंर  करते  हैं  और  यदि  यही  स्थिति  ओर  अधिक

 समय  तक  जारी  रही  तो  वुनकर  हैं  और  इस  लघु  उद्योग  से  सम्बन्धित  अन्य  लोग  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।
 इस  माल  के  निर्यात  न  होने  के  भारत  सरकार  को  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  भी  होगी  ।  वस्त्र

 उद्योग  में  व्याप्त  रुणता  के  कारण  हथकरघा  उद्योग  की  समस्याएं  और  भी  बदतर  हो  जायेंगी  |

 जिससे  हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 हਂ  |  ३

 |  अतः  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  कर ूगा  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  तत्काल  कायंवाही
 की  जाये  कि  हथक  रघा  माल  को  उठा  लिया  जाये  और  उसका  विदेशों  में  निर्यात  किया  जाये  । ।

 महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  ओर  विदर्भ  क्षेत्रों  के  संतरा  और  कपास  उत्पादकों
 जिनकी  फसलों  को  ओलावष्टि  के  कारण  नुकसान  हुआ  बविशोय  सहायता  दिए
 जाने  की  आवश्यकता

 [  हिन्दो  ]

 शोमती  ऊषा  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  नियम  377  के
 अधीन  एक  महत्वपूर्ण  सूचना  देना  चाहती  हूं  :--

 सरकार  का  ध्यान  मार्च  महीने
 में

 मुख्य  रूप  से  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  और  विद  क्षेत्र
 के  अनेक  जिलों  में  तफान  और  ओले  गिरने  के  कारण  सन्‍्तरा  और  कपास  की  खड़ी  फसल  को  पहुंची
 क्षति  की  ओर  दिलाना  चाहती  हूं  |  विदर्भ  के  किसानों  के  लिए  ये  दोनों  फललें  प्रमुख  हैं  परन्तु  पिछले
 कुछ  वर्षों  स ेउनकी  फसल  बरबाद  हो  रही  है  ।

 इस  वर्ष  9  से  11  मार्च  और  25  से  28  माचं  के  दौरान  ओले  गिरने  के  कारण  राज्य
 के  सोलह  जिलों  में  फसल  प्रभावित  कुल  4450  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  खड़ी  फसल  को  नकसान ~  ७  का  *  व  *  हु
 पहुंचा  पर  प्राथमिक  अनुमानों  के  अनुसार  लगभग  दस  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  है  यद्यपि  अभी
 बिस्तृत  रिपोर्ट  प्राप्त  होनी  है  ।

 सरकार  को  जानकारी  है  कि  किसान  पूवं  के  वर्षो  में  हुए  नुकसान  के  कारण  पहले  ही  परेशान
 मेरा  अनुरोध

 है  कि  जिस  तरह  प्याज  के  दाम  गिरने  के  बाद  किसानों  की  सहायता  के  लिए  कदम
 जपपययय  77

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 उठाए  गए  उसी  प्रकार  संतरा  और  कपास  उत्पादकों  की  सहायता  के  लिए  तत्काल  कुछ  किया  जाए  ।
 शाज्य  सरकार  अपनी  ओर  से  प्रमावित  किसानों  की  सहायता  के  लिए  ऋणों  को  अदायगी  में
 उदारता  और  बिजली  के  बिलों  की  वसूली  पर  एक  साल  तक  जैसे  कदम

 है  लेकिन
 स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  केन्द्र  को  तत्काल  कुछ  सहायता  राशि  मजूर  करनी  चाहिए  ।
 साथ  ही  नुकसान  का  जायजा  लेने  के  लिए  केन्द्रीय  दल  भी  भेजा  जाए  ताकि  सही  स्थिति  सामने  आ
 संके  ;  इन  फसलों  को  भी  कृषि  बीमा  योजना  में  शामिल  किया  जाए  ।  धन्यवाद  ।”

 1.28  मसन्प०

 कर्नाटक  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारो  को  गई  उदघोषणा  का
 ा

 रच  प्रनुमोदन  किये  जाने  के  बार  में  सांविधिक

 और

 के  राज्यपाल  के  व्यवहार  के  बारे  में

 [  अनुवाद  ]  क

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  और  पर  एक  साथ  चर्चा  आरम्म  करेंगे  ।
 अब  श्रामता  बसव  राजश्वरा  ।  हे  न  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  |  गुवाहाटी  )  :  इसका  उत्तर  कब  दिया  जायेगा
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  ;  इसका  उत्तर  लगभग  2  बज  अथवा  2,30  मण०्य  पर  द्विया

 *श्रोमती  बसवराजश्वरी  :  उपाध्यक्ष  कर्नाटक  में  हाल  ही  में  हुई  घटनाओं
 बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  यह

 कहा  है  कि  राज्यपाल  को  कायंवाही  असंवधानिक  थी  ।  परन्तु  देश  में  आम  जनता  की  राय  इससे

 बिलक्‌ल  भिन्‍न  है  ।  देश  के  लोगों  विशेष  रूप  से  कर्नाटक  के  लोगों  ने  कर्नांक  सरकार  को  बर्खास्त
 करने  की  सिफारिण  करने  के  राज्यपाल  के  निर्णय  का  स्वागत  किया  है  ।  बहुत  से  लोगों  ने  जनता  दल
 शासन  की  भ्रष्टाचार  और  अन्याय  के  बारे  में  भाषण  दिये  हैं  ।  मैं  अपने  भाषण  को  केवल

 राज्यपाल  के  निर्णय  तक  ही  सीमित  रखना  चाहती  हूं  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  बया  गत  दो  वर्षों  में
 कर्नाटक  में  कोई  सरकार  थी  ?  वहां  न  कोई  सरकार  थी  और  न  ही  कोई  प्रशासन  राज्य  में

 गरीब  किसानों  के  कष्टों  को  सुनने  वाला  वहां  कोई  नहीं  था  |  सरकार  का  रदंया  पक्षपातपूर्ण  था  ।
 जनता  दल  सरकार  ने  कर्नाटक  के  लोगों  के  साथ  विश्वासघात  किया  ।  श्री  एस०  जाजलिंगप्पा  हमारे
 देश  के

 एक  अनुभवी  राजनेता  कर्नाटक  में  उनकी  बातों  का  कुछ  महत्व  है  वह  कहते  हैं  कि
 राज्यपाल  को  एक  वर्ष  पहले  हो  राष्ट्रपति  शासन  की  सिफारिश  कर  देनी  चाहिए  थी  ।  ऐसा  करने  से
 राज्य  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचता  ।  आप  यह  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  कर्नाटक  में  जनता  के
 शासन  से  किस  हृद  तक  उन्हें  दुख  पहुंचा  है  ।

 प्रशासन  छिनन-भिन्‍न  हो  चुका  था  ।  वहां  श्रष्टाच।र  व्याप्त  था  |  वहां  सवंत्र  अन्याय  हो  रहा  था  ।

 सा

 किसानों  ने  यह  सोचा  था  कि  जनता  दल  एक  किसान  समर्थंक  दल  है  |  लाखों  किसानों
 ने  इस  दल  को  समर्थन  दिया  था  ओर  इस  प्रकार  यह  दल  उस  राज्य  में  सत्ता में  आया  था  ।  परन्तु
 अब  राज्य  में  किसानों  का  जीवन  कप्टपूर्ण  बन  गया  है  ।  मैं  तहदिल  से  राज्यपाल  के  निर्णय  का
 स्वागत  करती  gt

 कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण  में  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 चुनाव  के  समय  जनता  दल  ने  बहुत  से  नारे  दिये  पर  आधारित  राजनीतिਂ  और
 सत्ता  का  विकेन्द्रीकरणਂ  उनमें  से  प्रमुच्र  नारे  किर  उन्होंने  जिला  परिषदों  ओर  मंडल  प्ररिपदों
 के  लिए  चुनाव  कराये  थे  ।  परन्तु  उन्होंने  वे  चुनाव  कैसे  कराये  ?  सारा  देश  इस  बात  को  जानता  है
 कि  उन्होंने  चुनावों  मैं  कंसे  हेर-फेर  किणा  ।  उस  समय  हमने  उन्हें  चुनाव  न  कराने  के  लिए  कहा  था
 क्योंकि  उस  समय  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  हमने  उनसे  राजनीति  को  मंडल  स्तर  पर  न  ले  जाने
 के  लिए  कहा  था  क्‍योंकि  इससे  शान्तिपूर्ण  ग्रामीण  जीवन  में  बाधा  पड़े  हमारे  राज्य  दल  अध्यक्ष
 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  ने  भी  उन्हें  चुनाव  न  कराने  का  सुझाव  दिया  परन्तु  जनता  दल  ने  हमारे
 किसी  भी  सुझाव  को  नहीं  माना  ।  उन्होंने  वहां  चुनाव  कराये  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  जानता  है  कि  अब
 वहां  गायों  में  क्या  हो  रहा  गावों  में  झगई  ,  डाके  इत्यादि  सामान्य  बात  बन  गई  हैं  और
 गरीब  लोगों  को  नियमित  रूप  से  न्यायालय  में  जाना  पड़ता  जिला  परिषदों  को  चलाने  के  लिए
 कोई  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  इन  परिषदों  में  कार्यरत  कर्मंचाश्यों  के  बेतन  की  भी  अदायगी
 नहीं  क्री  गई  है  ।  उन्हें  दी  मई  धनराशि  परिपदों  के  अध्यक्ष  ओर  उपाध्यक्ष  के  खच्च  के  लिए  भी  पर्वाप्त
 नहीं  है  ।  अतः  विकास  कार्यों  के  लिए  धनराशि  कहां  से  आयेगी  ?

 बहां  कुछ  मण्डल  जनता  दल  के  हाथों  में  हैं  और  कुछ  अन्य  मण्डल  काग्रेस  के
 में  जनता  दल  के  हाथों  में  सत्ता  होने  के  कारण  उन्होंने  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  ही  15-20  मंडइलों
 को  ध्वस्त  कर  दिया  था  ।

 उन्होंने  ऐसी  घटिया  कार्यवाही  क्यों  की  ?  सारे  देश  के  ग्रामीण  व्यक्तित  मंडलों  को  पुनः  कायम
 करने  के  लिए  कोर  मचा  रहे  वे  अजने  आत्म  सम्मान  को  बनाये  रखना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  आज
 जन  लोगों  की  आखों  में  आंसू  हैं  ओर  उनके  अभिशाय  से  जनता  दल  अपने  कारनामों  से  ही  बरब्कद
 हो  गया  है  ।

 जनता  दल  से  किसानों  का  विश्वास  डगमगा  गया  है  ।  मैं  तु  ग-भद्रा  क्षेत्र  से  हूं  ।  उस  क्षेत्र  से

 हूं  ।  उस  क्षेत्र  में  रायचुर  और  बेल्लारी  जिलों  की  लगभग  10-20  लाख  एकड़  भूमि  में  सिंचाई
 सुविधायें  उपलब्ध  हैं  |  परन्तु  बहां  हाल  ही  में  क्या  घटित  हुआ  है  ?  उस  क्षेत्र  में  जल  सप्लाई  न  हाने
 के  कारण  43  लाख  एकड़  भूमि  की  फसल  नष्ट  हो  गई  वहां  फसल  पूर्णतया  नष्ट  हो  गई  थी
 ओर  कल  अनुमानित  हानि  लगभग  300-100  करोड़  रूपये  वहां  किसानों  ने  हड़ताल  की
 आन्दोलन  किया  और  जलस  परन्तु  उनके  बचाव  के  लिए  कोई  भी  व्यक्ति  सामने  नहीं
 आया  ।  अन्ततः  सम्बंधित  मंत्रो  महोदय  ने  उस्त  क्षेत्र  का  दौरा  किग्रा  ।  उन्होंने  हमें  भी  बुलाया  ओर
 किसानों  की  आयोजित  को  ।  हम  उन  सभाओं  में  उपस्थित  नहीं  हुए  ;  हम  चाहते  थे  कि  वे
 प्रभावित  किसानों  का  सामना  उस  समय  तक  तु  ग-भद्र  नदियों  में  पानी  पूर्णतया  सूख  चुका
 था|  जनता  दल  के  मन्त्रियों  ने  किसानों  के  प्रति  इस  प्रकार  बेरुखी  का  रवेया  अपनाया  हुआ  है  ।
 उन्होंने  अपने  उद्योगों  को  बेच  दिया  है  ओर  यहां  तक  की  उम्होंने  अपने  पानी  को  भी  अन्य  राज्यों  को

 बेच  दिया  यदि  ऐसी  स्थिति  जारी  रही  तो  हम  कहां  जायेंगे  ?  पानी  के  अभाव  में  किसान  क्या
 उगायेंगे  ?  अधिकांश  किसानों  ने  बैंकों  से  ऋण  लिया  हुआ  वे  ऋण  का  भुगतान  कैसे  कर  सकते
 हैं  ?  राज्य  में  स्थिति  गम्भीर  है  जनता  दल॑  ने  राज्य  के  किसानों  को  यह  उपहार  दिया

 श्री  बोम्मई  जिन्होंने  श्री  हेगड़े  से  कार्यभार  अत्यधिक  दब।व  में  थे  ।  सभी  111
 मंत्री  अथवा  सभापति  बनना  चाहते  वे  सभी  लोग  बी०डी०ए०  मारूति  वैत

 ओर  कारें  चाहते  थे  ।  ह  ः  |
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 ह  श्री  बोम्मई  अब  राहत  महसूस  कर  रहे  होंगे  ।  एक  पत्नी  के  साथ  ही  परिबार  चलाना
 अंत्यन्त  कठिन  है  ।  फिर  श्री  बोम्मई  111  अत्यन्त  महत्वकांक्षी  ओर  लालची  विधायकों  के  साथ  सरकार

 कैसे  चला  सकते  हैं  ।  इस  सरकार  के  सामने  पहली  बार  ही  समस्‍यायें  खड़ी  नहीं  हुई  हैं
 ।  एम०एलढ

 सी०  चुनावों  के  दोरान  भी  जनता  दल  के  विधायक  उलझन  में  थे  |  श्री  एच०डी०  देवगौडा  संदस्यों
 को  एक  ओर  खींच  रहे  थे  जबकि  श्री  हेगड़े  सदस्यों  को  दूसरी  ओर  खींच  रहे  थे  ।  इस  प्रकार  की
 रस्साकसी  जनता:दल  सरकार  की  एक  स्थाई  विशेषता  बन  चुकी  है  ।  राज्य  प्रें  पिछले  राज्य  सभा

 ज्रुनाव  के  दोरान  वोटों  की  खरीद  फरोख्त  अपनी  चरम  सीमा  पर  श्री  राम  जेठमलानी  चुफ्बाप
 सभो-के  लिए  निर्वाचित  होने  में  सफल  हो  जनता  दल-के  बहुत  से  सदस्य  आज  धनवान

 व्यक्लि  बस  गये  हैं
 ।  परन्तु  लोग  यह  जानते  हैं  कि  उन्होंने  से  समय  में  ही  इतना  धन

 कंसे  एकत्रित  क्रिया  भारत  सरकार  ने  के  गरीब  लोगों  के  उत्थान  के  . लिए  20  सूत्री  कार्य क्रम
 दिया  है  दल  यह  -20  सूत्री  .  कार्यक्रम  इसलिए  स्वीकार  नहीं  हैः  क्योंकि

 स्वर्गीय  लेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  इस  काग्रे क्रम  की  संस्थापक  थी  ।
 बस  =  2  ।.  5  हि

 दिवस
 नि

 विधायकों  और  मन्त्रियों  ने  एक  मुद्दा  यह  बेंनॉया  है  कि  स्वतस्त्रतों  दिवस  और  गणसन्त्र  दिवस
 के  ममेय  ध्वंजारोहणं  समारोह  के  लिए  सांसदों  को  न  बुलाया  जाये  ।

 दा

 केन्द्र  द्वारा  दिये  गये  धन  कर्नाठक  में  उचित  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  लोगों  से

 यह  कहते  रहे  कि  केन्द्र  सरकार  उन्हें  कोई  महायता  नहीं  दे  रही  उन्होने  AA  य॑क्रमों  के  नाम
 बदल  दिये  और  उन्हें  वे  नये  नाम  दिये  जोकि  उन्हें  उचित  लगते  थे  ।  तीन  व  के  सब्र  के  दौरान  राज्य
 में  किसानों  की  सभस्थाओं  को  सुनने  वाला  कोई  नहीं  था  |  वे  केन्द्र  सरकार  को  दोध  देते  रहे  और
 केन्द्र  द्वारा  सूबा  राहत  कार्यक्रमों  के  लिए  दिये  गये  सम्पूर्ण  धन  को  अन्य  कार्यो  में  लंगा  सरकारी
 चैंकों का  भुगतान  नं  करने  के  बहुत  में  उदाहरण  हैं  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  के  चेक  का  भुगतान  नहीं
 किया  जाता  हैं  तो  उप्तके  लिए  कुछ  सजा  की  व्यवस्था  यदि  राज्य  सेरकार  द्वारा  चंक का  भुगतान

 नहों  किया  जाता  है  तो  उप्त  कया  सजा  दी  जाती  सम्पर्ण  कर्नाटक  रॉज्य  दिबालियां
 बन  गया है  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  वे  असंगत  बातें  कर  रही  हैं

 श्री  जी:एस०  बासवराज्‌  :  वे  असंगत  बातें  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 श्रीमती  बसव  राजश्वरी  मैं  असंगत  बातें  नहीं  कर  रही  हूं
 ।  वास्तव

 में
 मैंने  कभी  भी

 ऐसे  नहीं  किया  मैं  कर्नाटक  सरकार  के  कार्य-निष्पादन  के  बारे  में  भाषण  दे

 करना  चाहती  हुं  कि  वास्तव  में  कर्नाटक  में  कोई  सरकार  है  की  नहीं  ।

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  वह  बीमार  सरकार  थी

 श्रीमती  एम०  रघमा  रेडडो  :  आपकी  सरकार  की  ।  ।

 श्रैमती  बंसवराजेश्वरी  :  कल  अपने  लम्बे  भाषण  में  श्री  बासव्राजु  ने  अनेक  पक्षों
 को  स्पष्ट  किया  ।  इसके  बावजूद  विपक्षी  दल  के  सुदस्य  अभी  भी  यह  *  है  कि  लोग  उन्हें  वोट

 लोग  मूर्ख  नहीं  हैं  ।  कर्नाटक  में  जनता  ने  इस  सदन  के  लिए  कुल  28  उम्मीदवारों  में  से  24
 कंग्रेस  सम्मीववार.चुने  थे  ।  इसके  तत्काल  बाद  उन्होंने  राज्य  क ेशासन  के  लिए  जनता  पार्टी  को

 चुना  ।  जितनी  विपक्षी  दंल  के  सदस्य  संमझतें  हैं  वे ंउससे  अधिक  समझदार  हैं  ।
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 राज्य  सरकार  के  करमंचारियों  को  नियमित  रूप  से  वेतन  नहीं  मिल  रहा  कमंचारियों  को

 अपना  वेतन  बचतों  में  निवेश  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा  है  ।  सभी  प्रकार  की  इमदादी .  राश्ति
 ब्रचत  में  जाती  इस  सरकार  को  बब  सरकारਂ  कहा  जाता  है  ।  वे  केन्द्र  स  लगभम
 85  प्रतिशत  ऋण  प्राप्त  करते  हैं  और  तब  भी  बे  बचत  पर  जोर  देते  हैं  ।

 जनता  सरकार  लोगों  की  आखों  में  घूल  झौकती  रही  ।  श्री  देवगोडा  ने  अनेक  सिंचाई
 योजनाओं  की  आधारशिला  रखी  थी  ।  किन्तु  उनमें  से  एक  भी  शुरू  नहीं  की  गई  |  मुख्यमंत्री

 की
 इस

 प्रबृति  से  तंग  आकर  श्री  देवगीडा  ने  मंत्री  मण्डल  से  इस्तीफा  दें  दिया  ।  राज्य  सरकार  के  पासਂ  किसी
 भी  कार्य क्रम  के  लिए  घन  नहीं  था  ।  राज्य  की  आर्थिक  स्थिति  शोचनीय  थी  ।  सम्पूर्ण  प्रशासनिक  ढांचा

 अकुशल  हो  गया  भ्रष्टाचार  बहुत  अधिक  फल  गया  था  और  इसलिए  राज्यपाल  को  दो  बर्ण

 पहले  ही  सरकार  को  बर्ब्रास्त  करने  की  सिफारिश  करनी  चाहिए  थो  ।  श्री  हेगड़े  ने
 स्वयं  सरकार  की  अकुअलता  को  स्वीकार  किया  है  और  यह  स्वीकारोक्ति  स्थानीय  समाचार-यत्रों  में
 प्र  काशित  हुई

 हैं  ।  देश  के  अधिकांञ  लोगों  को  मंत्रि-मडल  का  विस्तार  किए  जाने  वाले  दिन  ही  सरकार
 के  फ्तन  की  उम्मीद  थी  ।  हमारी  पार्टी  में  अनुमासन  है  ।  हमारी  कांग्रेस  को  अपनी  परम्परा  है  ।  छोटी
 मोटी  गलतियों  के  कारण  हमारे  प्रधान  मंत्री  राज्य  मुदुय  मंत्रियों  को  बदल  देते  हैं  ।  किन्तु  विपक्षी  दल

 इसे  स्वीकार  करने  के  लिए  तेयार  नहीं  हैं  ।  यहां  तक  कि  किसी  मुख्य  मंत्री  के  खिलाफ  असख्य  आरोप
 होने  के  बावजूद  मी  वे  उसकी  प्रशंसा  करते  हैं  और  कभी  उस  मुद्य  मंत्री  को बदलने  की  बात  नहीं
 सोचते  हैं  ।

 कर्नाटक  सरकार  के  वर्खास्त  किए  जाने  के  तत्काल  बाद  राज्य  में  हर  जगह  खुशी  थी  ।  हजारों
 रुपये  के  पटाखे  जलाए  गए  थे  ।  अब  हमें  चुनावों  का  सामना  करना  चाहिए  ।  आप  सभी  सत्ता  के  भखे

 आन्प्र  प्रदेश  के  एक  विपक्षी  नेता  ने  ठक्कर  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  टिप्पणी  करते  समय  हमारे
 प्र  धान  मंत्री  के खिलाफ  अनेक  आरोप  लगाए  ।  आपकी  भी  मां  और  बच्चे  हैं  |  क्या  आपको  जिम्मेबार
 राजनीतिज्ञ  की  भांति  व्यवहार  नहीं  करना  चाहिए  ?

 आप  सभी  सत्ता  के  भूखे  राजनीलिज्ञ  आय  अपनी  कूर्सियों  के  पीछे  पई  हैं  ।  आप  कभी  भी
 लोगों  की  समस्याओं  के  बारे  में  विचार  नहीं  करते  ।  ज॑सा  कि  हमारे  राज्य  के  पार्टी  अध्यक्ष  ने  अपने
 भाषण  में  कहा  है  आइए  हम  लोगों  का  सामना  करें  ।  वे  आउको  सबक  सिखाएंगे  ओर  वही  आपके
 राजनीतिक  भविष्य  का  अन्त  होगा  ।

 मैं  कर्नाटक  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  वाले  प्रस्यापन  का  समर्थन  करती  हूं  और  राज्यप्ात
 को  इसके  लिए  बधाई  देती  हूं  ।

 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिए  जाने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूं  ओर  इन
 शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 श्रो  नन्‍्मे  गोड़ा  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  गृह  मंत्री  द्वारा  श्रस्तुत
 किए  गए  वैधानिक  संकलूय  का  समर्थन  करता  हूं  और  श्री  दिनेश  गोस्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  करिए  गए

 प्रस्ताव का  विरोध  करता  हूं  ।

 व्यक्तियत  रूप  से  मैं  बोमई  सरकार  की  बर्खास्तगी  से  खुश  नहीं  हूँ  ।  इसलिए  नहीं
 कि  में  श्री  बोमई  को  पसरद  करता  हूं  ।  यदि  वह  तीन  महीने  ओर  रहते  तो  जनता  दल  अपने
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 स्तर  पर  पहु  च  गया  होता  ।  ऐसा  हुआ  होता  ।  बहुत  से  सदस्यों  ने  तकनीकी  और  अन्य  बातों  के  बारे
 में  चर्चा  की  ।  किन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  किसी  ने  वास्तविकता  का  विश्लेषण  नहीं  किया  ।

 श्री  कृष्ण  अय्यर  यहां  उपस्थित  हैं  ।  क्या  श्री  शंकर  गौडा  आपको  पार्टी  के  सदस्य  हैं  ?  वह  बहुत
 बरिष्ठ  सदस्य  वह  कन्नड़  भाषा  में  कहते  हैं  आल  बीक  गे  बोमई-हेगईड  कारना  ।/
 प्रकार  उसकी  पार्टी  के  वरिष्ठ  साथी  श्री  हेगड़े  ओर  श्री  बोमई  पर  आरोप  लगा  रहे  हैं  ।

 अब  हम  यह  देखें  कि  श्री  बोमई  स्वयं  क्‍या  कहते  25  तारीख  को  प्रेथ  सम्मेलन  को
 सम्बोधित  करते  हुए  अन्य  बातों  के  अलाबा  उन्होंने  कहा  ।

 श्री  बोमई  ने  यह  स्वीकार  किया  कि  विधानमंडल  पार्टी  के  भीतर  खोंचातानी  होने  के
 कारण  वह  अपने  संकट-ग्रस्त  शासन  को  10  माह  नहीं  चला-सके  ।

 उन्होंने  स्वयं  यह  स्वीकार  किया  है  !

 इस  सम्पादकीय  कौ  सभी  ने  पढ़ा  होगा  किन्तु  मैं  बहस  के  लिर  इ डियन  ए+सप्रेस  से
 इस  सम्पादक्षीय  का  एक  वाक्य  ले  भागा  हूं  ।

 दो  वर्षों  से  कर्नाटक  में  जनता  सरकार  विपक्ष  और  कर्नाटक  के  लोगों  के  लिए
 दायित्व  बन  गई  थी  ।'

 केवल  कांग्रेस  या  बिपक्ष  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  कर्नाटक  की  जनता  के  लिए  मैंने  इसे
 इसलिए  उदृत  किया  क्‍योंकि  इसके  पीछे  मानवतावादी  दृष्टि  से  विचार  करने  का  तत्व  दिया  एक
 ऐसा  रोगी  है  जो  एक  वर्ष  से  अधिक  की  अवधि  से  अज्वेतन  अबस्था  में  पड़ा  है  |  उस्ते  आक्सीजन  दी  जा

 रही  है  ।  उसके  सगे  संबंधी  ऊब  गए  हैं  ।  और  हर  व्यक्ति  ऊव  चुका  है  ।  वे  चाहते  हैं  कि  वह  मर  जाए  ।

 किन्तु  डॉक्टर  कहता  है  कि  उसे  आक्सीजन  दे  रहा  हूं  ।”  श्री  बोमई  भर  श्री  हेगड़े  की  शरकार
 पिछले  दो  वर्षों  से  अबेतन  अवस्था  में  थी  ।  अब  मानवतावादी  दृष्टि  से  विचार  करने  के  बाद  इन  19
 विधायकों  को  मार  दिया  गया  है  ।  कांग्रेस  या  राज्यपाल  को  नहीं  ।  इसे  मुख  की  मोत  कहा  जाता  है  ।
 लोग  जानते  हैं  कि  श्री  हेगड़े  कंसे  व्यक्षित  हैं  |  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  देश  में  मजबत  विपक्ष  तथा

 शक्तिशाली  विपक्ष  चाहता  हूं  ।  किन्तु  हो  क्या  रहा  है  ?  मान  लीजिए  मैं  मजजूढ़  होना  चाहता  हूं  और
 मेरे  शरीर  में  केंसर  जब  तक  इश्न  केसर  को  हटाया  नहीं  जाता  तब  तक  मैं  मजबूत  कंसे  वन  सकता

 हूं  ?  या  तो  मुझे  केसर  को  बढ़ने  ही  नहीं  देना  चाहिए  था  या  यदि  बढ़  गया  है  तो  इसका  इलाज  कराके

 इसे  हटाया  जाना  चाहिए  था  ।  आपके  पास  श्री  रामक्ृष्ण  हेगड़े  आप  प्रजबूत  कंसे  बन  सकते

 वह  विपक्ष  के  विकास  मार्ग  में  केसर  की  भांति  इस  सबके  होते  हुए  भी  आप  उनकी  भक्ति  करते  हैं
 आप  उनकी  भक्ति  क्‍यों  करते  हैं  ?  मेरे  विचार  में  आप  उनकी  भक्ति  इसलिए  करते  हैं  क्योंकि

 उन्होंने  बहुत  अधिक  घन  इकट्ठा  कर  लिया  है  |  कर्नाटक  में  सरकार  को  उत्पाद  शुल्क  कार्यालय  से

 बहुत  अधिक  मात्रा  में  राजस्व  मिल  रहा  जो------**-------*  सरकार  ने  जितना  घन  प्राप्त
 किया  है  उससे  अधिक  घन  एकत्रित  किया  गया  ।

 इस  उददेश्य  के  क्‍योंकि  उनके  पास  ढेर  सारा  घन  है  इसलिए  आप  उनकी  भक्ति  करना

 चाहते  हैं  ।  ।

 उपसयक्ष  महोदय  :  आप  स्ामान्दतः  ऐसा  कहते  हैं  ।  कोई  विषेष  आरोप  नहीं  है  ।

 *क्ार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ओर  स्रेश  क्रूप  :  क्या  आपने  उन्हें  अनुमति  दी  मैं  यह  जानना

 चाहता  हुं  कि  क्‍या  यह  कापंवाहो  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया  )

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  यदि-कोई  स्पच्ट  आरोप  है  तो  मैं  उसकी  अनुमति  नहीं  दे

 श्री  सरेश  करूप  :  आप  कृपया  रिकार्ड  की  जांच  करें  उन्होंने'*  के  खिलाफ  सरकारी  खजाने  में

 गए  घन  से  अधिक  धन  इकट्ठा  करने  का  स्पप्ट  आरोप  लगाया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  जांच  करू  गा  ।  किसी  व्यक्ति  नाम  नहीं  लिया  जाना

 चाहिए  ।  नाम  कायंवाही  मे  शामिल  नहीं  किए  ना

 )
 शआी  एच०एन०  नन्‍जे  गोडा  :  मैं  इस  बात  को  स्पप्ट  करने  के  लिए  केवल  एक  मिनट

 का  समय  मैं  नाम  नहीं  उदाहरण  के  लिए  भान  लीजिए  कोई  शराब  बनाने  का

 कारखाना  इसमें  शराब  बनती  है  ।  शराब  का  प्रति  क्रट  कर  425  रुपये  है.और  इस  प्रकार  प्रति

 ट्रक  का  कर  27,000  रुपपे  होगा  |  एत  ट्रक  भार  के  लिए  एक  हरमिट  की  आवश्म्रकता
 है

 किन्तु वे  एके
 परमिट  पर  दस  से  बारह  ट्रकों  को  अनुमति  हैं  ।  इसलिए  उपभोक्‍ता  तो  सारे  कर  का  भुगतान  कर  चुका
 होगा  किन्तु  कर  सरकारी  खजाने  में  जमा  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  बिचोंलिए  अन्य  ट्रक  भार  का  कर
 खा  जाते  मैं  इस  सम्माननीय  सदन  से  यह  जानना  चाहंगा  कि  यदि  उपभोक्ताओं  का  शोषण  किया

 जाए  तो  क्‍या  आपकी  कोई  जिम्भवारी  नहीं  है  ।

 मैं  दूसरा  उदाहरण  देना  चाहूंगा  |  एक  राज्य  विशेष  को  एक  ऐसा  राज्य  है  जहाँ
 विधायकों  और  सांसदों  ज॑से  निर्वाचित  प्रतिनिधि  हैं  ।  मैं  निर्वाचित  प्रतिनिधि  इसका  अर्थ  यह  नहीं
 है  कि  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सबसे  उत्तम  व्यक्ति  हूं  ।  मुझ  अवसर  अवश्य  मिला  है  ।  इसका  अर्थ
 यह  नहीं  है  #  मैं  ही  सबसे  अच्छा  हूँ  ।  यह  एक  ऐसी  सरकार  थी  जो  यह  सोचती  थी  कि  वह  लोगों
 की  सरकार  नहीं  है  बल्कि  यह  जनता  पार्टी  की  सम्पति  है  |  भानेलीजिए  ग्रामवासी  पीने  का  पानी  या

 स्कूल  का  कमरा  चाहते  तो  उन्हें  पह  उत्तर  मिलेगा  कि  क्‍योंकि  उन्होंने  उनकी  पार्टी  को  वोट  नहीं
 दिया  था  इसलिए  उनके  लिए  पीने  का  पानी  या  स्कूल  का  कमरा  उपलब्ध  नहीं  कराया  जायेगा  ।  मान
 लीजिए  किसी  ने  मेरे  घकढ्ष  में  चोरी  की  है  तो  प्रथम  सूचना  रिपॉोट  नहीं  लिखी  जाएगी  क्‍योंकि  मैंने
 उनकी  पार्टी  को  वोट  नहीं  दिया  यहाँ  तक  कि  राजनीतिज्ञों  द्वारा  हत्यारों  को  भी  शरण  दी
 जाती  है  ।  सूची  के  अन्तग्गंत  गरीब  ओर  योग्य  व्यक्तियों  की  में  नहीं  खा
 जाता  ।  केवल  दसों  एकंड्मूंमि  के  मालिक  लोगों  को  ही  इस  सची  में  रखा  गया  क्योंकि  वे  जनता  पार्टी  के
 समर्थक  थे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍्यां  आप  इस  पद्धति  को  जारी  रखना  चाहते  हैं  ?  क्या  आप
 इस  सरकार  को  सभी  की  सरंकार  बनाना  चाहते  है  या  लोगों  के  एक  वर्ग  के  लिए  बनाना  चा
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  केन्द्र  की  काँग्रेस  सरकार  ने  किसी  भी  राज्य  में  गैर-कांग्रेसी  स
 के  साथ  सौतेला  व्यवहांर  करती  है  तो  मैं  इसे  सहन  नहीं  कर  सकता  |

 आप  पुलिस  करमियों  को  जनता  पार्टी  के  कार्यकर्ता  नहीं  बना  सकते  ।  एक  बहुत  ही
 बरिष्ट  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारी  से  यह  सुनकर  मुझे  शर्म  आई  थी  कि  जर्ब  उसने  कहा था
 कि  वह  कुछ  नहीं  कर  सकता  क्‍योंकि  उसका  उप-निरौक्षक  उसका  अधीनस्थ  कर्म  रे  नहीं  है  ।  वह
 जनता  वर्कर  का  अधघीनस्थ्र  कमंच्ारी  हैं  आपसे  बरेकरित  पूछना  चाहँता  हँगके  कथा  आप  ऐसी
 प्रणाली  जारी  रखना  चाहते  हैं

 रा
 द  लक  बनता  90,  .. «७  कपिल
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 मैं  अपको  एक  और  उदाहरण  देना  चाहता  हुं  और  उसके  बाद  मैं  अगनी  बात  को  समाप्प
 करता  हूं  ।  आष  इसकी  जांच  कर  सकते  एक  विधायक  अपने  मुख्यालय  पर  नहीं  था  उसकी  पत्नी

 पुलिस  स्टेशन  पर  गई  और  उप-निरीक्षक  को  फला-फला  ब्यक्ति  को  तत्काल  गिरफ्तार  करने  के  लिए
 कहा  ।  उप-निरीक्षक  ने  उन्हें  बताया  कि  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  क्‍योंकि  गांव  कुछ  दूरी  पर  उस
 स्त्री  ने  कहा  कि  वह  लाइन  जाएगी  ।  उस  ब्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  जाना  चाहिए  और  उसे  पुलिस
 स्टेशन  पर  लाना  चाहिए  |  उसके  लिए  कॉल  बुक  की  जानी  चाहिए  ।  लाइन  को  ओपन  रखा  जाए
 जिससे  कि  वह  हाउस  बैठे  बंठे  फोन  पर  उसे  पीटे  जाने  की  आवाज  सुन  सके  ।  उस  ब्यक्ति  विशेष  को

 पुलिस  स्टेशन  लाया  गया  था  वहां  पर  लोग  जमा  हो  गये  और  पूछा  कि  इनको  किस  अपराध  के  लिए
 गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  उउत-निरीक्षक  ने  उत्तर  दिया  कि  यदि  मैंने  उसे  गिरफ्तार  नहीं  क्रिया  होता  तो
 मेरा  यहां  से  स्थानांतरण  कर  दिया  जाता  |  उसने  तत्काल  कॉल  बुक  की  और  टेलीफोन  लाइन  को
 ओपन  रखा  ।  उसने  उस  ब्यक्ति  को  बताया  कि  वह  तकिए  को  पौर्टंगा  लेकिन  उसे  चिल्लाना  चाहिए
 जिससे  कि  हाउस  में  बंठी  मेडस  पीटे  जाने  ओर  उसके  चिल्लाने  की  आवाज  को  सुन  सके  ।  क्या  आप
 चाहने  हैं  इस  प्रकार  की  प्रणाली  चलती  रहे  ।  यहां  तक  कि  यदि  यह  कांग्रेस  सरकार  होती  तो  मैंने  इसके
 खिलाफ  आवाज  उठाई  होती  ।  तकनीकी  बातों  को  देखते  हुए  हमें  वास्तबिकताओं  को  नहीं  भलना
 आ।हिए  ।  हमें  एमी  प्रणाली  अपनानी  चाहिए  जिसे  दीघंकाल  तक  ओर  सभी  के  कल्याण  के  छिए  कार्य
 करना  चाहिए  ।

 2.00  भ०  प०

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सभी  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता

 हूं  जिन  होंने  मेरे  प्रस्ताव  के  वाद  विवाद  में  भाग  लिया  है  चाहे  उन्होंने  मेरे  प्रस्ताव  का  समर्थन  क्रिया  है
 अथवा  इसका  विरोध  किया  है  ।  इस  बाद-विवाद  में  कई  महत्वपूर्ण  संवेधानिक  मामले  उठाए  गए  थे  1

 हमारे  पक्ष  की  ओर  से  जो  मुद्दे  उठाए  गए  वह  थे  सरकार  ने  विधानसभा  को  भंग  करने  में
 असवेधानिक  रूप  से  कार्य  किया  कि  बोम्मई  की  सरकार  का  बहुमत  था  अयवा  नहीं  उथका  विधान
 सभा  में  परीक्षण  किया  जाना  चाहिए  कि  विधान  सभा  को  भंग  किए  जाने  वाले  दिन  श्री  बोम्मई
 का  बटुमत  था  और  उन्हें  विधायकों  का  समर्थन  प्राप्त  कि  जनता  दल  के  सदस्यों  ने  अचानक  ही
 राज्यपाल  को  बताया  था  कि  उन्होंने  जनता  दल  से  त्यागपत्र  दे  दिया  है और  इसलिए  जनता  दल  का

 बहुमत  नहीं  रह  गया  है  कि  जो  कुछ  राज्यपात्र  ने  किया  है  वह  सरकारिया  राज्यपालों  और
 पीठासीन  अधिकारियों  के  सम्मेलनों  की  सभी  सिफारिशों  के  विपरीत  है  ।

 मैंने  घोषणा  के  पक्ष  में  अधिकतर  भाषणों  को  पढ़ा  मुझे  पूर्व  मेरे  मित्र  ने  भी
 इसके  पक्ष  में  बोला  है  क्रि  बोम्मई  सरकार  कर्नाटक  रॉज्य  में  सबसे  अधिक  भ्रष्ट  सरकार  थी  |  वहां  पर
 अत्यधिक  भ्रष्टाचार  पूर्ण  रूप  से  कुप्रशासन  बित्तीथ  अस्थिरता  थी  और  ऐसी  बहुत  सी  बातें  थी

 ओर  यह  राजनीति  की  दृष्टि  से  सही  था  कि  सरकार  को  बर्खास्त  कर  दिया  गया  ।  ओर
 विधान  सभा  को  भंग  कर  दिया  गया  ।  मैं  जो  मुदृदा  उठाना  चाहता  हूं  और  हम  शुरू  से  ही  वह

 मुद॒दा  उठाते  रहे  हैं  कि  चाहे  सरकार  एक  अच्छी  शासक  है  अथबा  इसका  आधार  सरकार
 द्वारा  भारतीय  संबिधान  के  अनुच्छेद  356  का  उपयोग  करना  नहीं  हो  सकता  |

 एक  सरकार  ठीक  तरह  से  कार्य  कर  सकती  एक  सश्कार  ठीक  तरह  कायं  नहीं
 कर  एक  सरकार  अल्‍्छी  सरकार  हो  सकती  है  अथवा  यह  बुरी  सरकःर  हो  सकती

 है  इसके  बारे  में  अन्तिम  फैसला  लोगों  को  करना  राज्यपाल  और  केन्द्रीय  सरकार  इसका  फैसला
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 नहीं  कर  सकते  ।  प्रो०  दंडवते  ने  संविधान  सभा  के  वाद  विवादों  का  उल्लेख  क्रिया  था  जिसमें  श्री  एच०

 एन०  कुजरू  ने  विशेष  रूप  से  यह  प्रश्नपूछा  था  कि  यदि  सरकार  अच्छी  नहीं  है  तो  क्‍या  अनुच्छेद  356

 उस  समय  यह  अनुच्छेद  278  था-का  उपयोग  किया  जा  सकता  इश्रके  लिए  डा०  अम्ब्रेदकर  का

 *उत्तर  स्पष्टतया  नहीं  में  जो  भी  हो  अच्छी  सरकार  अथवा  बुरी  सरकार  के  प्रश्न  के  बारे  में

 निर्णय  लोगों  को  करना  है  ।  यह  आत्मनिष्ठ  विचार  का  मामला  विपक्ष  के  सदस्यों  ने

 भी  कहा  है  कि  बोम्मई  सरकार  बहुत  ही  बुदी  थी  ।  जनता  दल  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वह  एक  बहुत
 अच्छी  सरकार  थी  ।  अब  इसका  निर्णय  कोन  करेगा  ।  यदि  किसी  सरकार  को  बर्खास्त  करने  का

 आधार  अच्छा  अथवा  बुरां  प्रशासन  है  तो  हम  राजीव  गांधीं  की  सरकार  की  हर  रोज
 आलोचना

 कर  रहें  हिसाब  से  राजीव  गांधो  को  सरकार  इस  देश  में  सबसे  अधिक
 भ्रप्ट  सरकार  देश  में  इस  समय  अत्यधिक  भ्रष्टाचार

 आप  इस  का  खंडन  करेंगे  और  लेकिन  आप  जो  कह  रहे  हैं
 हम उस  का  खंडन  अंबे

 इसका  निर्णय  कोम  करेगा  ?  चाहे  राजीव  गांधी  की  सरकार  हो  अथवा  प्रफूल्ल  महंत  की  सरकार  हों
 अथवा  ज्योति  बस  की  सरकार  जो  सरकार  का  समर्थंतर  करते  हैं  वे  कहेंगें'कि  वहां  अच्छा  प्रशासन

 है  और  जो  सरकार  का  विरोध  करते  हैं  वे  कहेंगे  कि  वहां  पर  बरा  प्रशासन  इसका  निर्णय  कोर्ने
 करेगा  ?  क्‍या  राज्यपाल  अथवा  भारतीय  संघ  इसका  निर्णय  करेगा  ?  प्रशासन  की  स्थिति  अच्छी  अथवा

 बुरी
 है  उसके  लिए  राज्यपाल  अथवा  भा  रतीय  संघ  को  निणंय  करने  की  अनुमति  देने  के  परिणाम  का

 हैं  ?  क्या  आप  अच्छे  प्रशासन  अथवा  बुरे  प्रशासन  की  तुलना  संवंधानिक  तंत्र  के  असफल  होने  के  साथ
 करते  हैं  ?  हमें  यह  नहीं  भूलवा  चाहिए  कि  केवल  लगभग  ।  5  वर्ष  इस  देश  में  यह  विवाद  यह
 विवाद  कुछ  निश्चित  आधारों  पर  इस  देश  के  चुने  हुए  प्रधान  मंत्री  को  राष्ट्रपति  द्वारा  बर्खास्त  कर
 देने  के  अधिकार  के  बारे  में  था  ।  मैंने  उस  समय  एक  प्रस्ताव  के  लिए  नोटिस  दिया  हालांकि  मैं
 इस  सरकार  की  आलोचना  करता  रहा  मैंने  एक  प्रस्ताव  का  नोटिस  उस  समय  एक  वास्त  बिक
 प्रस्ताव  दिया  था  कि  किशी  भी  राष्ट्रपति  को  चुने  हुए  प्रधवन  मंत्री  को  बर्खास्त  करने  का  अधिकार

 नहीं  यह  अधिकार  केवल  संसद  के  पास  निहित  है  और  अन्ततः  यह  जनता  के  पास  निहित  जब
 जनता  के  पास  इसका  समय  भाए  तो  वह  इसके  लिए  अपना  मत  दे  सकते  इसी  क्‍या
 सरकार  एक  अच्छी  सरकार  है  इस  अधिकार  का  निर्णय  सरकार  को  सदन  में  करना  र  ज्य
 में  सरकार  चलाने  का  आदेश  देने  का  अधिकार  भी  जनता  के  पास  निहित  है  न  कि  राज्यपाल  अथवा
 भारतीय  संघ  के  आत्मनिष्ठ  विचार  में  ।  सत्ता  पार्टी  के  सदस्यों  ने  बुरे  प्रशासन  अथवा
 क्रुप्रशासन  की  संवंधानिक  तंत्र  के  असफल  होने  साथ  तुलना  करने  का  प्रयास  किया  कुप्रशासन
 ओर  संवंधानिक  तंत्र  के  असफल  होने  के  बीच  बहुत  बहुत  बड़ा  अच्तर  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  इस
 समय  यहां  पर  उपस्थित  नहीं  वह  उन  राजनीतिश्ञों  में  से  एक  हैं  जिनके  प्रति  मरा  अधिक  सम्मान

 है  |  उन्होंने  कुछ  मद्‌दे  उठाए  थे  ।  उन्हांन  कहा  था  क्रि  जब  वह  कर्नाटक  में  कांग्रेस  के  मुख्य  मंत्री
 तो  कुछ  समय  उनकी  पार्टी  को  छोड़  गए  थे  ओडःडनकी  सरकार  अल्पमत  में  रह  गई  इसके

 बाद  वे  वापस  पार्टी  में  आ  ग्रए  ।  राज्यपाल  ने  उन्हें  फिर  से  वापस  बुलाया  ओर  कहा  कि  सदस्य  उनके
 पास  अब  वापस  आ  गए  हैं  इसीलिए  वह  अपने  पद  पर  बसे  रह  सकते  हैं  ।  लेकिन  उन्होंने  कहा  थड़
 व्योंकि  वह  यह  महसूर  करते  हैं  कि  उन्होंने  अपने  पद  पर  नहीं  बने  रहना  चाहिए  और  उन्होंने  उच्च
 राजनीतिक  को  ध्यान  में  रखते  तक्ग  पत्र  दे  बिम्रा  यद्यपि  बह  अब  यहां  नहीं
 है  ।  लेकिन  यदि  वे  यहां  पर  तो  मैं  उनसे  पूछता  कि  उन्होंने  उन्त  सदस्मों  को  वापस  लाने  के  लिए
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 कितनी  घनराशि  दी  थी  ।  मैं  उनसे  पूछता  आपने  उन  सदस्यों  को  वापस  लाने  के  लिए  धनराशि

 की  पंशकश  की  थी  ?  उनका  उत्तर  नहीं  में  होता  ।  यदि  धनराशि  की  पेशकश  के  बिना  सदस्य  थी
 बीरेन्द्र  पार्टिल  के  पास  वापस  आ  सकते  तो  आप  इस  बात  का  निष्कर्ष  कैसे  निकाल  सकते  हैं  कि
 सदस्य  धनराशि  की  पेशकश  के  बिना  श्री  बोम्मई  के  पास  वापस  कैस  नहों  आ  सकते  ?'** **

 कर्नाटक  में  ऐसी  प्रथा  दिखाई  देती  है  ।  सदस्य  पार्टी  छोड़कर  चले  जाते  हैं  और  वापस
 जाते  हैं  ।  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  दिखाई  नहीं  देता  कि  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  के समय  उन्होंने  किसी

 घछनराशि  की  पेशकश  नहीं  की  होगी  और  उन्होंने  धनराशि  नहीं  दी  होगी  ।  अब  वहां  यह  परम्परा  है
 कृपया  मेरी  बात  सुनिए  |  समझने  का  प्रयास  कीजिए  |  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  श्री

 बीरेन्द्र  पाटिल  ने  घन  दिया  है  ।  यह  मेरी  धारणा  नहीं  मेरी  धारणा:यह  है  कि  सदस्य  अपनी  मर्जी
 से  बाउस्त  आए  थ  क्योकि  उन्होंने  सोचा  कि  जो  भी  हो  विधान  सभा  भंग  होने  से  उनका  कार्यकाल

 एक  वर्ष  पहले  ही  समाप्त  हो  जाएगा  ।  अतः  वे  वापस  आ  गए  .  लेकिन  वही  बात  श्री  बोम्मई  के  साथ

 भी  हुई  है  ।  राज्यपाल  इस  बात  का  निष्कर्ष  कंस  निकाल  सकते  हैं  कि  केवल  क्योंकि  सदस्य  श्री  बोम्मई
 के  पास  वापस  आ  गए  हैं  उसके  ऊपर  दबाव  खरीद-फरोक्त  आदि  हुई  हैं  ?  मैं  इस  मुद॒दे  के  बारे  में

 पूछ  रहा  हूं  ।  मरा  मुद॒दा  यह  कि  सदस्यों  न  विधान  में  भी  इसी  प्रथा  को  अपनाया  था  ।  श्री  पाटिल  ने

 कहा
 था  :  राज्यपाल  ने  मुझसे  पूछा  मुझसे  अपने  पद  पर  बने  रहने  के  लिए  कहा  गया  था  और

 उच्च  राजनीतिक  परम्परा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंने  अपने  पद  पर  न  बने  रहने  का  नि्ंय  लिया  था  ?

 मैं  उनसे  पूछना  चाहता  कि  उसी  उच्च  राजनीतिक  परम्परा  को  ध्यान  में  रखते  क्या  राज्यपाल  का

 यह  कतंब्य  नहीं  था  कि  वह  श्री  बोम्मई  को  भी  बुलाते  और  उनसे  सदस्य  वापस  आ  गए

 हैं  । आप  कृपया  अपने  पद  पर  बने  रहिए  ।”  क्‍या  श्री  बोम्मई  ने  श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  की  तरह  उच्च
 राजनीतिक  परम्परा  की  भावना  के  अनुसार  का  किया  होता  अथवा  नहीं  वह  एक  अलग  मामला

 लेकिन  मेरा  मुद॒दा  यह  है  कि  मुख्य  मंत्री  को  वापस  बुलाने  और  उसको  यह  बताने  की  प्रथा  कि  अब

 उन्हें  सदन  का  विश्वास्त  प्राप्त  है  और  उनसे  अनुरोध  क्रिया  जाता  है  वह  अपने  पद  पर  बने  यह

 मुख्य  मंत्री  पर  निर्भर  करता  कि  वह  अपने  पद  पर  बने  रहे  अथवा  नहीं  ओर  इस  प्रथा  का  राज्यपाल

 उन्होंने  यह  उदाहरण  दिया  कि  1977-80  में  जनता  सरकार  ने  9  राज्य  सरकारों  को  गिरा
 दिया  था  और  1980  में  भी  इसी  प्रथा  का  अनुसरण  किया  गया  था  ।  फिर  उन्होने  कहा  कि  बहुमत
 होते  हुये  भी  देवराज  अर्स  की  सरकार  को  गिरा  दिया  गया  था  ।  मैं  1977  में  असंवेधानिक  रूप  से

 भंग  की  गई  9  सरकारों  का  विरोध  करता  हंं  ।  वर्ष  1980  में  सरकारों  का  गिराना  कतई

 निक  था  ।  मैं  उनसे  पूछता  हूं  कि  कया  वह  इसका  समर्थन  करते  मुझे  कहना  चाहिए  कि  श्री
 पाटिल  ने  ईमानदारी  से  कहा  कि  उन्होंने  इसका  समर्थन  नहीं  किया  था  ।  यदि  वह  आज  सभा  में  होते
 तो  मैं  यह  आशा  कर  सकता  था  कि  उन्होंने  जो  राजनैतिक  नैतिकता  उस  समव  दिखाई  थी  उसे  कायम

 रखते  हुये  उनमें  इस  राष्ट्रपति  शासन  की  जो  1977  के  आधार  पर  की  गई  ओर  जिसे

 उन्होंने  समर्थन  नहीं  किया  का  विरोध  करने  का  राजनेतिक  साहस  होना  चाहिए  था  ।  उन्होंने
 1980  में  इसका  समर्थन  नहीं  किया  था  तथा  उन्होंने  देवराज  अर्स  की  सरकार  गिराने  का  समर्थन

 नहीं  किया  था  और  वह  इस  सरकार  को  गिराने  का  भी  समर्थन  नहीं  करेंगे  ।
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 उपाध्यक्ष  श्री  संतोष  मोहन  देव  ने  एक  बहुत  रूचिकर  वक्तव्य  दिया  है  कि  सरकारिया

 आयोग  की  रिपोर्ट  असंगवत  है  ।  यदि  रिपोर्ट  असंगत  है  तो  गह  मंत्री  हमें  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए
 क्‍यों  कह  रहे  हैं  ?  रिपोर्ट  असंगत  है  उन्होंने  यह  कहा  आप  कृपया  कार्यवाही  बतांत  देखिये  ।  हो सकता

 है  उन्होंने  यह  बात  अनजाने  में  कही  हो  ।  यदि  उन्होंने  यह  बात  अनजाने  में  कही  है  तो  अलग  बात  है  ।

 परन्तु  बात  यह  है  कि  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  असंगत  यदि  वह  यह
 कहते  हैं  कि  यह  वात  गलती  से  कही  गई  है  तो  मैं  समझ  सकता  हं  ।  परन्तु  उन्होंने  कहा  है  कि
 रिया  आयोग  की  रिपोर्ट  असंगत  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  असंगत  नहीं  हो  सकती  ।
 सरकारिया  आयोग  को  रिपोर्ट  सभा  के  समक्ष  देश  के  समक्ष  है  और  सरकार  के  समक्ष  सरकार

 यह  पक्ष  ले  सकती  है  कि  वे  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  उन्होंने
 सिफारिशों  का  अध्ययन  नहों  जिया  है  ।

 जी

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  संतोष  मोहन  :  उन्होंने  मरा  भाषण  व्यान
 से  नहीं  सना  है  मैंने  कहा  है  कि  जहां  तक  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  इस  पर  दोनों  सदनों  में  वाद-विवाद

 हुआ  है  और  परामश्  दात्री  सभिति  में  भी  इस  पर  बहस  हुई  है  ।  सरकार  का  दृष्टिकोण  खुला  है  ।

 परन्तु  इस  अउस्था  में  इम  मुद्दे  का  ओचित्य  नहीं  है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  यह  असंगत  उन्होंने
 केव  न  एक  ही  शब्द  सुना  है  ।

 आओ  दिनेश  गोस्वामी  :  मैंन  श्री  संतोष  मोहन  देव  के  भाषण  को  बहुत  ध्यानप्‌ृवंक  सुना
 ऐसा  हो  सकता  है  कि  वह  जो  कहना  चाहते  नहीं  कहा  ।  उस  समय  मैं  यहां  आए  टेप  सन
 सकते  हैं  ।  उ  न्‍्होने  शब्द  का  प्रयोग  किया  था  और  शायद  इस  शब्द  का  प्रयोग  अनजाने  में

 हो  गया  हो  ।  यह  भूल  हो  सकती  है  ।  परन्तु  बात  यह  है  कि  क्या  आप  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट
 तक  संगतता  से  इन्कार  कर  सकते  हैं  कि  बहुमत  सभा  में  साथित  होना  चाहिए  ।  मेरे  पास  राज्यपालों
 की  सिफारिशें  हैं  ।  बे  राज्यपाल  कोन  हैं  जिन्होंने  यह  रिपोर्ट  तेयार  की  है  ।  बे  प्रातिप्ठित  व्यक्त
 श्री  भगवान  सहाय  राज्यपालों  की  समिति  के  अध्यक्ष  श्री  बी०  गोगाल  श्री  बों०
 श्री  धवन  और  श्री  अली  यावर  जंग  उस  समिति  के  सदस्य  थेਂ
 उन्होंने  रिपोर्ट  में  यह  कहा  है  कि  जिस  किसी  भी  प्रक्रिया  या  तरीके  से  राज्यपाल  सन्‍्तष्ट  हो  जाता
 सरकार  बहुमत  में  नहीं  रहती  ।  उन्हें  मुख्यमंत्री  को  विधान  सभा  के  समक्ष  आने  और  कम  से  कम  समय
 में  अपना  बहुमत  सिद्ध  करने  के  लिए  चाहिए  ।  यदि  मुख्यमंत्री  अपने  इस  प्राथमिक  द  यित्व  स  जी

 चुराता  है  और  इसका  पालन  नहीं  को  कतेंव्य  से  वाध्य  होऋर  एक  वंकल्पिक  सरकार
 बनाने  के  लिए  कदम  उठाने  ये  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशें  नहीं  बल्कि  ये  क्र्छ
 सिफा  रिशे  पीठासीन  अधिकारियों  के  सम्मलन  में  की  गई  थीं  ।  राज्यपालों  ने  ही  निरन्तर  यह  निर्णय
 किया  है  कि  क्या  सरकार  को  बहुमत  प्राप्त  है  या  नहीं  यह  बात  राज्यपाल  की  बैठक  में  तय  नहीं  होनी
 चाहिए  |  यह  एक  हितकारी  एक  बात  स्पष्ट  नहीं  की  गई  है  कि  अभी  तक  इसका  पालन
 क्यों  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियत  :  इसका  पालन  तब  किया  जाता  है  जब  राज्यपाल  को  कोई
 सन्देह  हो  ।  जब  राज्यपाल  वास्तव  में  सहमत  हो  जाता  है  फिर  उसे  ऐसा  करना  चाहिए ।

 भी  बिनेश  गोस्वामी  :  में  फिर  पढ़कर  सुनाता  हूं  ।  राज्य  पाल  किसों  भी  प्रक्रिया  या
 तरीके  से  सन्तुष्ट  हो  जाता  है  कि  मुख्यमंत्री  को  बहुमत  प्राप्त  नहीं  उसे  मुख्यमंत्री  को  विधान  सभा  में
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 बट  प्राप्त  करने  के  लिए  कहना  चाहिए  ।”  यदि  वह  सन्तुप्ट  नहीं  है
 गे  उन्हें  विवान  में

 प्रःप्त  करने  के  लिए  कहने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  धारणा  यह  है  कि  यथा  गठित  सरकार  को  बहुमत
 प्रॉप्लै-होता  है  और  केवल  रॉज्यपाल  के  सन्तुष्ट  होने  पर  ही  कि  यह  धारणा  सही  नहीं  तब  उसे

 मुख्यमंत्री  को यथा  कंम  समय  में  विधान  सभा  की  बैठक  बुलाने  के  लिए  कहना  १  है  ।

 यदि  यह  सत्ताहढ़  दल  का  मामला  हैं
 कि  तमिलनाई  का  नम्बर  आना  मुझे  कुछ  नहीं

 कहना  परन्तु  देश  के  लिए  यह  परम्परा  नहीं  हो  सकती  ।

 |  श्री  संतोष  मोहन  देव  ने  एक  और  बात  कही  हैं  कि  गोहाटी  उच्च  न्यायालय  का  मामला
 उच्चतम  न्यायालय  में  निर्णयाधीन  है  ओर  यह  कि  वहाँ  विचारों  में  मतभेद  यह

 डी  नहीं  है  ।
 गोहाटी  न्यायालय  में  यह  मामला  उठाया  गया  था  कि  राज्यपाल  की  रिपोट  गलत  रथ

 धीशों  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  राज्य  पाल  की  रिपोर्ट  अतककंश्रृंगत  फिर  महान्यायवादी  ने  तक॑
 दिया कि  राष्ट्रपति  शासन  लाग  करने  की  शक्ति  भारत  सरकार  को  केवल  राज्यपाल  की  रिपॉोट  से  ही
 काष्त-नहीं  परन्तु  दूसरे  साधनों  से  भी  प्राप्त  होती  है  क्योंकि  अनुच्छेद  कहा  गैंथा  है  कि
 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  या  अन्यथा  महान्यायवादी  का  तक  यह  था  कि  विधान  सभा  को
 राज्यपाल  को  रिरपोट  के  अध्ार  पर  भंग  नहीं  किया  गया  था  श्री दिनेश गोस्वामी : परन्तु अन्य सामग्री के आधार  ।

 गृह  मंत्रो  बूटा  केवल  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  परन्तु  अन्य  सामग्री  के  आधार  पर  भी/जब  यह  तक  दिया  गया  था
 तो  एक  न्यायाधीश  ने  कहा  था  कि  सरकार  का  यह  कत्तंब्य  है  कि  अन्य  सामग्री  को  भी  न्यायालय
 के  समक्ष  जांच  के  लिए  रखना  महान्यायवादी  ने  तकं  दिया  कि  राज्यप्राल  की  एक
 ऐसी  विषय  वस्तु  हे  जिसकी  जांच  न्यायालय  द्वारा  की  जा  सकती  सरकार  अन्य  सामग्री  को  प्रस्तुत
 करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  है  ।  विचारों  मे  मतभेद  ग्लर  मामला  तीसरे  न्यायाधीश  की  सौंप-दिया

 गया था
 ।

 -  श्री  संतोध  मोहन  मेरे  पास  इस  समय  वह  वाद-विवाद  कया  मैं  सम्बद्ध  भाग  को  पढ़
 कर  सुनाऊ  ।  मैंने  कभी  भी  नहीं  कहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्पप्ट  किया  जा  चुका  है  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामो  :  आप  कृपया  टेप  सुनिए  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  टेप  नहीं  सुन  सकता  ।

 ली  दिनेश  गोस्वामों  :  मैंने  जो  कुछ  केंहा  है  मैं  उस
 बात  पर  अटल

 महोदय  ऐसा  नहीं  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  केवल  एक  अनुमति  याचिका  दायर  से  ही
 निर्णय  लुप्त  हो  जाता  निर्णय  बचा  रहता  है  ।  न्यायालय  स्थगन  आदेश  द्वारा  यह  कह  सकता

 है  कि  येह  प्रभावी  नहों  होगा  ।

 राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  प्र  पहली  बार  ह्दी  नहीं  उठाया  गैया  है  ।  संविधान

 सभा  के  बीद-विवाद  मेँ  श्री  विश्वनाथ  न  कहा  था  :

 सम्बन्ध  में  मुझे  कदू  अनुभव  है  ।  कि  मैं  एक  राज्य  का  प्रधानमंत्री  था  और  मैं

 जानता  हूं  कि  राज्यपाल  कंसे  मेरी  पार्टी  को  तोड़ने  पर  तुले  हुए  थे  ।  ध
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 संविधान  सभा  के  एक  सदस्य  श्री  आर०  के०  जो  मेरे  राज्य  से  हैं  ने भविष्यवाणी
 करते  हुए  कहा  था  :

 के  प्रधानमंत्री  राज्यपाल  को  राज्य  में  भजते  क्या  राज्यपाल  किसी  दूसरी
 पार्टी  द्वारा  चलाई  जा  रही  सरकार  के  साथ  सामंजस्य  स्थापित  करेगा  ?  क्‍या  मतभेद  के  और
 अधिक  अवसर  नहीं  मिलेंगे  ?  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  फिर  आप  यह  आश्वासन  कंसे  दे  सकते

 हैं  कि  आने  वाले  समय  में  कांग्रेस  पार्टी  अथवा  एक  पार्टी  विशेष  केवल  केन्द्र  में  ही  नहीं  बल्कि
 विभिन्‍न  राज्यों  में  भी  सत्ता  में  रहेगी  ?””

 आप  यह  देख  सकते  हैं  थी  एन०  कं,जरू  से  लेकर  संविधान  के  निर्माताओं  ने  क्या  कहा

 है  ।  क्‍या  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  अनुच्छेद  356  के  बारे  में  पंड़ित  गोविन्द  बल्‍्लभ  पंत  ने  कड़ी
 आपत्ति  की  थीं  :

 स्वरूप  में  ऐसे  हालात  पैदा  हो  सकते  हैं  जिनमें  केन्द्र  में एक  पार्टी  का  शासन  हो
 सकता  है  तथा  राज्यों  में  अन्य  पार्टियों  का  ओर  मतभेद  बरैद्ा  हो  सकते  और  चू  कि  मत्तभेद

 पैदा  हो  सकते  इसलिए  हितकर  तिद्धान्त  प्रतिपादित  करने  हैं  ।

 राज्यपाल  का  कहना  है  कि  मुड्पमंत्री  ने  सदस्थों  पर  दबाव  डाला  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  यदि  मैं

 मुख्यमंत्री  मैं  दल  का  नेता  तो  मैं  अपनी  पार्टी  के  सदस्यों  पर  पार्टी  में  रहने  के  लिए  दबाव  डाल

 सकता  कांग्रेस  पार्टी  में  क्या  हो  रहा  है  ।  प्रतिदिन  बिहार  और  गुजरात  में  मंत्रियों  को  सदस्यों  पर
 दबाव  डालने  के  लिए  नहीं  भेजा  जा  रहा  है  ताकि  वे  विद्रोह  न  करें  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 आओ  बिनेश  गोस्वामो  :  ठोक  यह  कह  कर  खुश  होइये  कि  यह  सच  नहीं  है  |  परन्तु  समाचार
 पत्र  की  टिप्पणियां  हैं  कि  मंत्रियों  को  अपनी  फाइलें  देखने  का  समय  नहीं  मिल  श्हा  है  क्योंकि  वे  अपनी
 आन्तरिक  समस्याओं  को  सुलझाने  में  व्यस्त  प्रत्यक्षतः  सभी  राजनतिक  दलों  में  आन्तरिक  स  मस्यायें
 उठती  हैं  और  मैं  समझता  हूं  यदि  मैं  दल  का  अध्यक्ष  होता  तो  मैं  दबाव  डालना  चाहता  ।  लेकिन  क्या
 दबाव  डाला  इस  आधघार  पर  विधान  सभा  को  भंग  किया  जा  सकता  है  ?  मेरा  नम्र  निवेदन
 यह  है  ।  कि  यह  नहीं  किया  जा  सक्तता  जिस  बात  का  अभी  तक  उत्तर  नहों  दिया  गया  है  वह  यह
 है  कि  विधान  सभा  भंग  क्रिये  जाने  वाले  दिन  श्री  बोम्पई  को  बहुमत  प्राप्त  था  और  यदि  उनका

 बहुमत  था  तो  सरकार  चल्नाने  का  अधिकार  उनका  था  ।  अन्यथा  इसके  खतरनाक  परिथाम  हो  सकतेंहैं
 क्योंकि  न  केवल  राज्यों  में  बल्कि  कल  राष्ट्रपति  भी  यह  सोच  सकते  हैं  कि  उन्‍हें  भी  केन्द्र  में  प्रधान
 मंत्री  को  इस  आधार  पर  हटाने  की  उच्च  स्वेघानिक  शक्ति  मिली  हुई  है  कि  केन्द्र  में  सरकार  ठीक
 प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।  यह  शक्ति  राष्ट्रपति  को  प्राप्त  नहीं  यह  जक्ति  राज्यपाल  को
 प्राप्त  नहीं  यह  शक्षित  तो  केवल  विधान  सभा  और  जनता  को  प्रिली  हुई

 मैंने  कल  जिक्र  किया  था  कि  महान  न्यायविद  डा०  बी०आर०  अम्घडेकर  ने  संविधान

 सभा  में  इस  अनुक्छेद  को  प्राथमिकता  देते  हुए  आग्मा  की  थी  कि  इस  अनुच्छेद  का  कभो  भी  उपबंपेस
 नहीं  किया  जायेगा  ।  लेकिन  1953  में  जब  पेप्सू  सरकार  को  गिराया  गण  था  तो  डा०  अध्बेडकर  ने
 ही  राज्य  सभा  में  टिप्पणी  की  थी  कि  संविधान  का  खुल्मखल्ला  उघलंन  किया  गया  आप  गुस्से  के
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 इजहार  में  अम्बेडकर  जंसे  व्यक्ति  की  उस  भावना  को  समझ  सकते  हैं  ।  जिस  भावना  पें  उन्होंने
 इस  भाषा  का  उपयोग  यह्धथि  आज  मैंने  इस  भाषा  का  उ  प्योग  किया  होता  तो  उसे
 अस  प्दीय  ठहरा  दिया  जाता  ।  यदि  आज  डा०  अम्बंडकर  उपस्थित  होते  तो  संभवत  वह्‌  कहते  कि
 न  केवल  खुले  बल्कि  संविधान  के  अन्तर्गत  अनुच्छेद  356  का  दुरूपयोग  करते  हुए  जब  भी
 विपक्षी  सरकारें  बिना  किसी  राजनैतिक  कारण  के  जितनी  ही  बार  गिराई  गयों  तो  इसका  सामूहिक
 रूप  से  उ  लंघन  किया  गया  ।  यदि  जनता  सरकार  अपने  ही  भानन्‍्तरिक  अपनी  असफलता  के
 कारण  गिर  जाती  ता  मुझे  दुख  नदीं  होता  ।  मैं  उस  बात  का  अनुमोदन  नहीं  कर  रहा  हूं  जो  जनता
 दल  के  विधान  सभा  सदस्यों  ने  की  थी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  राज्यपाल  को  पहले  कुछ  लिखना  और
 फिर  कुछ  लिखना  विधान  सभा  सदस्यों  के  लिए  उचित  नहीं  परन्तु  एक  गलती  से  दूसरी  गलती
 को  न्यायोचित  नहों  ठहरा  सकती  है  ।

 |

 मेरे  मित्र  ने  कहा  था  हमें  राजनेतिक  स्थिति  ओर  जो  विपषमतायें  उभरी  हैं  उन्हें  स्पष्ट  करना

 जाहिए  |  मैं  समझता  हूं  कि  राजनैतिक  विषमताओं  को  ठीक  करने  के  लिए  राज्यपाल  का  शासन  लागू
 करना  कोई  हल  नहों  है  बेल्कि  यह  तो  व्रिषमतायें  ही  पैदा  करेगा  |  यदि  आप  एक  गन्दी  मेज  को  गन्दे
 कपड़े  से  साफ  करने  को  कोशिश  करते  ?  तो  आप  इसे  साफ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  आप  इसमें  गन्दगी

 हो  जोड़ें  गे
 ।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  यदि  आप  राजनैतिक  गड़बड़ी  को  ओर  देश  में

 राजनीति  के  गिरते  स्तर  को  ठीक  करने  के  इच्छुक  हैं  तो  यह  अनुच्छेद  356  के  प्रयोग  से  नहीं  किया

 जा  सकता  हो  सकता  है  हम  एक  साथ  बंठकर  इसको  ठीक  कर  हो  सकता  है  कि  इसका  इलाज

 लोगों  के  पास  हो  और  लोग  उन  सबको  हटा  दें  जिन्हें  वे  इस  स्तर  के  काबिल  नहीं  स  मझते

 लेकिन  इस  समस्या  का  उत्तर  संविधान  को  तोड़ने-मरोइडने  से  नढीं  मिलेगा  इसी  वजह  से  उपाध्यक्ष

 महोदय  मैंने  यह  प्रस्ताब  प्रस्तुत  किया  है  क्‍योंकि  मैं  समझता  हूं  कि  एक  गंभीर  संवंधानिक

 जिसका  संविधान  के  संघीय  ढांचे  पर  काफी  प्रभाव  है  राज्यगाल  की  कार्यवाही  के  कारण  सबसे  पहले

 जउठ  खड़ा  हुआ  है  ।

 ज॑से  कि  मैंने  कहा  था  मुझे  इस  बात  की  परवाह  नहीं  है  कि  सरकार  ठीक  चल  रही  है
 या  खराब  चल  रही  यह  फैसला  तो  कर्नाटक  के  लोगों  को  करना  मेरी  अपनी  धारणा  है  कि

 यदि  संविधान  के  संघीय  ढांचे  को  बरकरार  रहना  है  तो  बिपक्ष  द्वारा  शासित  राज्यों  को  पूरी  इज्जत

 देनी  लगातार  समर्थन  देना  चाहिए  और  संविधान  का  उपयोग  विफपफक्ष  द्वारा  झासित  सरकार

 को  गिराने  की  भावना  से  नहीं  करना  चाहिए  ।  यही  कारण  है  कि  मेरे  विचार  जिसे  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  ने  भी  व्यक्त  किया  है  ।  कि  विप्रक्ष  की  इस  सरकार  को  राजनैतिक  कारणों  से  गिराया  गया

 क्योंकि  चुनाव  निकट  आ
 रहे  मैं  इस  घोषणा  का  विरोध  करता  हूं  और  मैं  अनने  प्रस्ताव  की  सभा

 की  स्त्रीकृति  के  लिए  सिफारिश  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बूटा  सिंह  ।

 )

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 पी०  :  हम  जनता  दल  के  विधायकों  फी  तरह  अपने  मन  को  नहीं  बदलते  हैं  ।

 भी  बो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  लेकिन  आपने  दलबदल  विरोव्री  कानून  के

 बारे ंमे ंअबना  मन  बदल  दिया
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 प्रो०  मपुदष्डबते  :
 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  चिकमंगलूर  निर्वाचन  क्षेत्र  से  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  से  चुनाव  भी  लड़  थे  लेकिन  बाद  में  बे  उनसे  मिल  गये  ।

 हि

 गृह  मंत्रों  बटा  :  उपाध्यक्ष  कल  ह  मान्यंवर  सदन  कर्नाटक  की  स्थिति

 पर  विचार  कर  रहा  है  और  दो  दर्जन  रो  अधिक  मान्यवर  सांसदों  ने  इसमें  हिस्सा  लिया  |  अभी

 श्री  गोस्वामी  जी  ने  अपने  मोशन  पर  बोलते  हुए  कुछ  प्रश्नों  को  फिर  से  दोहराया  इससे  पहले  कि

 मैं  श्री  गोस्वामी  जी  के  प्रश्नों  की  ओर  मैं  समझता  हं  कि  आज  की  डिबेट  में  यदिश्री  मध

 दण्डवते  जी  के  व्याख्यान  को  मैं  पहले  न  ले  तो  उनके  साथ  बेइन्साफी  होगी  ।  इसलिए  मैं  सबसे  पहले
 श्री  दंडवबते  जी  की  स्पीच  से  शुरू  करू  गा

 ः

 उन्होंने  कल  यहां

 ]
 बहुत  उत्सुक  थे  कि  21  तारीख  को  हसने  इस  मुद्ं  श्वर  चर्चा  की  इस  षडयन्त्र

 ध्यान  मं  ल  आये  होते  कि  यहा  जनता को  खलासा  कर  दिया  होता  और  हम  यह  बात  देश  के

 सरकार  को  अस्थिर  करने  का  षड़यंत्र  चल  रहा

 मुझे  इस  बात  का  बहुत  खेद  कि  श्री  मधु  दण्डवते  जो  हमारे  बड़े  सीनियर  सांसद
 उनको  इस  प्रश्न  का  उत्तर  लेने  के  लिए  पालियामेंट  में  आना  पड़ा  |  मैं  आज  की  ताजा  जो  इंटरव्यू  है
 श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  जी  जो  जनता  दल  के  वाइस  प्रैजीडेंटं  क्योंकि  मैं  पहले  के  इंटरव्यू  तो
 शायद  रंफर  न  कर  पाऊ  क्योंकि  जनता  दल  के  बड़ं-बड़  लोगों  की  यह  बहुत  वड़ी  खासियत  है  कि

 वह  सुबह  इ  टरब्यू  देते  दोपहर  को  कुछ  ओर  देते  हैं  और  शाम  को  कुछ  और  देते  हैं
 आज  की  जो  इ  टरबव्य  है  श्री  रामक्रष्ण  हेगड  की  जिस  परं  उन्होंने  जवाव  दिया  अपने  इस

 सदन  के  माननीय  सदस्थ  को  वही  मैं  पढ़कर  सुनाता  मैं  तो  यह  कंहना  चाहता हूं
 कि  जिस

 कांसीप्रेसी  का  संकेत  श्री  दंडवते  जी  ने  इस  मान्यवर  सदन  के  सामने  किया  जिसका  उल्लेख  क्या
 श्री  रामइृष्ण  हेगड़े  न ेउसका  जवाब  बंगलौर  में  दिया  है  ।

 ]  हु ..
 उन्होंने  आफ  इंडिया  के  साथ  भेंट  देते  हुए  कहा  उन्होंने पूरा  नक्शा  भी

 जिस  कांसीप्रेसी  का  आपने  जिक्र  क्रिया

 ]

 |

 नजर न  bey 5
 दल  सरकार  के  गिरने  का  कारण  पिछली  जनता  पार्टी  में  मतभेद  था

 जिसे  जनता  पार्टी  के  उच्चपदों  के  लोगों  द्वारा  बढ़ावा  दिया  गया  ।

 यह  बात  जनता  दल  के  उपाध्यक्ष  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  ने  टाइम्स  ऑफ  इ  डिया  को  दिये  एक
 साक्षात्कार  में  कहीं  ।  इसमें  आगे  कहा  गये  डिय्ा

 मे

 जनता  णर्टी  के  इन  नेताओं  के  षड़यंत्र  को  पंती'व्था  जिन्होंने  10  दिनों  में  मंत्री
 परिषद  के  बढ़ाये  जाने  से  पहल  एक  मास्टर  योजना  बनायी  लेकिन  मैं  समस्या  की  गंभौरता

 ee:  को  नहीं  भांप  सकाਂ  ।
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 जहां  पर  अपनी  नामाकूलियत  भी  कहते  हैं  ।

 मैं  समस्या  की  गंभीरता  को  नहीं  भांप  सका  क्योंकि  मुझे  अपने  कुछ  साथियों  पर  विश्वास  था
 विशेष  रूप  से  अपने  जिले  के  विधायकों  मैंने  कभी  नहीं  सोचा  था  कि  वे  ऐसा  विश्वासघात  करेंगे  ।

 दंडवते  जी  आप  इस  सभा  में  किस  पड़यंत्र  का  खुलासा  करना  चाहते  हैं  ?  क्‍या
 यह  श्री  हेगड़  का  षड़यंत्र  |

 यह  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  द्वारा  दिया  गया  साक्षात्कार  था|  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आय  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  बाद  जो  भी  चाह  कह  सकते  हैं  लेकिन
 अब  नहों  !

 थ्री  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  एक  स्पष्टीकरण  ।

 सरदार  बटा  आप  क्यों  परेशान  हैं  ?  मैं  प्रो०  मधु  दण्डवते  द्वारा  रखे  गये  प्रश्न  और
 इस  प्रश्न  का  श्री  हेगड़े  द्वारा  दिए  उत्तर  का  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  बी०  किशोर  चन्त्र  एस०  देख  :  केवल  एक  मिनट

 सरदार  बटा  सिह  :  आपका  नाम  वहां  नहीं  है  ।  आपने  कुछ  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 इसीलिए  उन्होंने  यह  प्रश्न  पूछा  था  ।

 उन्होंने  कहा  था  कि  वह  पड़यन्त्र  का  खुलासा  कर  जनता  दल  के  उपाध्यक्ष
 श्री  राम  कृष्ण  हेगड़े  के  मुताबिक  पार्टी  में  कुछ  ऊंची  पहुंच  बाले  लोगों  ने  ही  यह  षडयन्त्र  रचा
 क्‍या  आप  जनता  दल  के  उन  ऊंची  पहुंच  वाले  नताओं  के  नाम  लेकर  इस  महान  सभा  की  सेवा  करेंगे

 जिल्होंने  वंगनौर  में  यह  षड़यन्त्र  रचा  ?  यदि  आप  अपनी  बात  के  सच्चे  हैं  तो  आपको  इस  सभा  को
 इसकी  जानकारी  देनी  चाहिए  |  पड़यन्त्र  का  खुलासा  और  किसी  ने  नहीं  बल्कि  आपकी  जनता  दल
 पार्टी  के  उपाध्यक्ष  ने  किया  है  ।

 प्रो०  मधुदण्डबते
 :  यदि  आए  एक  प्रश्न  पूछ  रहे  हई  तो  मैं  उत्तर  देने  के  लिए

 तेयार  हूं  ।  चु  कि  आप  जानना  चाहते  हैं  कि  पडयन्त्र  कोन  सा  है  तो  मैं  आपको  बताता  हूं  ।  मैंने  यह

 बहुत  स्पष्ट  किया  मैंने  कहा  था  क्रि  पार्टी  सरकार  में  जो  ऋुछ  होता  सरकार  के  कार्य
 निष्पादन  के  बारे  में  जो  कुछ  होता  है  वह  एक  बिल्कुल  भिन्‍न  मुद्दा  है  ।

 यदि  आन्तरिक  रूप  से  कोई  षडयंत्र  चल  रहा  है  तो  पार्टियां  इसका  ध्यान  लेकिन

 यहां  प्रश्न  उस  संबंधानिक  संकट  का  है  जो  यहाँ  उठ  खड़ा  हुआ  उसके  लिए  ये  राज्यपाल  जिन्होंने
 एक  बन्धक  मजदूर  की  तरह  कार्य  किया  है  जिम्मेदार  है  ।

 डा०  कृपासिशु  भोई  :  मुझे  मजदूरਂ  शब्दों  पर  आपत्ति  है  ।  बह  राज्यपाल

 के  लिए  इन  शब्दों  का  प्रयोग  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  जब  मैं  राज्यपाल  के  हटाने  को  मांग  कर  रहा  तो  उनको  केन्द्रीय

 सरकार  का  वबंध्रुआ  मजदूर  पुकारना  उचित  ही  ।
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 सरबार  कटा  खिहु  :  आपने  मेरी  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  मैंन ेतो केवल  उसे  दोहराया

 है  जो  कुछ  शो०  दंडबने  ने  सदन  में  कहा  और  षडयंत्र  के  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  भी  और  किसी
 ने  नहीं  बल्कि  जनता  दल  के  उपाध्यक्ष  ने  दिया

 प्रो०  मधकण्डवते  :  इसका  राज्यपाल  के  षड॒यंत्र  में  कुछ  ताल्लुक  नहीं

 सरदार  बटा  सिह  :  इपका  ओर  किसी  से  क्‍या  ताल्लुक  क्‍या  आप  चाहते  हैं  कि

 कि  मैं  आपसे  यह  कहं  कि  यह  षड़यंत्र  मैंने  रक्म  क्या  तब  आप  प्रसम्न्‌  होंगे  ?  मैं  नहीं  जानता रे
 कि  प्रो  मध  दष्डवते  द्वारा  ऐसी  दोहरी  नीति  क्‍यों  अपनायी  जा  रही  उनके  प्रश्न  का  सीधा  उत्तर

 आज  के  समाचार  पत्र  में  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  द्वारा  दिया  गया  मैं  नहीं  हो  सकता  है  अब

 तक  उन्होंने  उसका  खण्डन  कर  दिया  हो  ।

 प्रो  मघ्‌  दण्डवते  :  जो  पार्टी  में  हुआ  वह  उसका  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।  ओर  मैंने  संवंधानिक

 संकट  का  उल्लेख  किया  था  जोकि  राज्यपाल  के  षड॒यंत्र  के  कारण  पंदा  हुआ  था.व

 सरदार  बटा  सिंह  :  आपके  नेता  ने  षड॒यंत्र  का  पर्दाफाश  कर  दिया  क्‍या  अब  आप  इसे
 अपनी  पार्टी  में  उठाएंगे  और  पता  लगाएंगे  कि  इस  षडयंत्र  को  रचने  में  कौन  जिम्मेदार  है  और  उसे

 इस  देश  के  नोटिस  में  लाएंगे  ?  कर्नाटक  के  लोग  चाहते  हैं  क  आप  इसके  बारे  में  बताए  ?  यह  सभा

 चाहती  है  कि  आप  हमें  इसके  बारे  में  बताए  ।  यदि  आप  वास्तब  में  अपनी  पार्टी  के  प्रति  श्ल्चे  ओर
 वफादार  तो  कृपया  उस  पडयंत्र  का  पर्दाफाश  कीजिए  ।

 प्रो०  मध  दंडबते  :  वह  समझते  नहीं  ।  वह  संवैधानिक  संकट  और  पार्टी  के  अन्दर  निजी  संकट
 के  बीच  भंद  को  नहीं  समझते  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  ठीक  है  मुझे  मालूम  नहीं  ।  मैं  एक  साधारण  व्यक्ति  आपने  जिस
 घडयंत्र  का  डललख  किया  है  और  जिस  षडयंत्र  का  श्री  रामहृष्ण  हेगडे  ने  उल्लेख  किया  है  उन  दोनों
 के  बीच  मुझे  कोई  अन्तर  दिखाई  नहीं  देता  ।

 प्रो०  मध  दंडवते  :  स्पष्ट  रूप  ये  दो  अलग  अलग  बातें  हैं  । 8

 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  एक  जंसा  षड़यत्र  इतना  ही  नहीं  ।  मुझे  बात  का  उल्लेख
 करने  दीजिए  जो  कर्नाटक  में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  मेता  श्री  सिवप्पा  ने  कही
 यकीन  है  कि  श्री  सिवप्पा  कर्नाटक  में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेता  मैंन  यः

 पत्रों  में  पढ़ा  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  अपने  ही  विधायक  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  जो  भी
 आप  कर्नाटक  के  लोगों  को  अच्छी  तरहं-जानते  हैं  ।  मेरें  बिचार  में  आप  इस  बात  का  पता  लगा  लेग्रे
 कि  क्‍या  यह  सच  विधान  परिषद  में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  तेता  श्री  सिवप्पा  यह
 महसूस  करते  हैं  कि  जनता  दल  के  पतन  के  लिए  जनता  दल  को  ही  दोष  देना  होगा  ।  वास्तव
 सरकार  खतरे  में  थी  ।

 श्रो  बो०  किशोर  चन्द  एस०  देव  :  लेकिन  इसमें  राज्यपाल  की  कायंवाही  को  कंसे  उचित
 ठहराया  जा  सकता  है  ?  इसका  राज्यपाल  की  कार्यबाही  से  क्‍या  लेना  देना  है  ?  हमें  उनकी  आपमी  लडाई

 की  चिन्ता  नहीं  है  ।  यह  प्रस्ताव  कुछ  और  चीज  हम  उद्घोषणा  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं
 ।
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 उपाध्यक्ष  लहोदय  :  कृपया  बेठ  आप  इस  तरह  हस्तक्षे  प  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  यदि
 इसमें  कोई  असंसदीय  शब्द  हैं  तो  झे  मैं  यह  देखू  गा  कि  वे  कार्यंबाही  वृतान्त  में
 सम्मिलित  न  किये  जाए  ।  लेकिन  उन्हे  बोलने  दीजिए  ।

 श्रो  बी०  किशोर  चन्द्र  एम०  देव  :  हमें  जनता  दल  के  आपसी  झगड़ों  में  क्या  लेना  इससे
 राज्यपाल  का  व्यवहार  कहां  तक  न्यायोचित  ठहराया  जा  सकता  है  ?  जिस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  चल  रही
 है  उसके  लिए  यह  कै  से  प्रासंगिक  है  7

 अपाध्यक्ष  महोदय  :  उनके  उत्तर  देने  का  तरीका  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।  कृपया
 बैठ  जाइये  ।

 )

 सरदार  बूटा  इस  तरह  की  प्रतिक्रिया  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  जब  षडयंत्र  का
 उल्लेख  किया  गया  है  तो  इस  पषड्यंत्र  में  जो  कुछ  भी  संबंधित  है  उसे  यहां  पर  लाया  जाना

 चाहिए  ।

 उसी  रिपोर्ट  जनता  दल  के  एक  अन्य  नेता  श्री  एम०एस०  नारायण  राय  यह  महसूस  करते

 हैं  कि  जब  श्री  बोम्मई  ने  मुख्य  मंत्री  का  प[द  संभाला  था  तो  उनकी  सरकार  का  भाग्य  उसी  दिन  सो
 गया  तभी  उनको  सरकार  के  पतन  के  बीज  बोए  गए  थे  और  केवल  उसका  परिणाम  नौ  महीने
 बाद  आया  था  ।  अतः  ये  इस  षड॒यंत्र  के  विभिन्‍न  पक्ष  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्या  आप  जानते  हैं  कि  यह  नारायण  राय  कौन  है
 ?  यह  वह  व्यक्ति  हैं

 जिन्होंने  श्री  देव  गोडा  के  साथ  पार्टी  छोड़ी  वह  जनता  दल  के  नहीं  जनता  पार्टी  के
 सदस्य  हैं  ।

 श्री  पो०  चिदम्बरम  :  यह  बात  ठीक  है  ।  प्रत्येक  न्‍्यक्ति  ही  सरकार  को  अस्थिर  करने  का
 प्रयास  कर  रहा  है  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  श्री  आचार्य  यह  मेरी  सबसे  बड़ी  दुविधा
 है  ।  गृह  मंत्री  होने  के  मुझे

 दिन  में  तीन  बार  यह  जांच  करनी  होती  है  कि  कौनसा  नेता  जनता  दल  में  और  कौनसा  नेता  जनता
 पार्टी  में  है  ।

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  कांग्रेस  मंत्रियों  की  तरह  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  यदि  उनकी  पार्टी  का  भाग्य  ही  ऐसा  है''****

 श्रो०  मध  दंडवते  :  यह  आपके  अपने  व्यक्ति  का  भाग्य  है  |  क्योंकि  श्री  बीरेन्द्र  पाटिल  भी  जो

 यहां  पर  बोले  जनता  पार्टी  में  थे  और  उन्होंने  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  खिलाफ  चुनाव  लड़ा  था
 ओर  चुनाव  में  हार  जाने  के  बाद  वह  कांग्रेस  पार्टी  में  सम्मिलित  हो  गए  थे  ।  आपको  भी  यह  बात  नोट
 करनी  चाहिए  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  मैं  रोजमर्रा  की  घट-बढ़  के  बारे  में  बात  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  कभी  कभी  हम  भी  आपके  मंत्रियों  को  नहीं  पहचान  पाते  ।
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 सरदार  बूटा  सिह  :  इतना  ही  नहीं  ।  मेरे  माननीय  श्री  बीरेन्द्र  श्री  जाफर
 श्री  संतोष  मोहन  देव  ओर  श्री  नन्‍्जे  गोडा  ने  इ  डियन  एक्सप्रेस  से  अभी  अभी  कुछ  पढ़ा

 यह  एक  ऐसा  समाचार  पत्र  है  जोकि  जनता  दल  के  नेताओं  को  बहुत  ही  अधिक  प्रिय  है  ।  णह  एक  ऐसा
 समाचार  पत्र  है  जो  दिन  रात  जनता  दल  को  सहारा  देता  इसी  ने  उन्हें  मल  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  हमारे  पास  कोई  बाइबल  नहीं  है  जिसके  प्रति  हम  वचनवद्ध  हैं  ।

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  इसी  बात  से  कि  उन्हें  स्वयं  को  बचाने  के  लिए  इंडियन
 एक्सप्रंस  का  उदघरण  करना  यह  पता  चलता  है  कि  उनका  मामला  कितना  कमजोर  है  ।

 ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  इसे  बड़ा  नाम  दिया  गया  है  ।  ।

 प्रो०  सघु  दंडवते  :  इ  डियन  एक्सप्रेस  की  रात-दिन  आलोचना  करने  के  अब  वे  उनका
 उल्लेख  करना  चाहते  हैं  ।  क्या  दुखदघटना  है  ?

 सरदार  बूटा  वह
 :  क्यों  नहीं  ।  मजबूरी  से  यदि  उन्होंने  कुछ  निश्चित  वास्तविक्ताओं  को

 अभिव्यक्त  किया  है  जोकि  उनके  समाचार  पत्र  में  आयी

 जहां  भी  सच्चाई  है  मैं  उसका  उल्लेख  करू  गा  चाहे  यह  किसी  शेतान  का  उद्धरण  भी  क्‍यों  न

 हो ।  यदि  इसमें  भी  सच्चाई  होगी  तो  मैं  निश्चित  रूप  से  उनका  उल्लेख

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  जो  कुछ  उनके  हक  मे  जाता  है  वह  सत्य  है  ।  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  अब  हमें  यह  जानना  चाहिए  कि  इ  डियन  एक्सप्रेस  ने  क्या  कहा  इसमें
 छः  पैराग्राफ  मैं  सभी  छः  पेराग्राफ  नहीं  मैं  केवल  तीन  मुख्य  सबकों  पर  प्रकाश  डालूंगा  जोकि

 उन्होंने  तैयार  किये  हैं  ।

 प्रो०  सु  दंडवते  :  आप  सर्वधानिक  संकट  के  बारे  में  बात  करें  ।

 सरदार  बूटा  सिंह
 :  मैं  उस  विषय  पर  आऊ  गा  ।  आप  अब  चिन्तित  क्‍यों  दो  दिनों  में

 आप  इसके  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  और  मुझे  आपके  मुद्दों  के  बारे  में  उत्तर  देना  हैं  ।

 पहला  पहला  जो  उन्होंने  त॑यार  क्रिया  वह  यह  है  कि  को  स्वयं  जनता  के  आदमियों  ने  ही
 गिराया  यह  पहला  सबक  है  जोकि  भविष्य  में  लोगों  द्वारा  याद  किया  यह  एक

 हैः दूसरा  सबक  जो  उन्होंने  तंथार  किया  है  वह  यह  है  कि  तुष्टीकरण  नीति  णार्टी
 के  लिए  सरकार  को  नहीं  बचा  सकी  ।

 तीसरा  सबक  वे  कहते  श्षिह  आदि  के  लिए  यदि  वे  किसी  बात  पर  ध्यान

 पूर्णतया  पूरे  दो  बर्षों  तक  श्री  सिह  को  उसके  साथियों  से  इस  बात  से  अलग  रखा  गया  जो  उसके
 साथी  उत्तके  साथियों  से  करते  रहे  ।'  यह  नेता  का  अच्छा  गुण  है-जो  कुछ  उसके  साथी  उनके  साथियों  से
 करते  रहे  हैं  ।”  इसमें  कहा  गया  अलग  रखा  ,””  सबसे  पहले  बहाना  तो  यह  था  कि  यह  चाल
 जनता  पार्टी  से  संबंधित  थी  और  वह  केवल  जन  मोर्चा

 में
 अभी  हाल  ही  में  उनका  यह  बहाना  था

 कि  वह  कार्यालय  के  कार्य  में  व्याप्त  हें
 और  जनता  दल  के  यूनिटों  के  लिए  सही  पदा-धिकारियों  की

 बड़ी  सूची  को  अन्तिम  रूय  दे  रहे  अब  तक  जो  प्राप्त  हुआ  अब  उन्हें  उचित  प्रक्रियाओं  के  बारे  में
 ध्रमाचार  पत्रों  के  लिए  वक्तव्य  जारी  करने  हैं  ?”
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 इसमें  आगे  कहा  गया  है  ,

 ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  जिनकी  जांच  की  जानी  थी  ।

 आप  राज्यपाल  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  उन्होंने  राज्यपाल  के  बारे  में  बात  उन्होंने
 राज्यपाल  की  आलोचना  की  ।

 प्रो०  सधु  दंडवते  :  उन्होंने  श्री  बूटा  सिंह  के  बारे  में  भी  बात  की  ।  आप  उसे  पढ़िए  |  इ  डियन
 एक्सप्रेस  ने  श्री  बूटा  सिंह  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  है  आप  उसे  पढ़िए  ।

 सरदार  बटा  सिह  :  राज्यपाल  की  आलोचना  करने  के  बाद  अब  वह  सरकारिया  आयोग  का

 हवाला  देकर  यह  कहते  हैं  कि  को  इस  ढंग  से  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  निर्णायक
 पैरा  में  जो  कि  बहुत  ही  अर्थपूर्व  वह  कहते  हैं  कि  योग्यताओं  का  पालन  करना

 चाहिए  ।  किन्तु  वे  मूल  तथ्यों  में  परिवर्तन  नहीं  करते  हैं  :  विपक्ष  ने  अपनी  ही  सरकार
 की  हत्या  को  है

 अन्तिम  पैरा  में  श्री  सिंह  की  बात  करते  समय  वह  फिर  से  कहते  हैं  कि  तक
 श्री  सिह  और  उनके  साथी  इन  तत्वों  को  नहीं  हटाते  जब  तक  श्री  देवी  लाल  और  उनके
 साथी  अपने  निकट के  प्र  तिद्व  द्वियों  पर  काबू  पाने  के लिए  समय-समय  पर  इन  तत्वों  के  साथ
 गांठ  करने  की  अवसरवादिता  से  छुटकारा  नहीं  पाते  हैं  ;  जब  तक  आंन्ध्र  प्रदेश  और  हरियाणा  जेसे
 राज्यों  की  सरकारें  अपने  सदनों  की  सही  व्यवस्था  नहीं  करती  भौर  जब  तक  यह  सब  काय॑  नहीं
 किया  जाता  है  तथा  ये  नेता  गैर-पदों  पर  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  करने  की  अन्तहीन  कार्यवाही ,

 इससे  सारी  घटनाएं  स्पष्ट  हो  जाती  हैं  ।

 मधु  दंडवते  :  इ  डियन  एक्सप्रेस  ने  आपके  बारे  में  जो  कुछ  कहा  है  क्‍या  आप  उसे
 भी  पढ़  गें

 सरदार  बूटा  सिंह  :  यह  बंगलोर  में  जनता  दल  की  सरकार  में  पक्र  रही  खिचड़ी  का  स्पष्ट
 चित्रण  करता  है  ।  श्री  विश्वनाथ  प्रंताप  जो  अब  जनता  दल  के  नेता  बन  गए  हैं  वह  उच्च  नंतिक

 भ्रष्टाचार  से  मुक्त  सरकार  ओर  सत्ता  के  लिए  अपनी  लालसा  की  अनासक््ति  के  बारे  में  बात
 कर  रहें  आपने  केवल  उनकी  इलाहबाद  की  सफलता  देखी  है  ।  आप  जानते  हैं  बया  हुआ  ?

 इलाहाबाद  चुनाव  के  बाद  दो  बड़ी  ताकतें  अर्थात  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  और  जिन्होंने
 उनकी  सहायता  की  थी  में  फूट  पड़  गई  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  ने  सबसे  पहले  कहा  हमें
 घोखा  दिया  है  ।”  जब  श्री  सिंह  इलाहाबाद  से  चुन  लिए  गए  तो  उन्होंने  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक
 संघ  को  छोखा  दिया  ।

 श्रो  हन्नान  मोल्लाहू  :  इससे  तो  केवल  आपके  भय  का  पता  चलता  है  !

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  संविधानिक  संकट  से  इस  बात  का  क्‍या  संबध

 सरदार  बूटा  सिंह  :  उन्हें  यह  बचन  दिया  गया  था  कि  वह  उनका  साथ  आचार्य  मैं
 आपको  बताता  यह  आपके  हित  के  लिए  है  ।  राष्ट्रीय  स्वयं  संवक  संघ  ने  श्री  वी०  पी०  सिंह  के

 195



 कर्नाटक  के  राज्यपाल  के  व्यवहार  के  बारे  में  प्रस्ताव--जारी  26  1989

 खिलाफ  यह  संकल्प  पारित  किया  कि  उसने  उन्हें  यह  बचन  दिया  था  कि  वह  जम्मू  ओर  कश्मीर  के
 विशेष  अनुच्छेद  के  निरसन  के  लिए  कार्य  वह  अल्पश्ष्॑यक  आयोग  को  भंग  कराने  के  लिए  कार्य
 करेंगे  किन्तु  इसके  विपरीत  दूसरी  हुआ  क्या  ?  श्री  हाजी  मस्तान  ने  एक  पन्र  लिखा  ।

 श्री  बस॒दंव  आचार्य  :  यह  शस  प्रकार  सगत  है  ?

 सरदार  बूटा  सिंह  :  मुझे  यह  बताना  है  कि  कर्नाटक  में  पार्टी  को  किस  प्रकार  का  नेतृत्व  मिला

 हुआ

 श्री  हाजी  मस्तान  ने  सावंजनिक  तौर  पर  एक  पत्र  लिखा  जो  प्रेस  में  भी  प्रकाशित  किया  गया  ।

 :  उसने  सावंजनिक  रूप  से  श्री  वी०  पी०  सिंह  पर  उसे  नीचा  दिखाने  का  आरोप  लगाया  उसके

 अनुसार  उसने  विभिन्‍न  महानगरों  के  लोगों  को  त॑यार  करके  इस  वायदे  के  साथ  श्री  बी०  प्री०  सिंह
 के  चुनाव  में  ढेर  सारा  धन  दिया  कि  श्री  वी०  पी०  तिह  उसे  बाबरी  मस्जिद  दिलाएगें  और  मुसलमानों
 का  समर्थन  करेंगे  |  मैं  केवल  बही  बात  कह  रहा  हू  जो  इंडियन  एक्सप्रेस  ने  कही  है  कि  श्री  बी०  पी०

 सिंह  ने  किस  प्रकार  का  नेतृत्व  प्रदान  किया  है  |

 अब  मधु  दण्डवते  की  बात  पर  दोबारा  आते  हुए
 ***

 मधु  दष्डवते  :  मैंने  सोचा  था  कि  श्री  भगत  ही  ऊल-जलूल  बात  कर  सकते
 किन्तु  वह  तो  श्री  भगत  से  भी  आगे  निकल  गये  ।

 सरदार  बटा  सिह  :  दण्डवते  जी  ने  ऐसा  कहा  |  कर्नाटक  के  राज्यपाल  ने
 रिपोट  में  दो  कारण  दिए  हैं  ।  पहला  कारण  तो  यह

 हैं  कि  सत्तारूढ़  दल  वहुमत  ख्रो  चुका  था  ।

 दूसरा  यह  कि  विधायकों  को  वापस  लाने  के  लिए  जोड़-तोड़  शरू  हो  चुकी  थी  ।

 श्री  इन्द्रओत  गृप्त  :  क॑से  पता  चला

 लक

 सरदार  छूटा  सिह  :  मैं  आपको  अभी  बताता  हूं  कि  कंसे  पता  चला  ।

 श्रीमान्‌  आपको  ज्यादा  दूर  जाने  की  जरूरत  नहीं  आप  सिर्फ  1977  का  श्री  गोविन्द
 नारायण  गवनंर  साहब  का  पत्र  उठा  कर  देख  यही  दो  यही  दो  तक  श्री  गोविन्द
 नारायण  जी  1977  में  दिये

 हैं  जब  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  जी  को  भजी  थी  ।

 ]
 श्री  किशोर  चन्द्र  देव  :  उन  विधायकों  की  संख्या  एक  तिहाई  से  भी

 कम  थी  ।  र/ज्यपाल  ने  इस  पर  विचार  कैसे  किया  ?
 आप  चोर  दरवाजे  से  दसवीं  अनुसूची

 को  समाप्त नहीं  कर  सकते  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  आपको  इसमें  कष्ट  उठाने  की  जरूरत  नहीं  आप  केवल  1977  की
 गवनेर  की  रिपोट  को  पढ़  लें  । आपको  उससे  पता  चलेगा  कि  यही  दो  कारण  उस  वक्‍त  के  गवर्नर  ने
 दिये थे  ।  उन्होंने  भी  ये  दो  प्वाएंट  रखे  थे  ।
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 श्री  किशोर  चन्द्र  देव  :  आप  मुझे  उत्तर  दें  |  मैंने  अपने  भाषण  में  यह  कहा  था  |  जब
 हम  बोले  थे  उस  समय  वह  उपस्थित  नही  थे  उन्हें  नहीं  पता  है  कि  कौन  से  मुद्दे  उठाए  गए  थे  ।  वह
 मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।
 मेरो  अनुमति  के  विना  वे  जो  कुछ  कहते  हैं  वह  रिकार्ड  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  स्पष्ट  करेंगे  ।  आप  बेठ  जाइए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उन्होंने  जो  श्रश्म  उठाया  है  वह  मान्य  और  कानूनी  प्रश्न  है  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  उस  वक्‍त  के  कर्नाटक  के  राज्यपाल  महोदय  दिसम्बर  1977
 में  राष्ट्रपति  जी  को  जो  चिट्ठी  लिखी  थी  उसमें  भी  उन्होंने  दो  ही  आरगुमेंट्स  अपनी  रिपॉट  में  दिए
 थे  श्री  गोविन्द  नारायण  जी  ने  अपने  रिपोर्ट  के  पैरा  दस  में  लिखा  था  ।

 मंत्री  परिषद्‌  के  बहुमत  का  परीक्षण  सदन  में  किया  जाना  चाहिए  ।

 किन्तु  वतंमान  स्थिति  में  मेरे  सामने  मुख्य  विशेषताएं  लाई  गयी  थी  ।”

 और  उसमें  स्पेशल  फीचर  कंसे-कंसे  उन्होंने  पैरा  12  में  कहा  है  --

 [

 मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं

 गुटों  में  वास्तव  में  इस  बात  का  भय  समा  गया  है  कि  विधान  सभा के  सत्र  के
 समय  तक  सरकार  के  लिए  समर्थन  जुटाने  के  लिए  अनुचित  प्रभाव  का  प्रयोग  किया  जाएगा  ।'/

 ओर  इससे  भी  ज्यादा  उस  वक़्त  की  भारत  सरकार  का  जो  प्रेस  नोट  वह  पढ़ने  के काबिल
 जिसमें  दण्डवते  जी  मंत्री  थे  |  और  तो  ज्यादा  चेहरे  उस  तरफ  नजर  नहीं  आते  जो  मंत्री  रहे

 लेकिन  दण्डवते  जी  उसमें  मंत्री  उस  वक्‍त  आपकी  सरकार  ने  जो  प्रेस  नोट  दिया  था  सन  1977
 उसको  आप  देखें  तो  स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  वही  कारण  आज  बैंक  टसुबैया  जी  ने  दिए  हैं  जो  उस  वक्त

 श्री  गोवि-द  नारायण  जी  ने  दिए  थे
 ।  |  ह

 श्री  वसुदेव  आचार्य  :  क्‍यों  दिये  थे  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  आचार  सुनेंगे  तो पता  चल  जाएगा  ।

 +  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 197



 कर्नाटक  के  राज्यपाल  के  व्यवहार  के  बारे  में  प्रस्ताव--जारी  26  1989

 यह  भी  मोरार  जी  देसाई  के  नेतृत्व  वाली  तत्कालीन  भारत  सरकार  द्वारा  दिया  प्रेस  नोट  है  ।

 इसमे  कहा  गया  है

 प्राप्त  हुई  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  से  सरकार  के  लिए  मामले  की  नए  सिरे  से

 समीक्षा  करना  आवश्यक  हो  गया

 उस  वक्‍त  भी  श्री  गोबिंद  नारायण  जी  ने  पहले  चिट्ठी  लिखी  फिर  टेलीप्रिटर  पर  मंसेज
 दिया  आज  भी  वेंकटसुबेया  जी  ने  पहले  चिट्ठी  लिखी  और  जब  उन्होंने  देखा  कि  हासंट्रं डिग  हो

 है  तो  टेलीप्रिटर  पर  मंसेज  भेजा  कि  मेरे  पास  ऐसी  सचना  आई  कि  कुछ  चिद््ठियां :
 वापिस  लेकर  आ  रहे  हैं|  स्टेट्समेन  ने  तो  यहां  तक  लिखा  है  कि  बंगलौर  में  सब्जी  मण्डी  की  तरह  सेल
 काउंटर  खुल  गया  की  कीमत  बाजार  में  पड़नी  शुरू  हो  यह  स्टेटसमैन  ने  लिखा

 ।

 बसुदेव  आचार्य  :  आपने  ही  यह  खरीद  फरोख्त  शुरू  की  है  '*'  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  जी  न  हीं  |  मैंते  नहीं  की  ।  यह
 शरू  किया  **'  | छः

 मधु  दण्डवर्ते  :  बूटा  सिंह  जी  खरीद
 लाल  व्यापारी  ही  नहीं  हैं  बल्कि  वह  हैं

 दूसरी  ओर  ले  गए  थे  ।  आपको  इसके  बारे  में  क्या  कहना
 है

 सरदार  बूटा  उस  वक्‍त  की  सरकार  का  प्रेस  नोट  कहता  है  ।  हरियाणा  के
 बारे  में  पूछे  गे  तो  वह  भी  लेकिन  इस  वक्‍त  ता  कर्नाटक  की  बात  हो  रही  है  ।  उस  वक्‍त

 श्री  बोम्मई  ने  शूरू  किया  ।  श्री  हँगड़  ने

 फरोख्त  कहीं  भी  ठीक  नहीं  है  ।  श्री  भजन
 ।  वह  पूरी  मंत्री  परिषद  को  एक  ओर  से

 ?  ++  ।

 की  भारत  सरकार  के  प्रेस  नोट  के  मताबिक  -

 राज्यपाल  ने  यह  कहा  कि  अनुचित  रिश्वत  और  धमकी  आदि  राज्य  में  राजनीतिक
 वातावरण  को  दूषित  कर  रहे  हैं  ओर  बात  का  भी  भय  था  कि  विधान  सभा  कि  जो
 3  जनवरी  को  होनी  स्वतंत्र  रूप  से  और  व्यवस्थित  रूप  से  होगी  या  नहीं  ।

 यह  था  उस  ववंत  का  जवाब  जो  भारत  सरकार  उस  वक्‍त की  सरकार  ने  जिसके  मुखिया
 श्री  मोरारजी  भाई  थे  और  जिसमें  श्री  दण्डवते  जी  विराजमान  उस  वक्‍त  की  सरकार  ने  कहा
 असेम्बली  बुलाई  जा  चुकी  मुख्यमंत्री  खुद  जाकर  कहता

 एक  अवसर  दीजिए  ।  मैं  विधान  सभा  में  जा  रहा  हूं  ।”
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 उस  वक्त  की  भारत  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि  हम  असेंबली  के  सामने  नहीं  जाने  देंगे  क्योंकि
 मेंबस  खरीदे  जा  रहे  मेंब्स  को  इटीमिडेंट  कर  रहे  असेंबली  में  पूरी  तरह  से  फ्री  एण्ड  फ्रेंक
 डिसकशन  नहीं  हो  इसलिए  हम  काल  की  हुई  अपेंबली  को  भंग  करते  हैं  ।  जरा  फर्क  देखिए
 दिनेश  गोस्वामी  फर्क  इतना  है  ।

 श्री  बिनेश  गोस्वामी  :  बूटा  सिंह  जी  क्या  आपने  उस  समय  इसका  विरोध  नहीं  किया  था  ?

 आपने  उस  समय  इसका  विरोघ  किया  था  था  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  फर्क  इतना  था  कि  उस  वक्त  के  मुझ्य  मंत्री  का  दावा  था  किमेरी

 मेजारटी  आज  का  मुख्य  मंत्री  श्री  बोम्मयी  यह  दावा  नहीं  था  कि  मेरी  मेजारटी  है  आज  का

 मुख्यमंत्री  श्री  बोम्मयी  यह  दावा  करता  था  कि  कृपथा  मुझे  टाइम  मैं  मेज/रटी,  बनाकर  दिखा

 दुंगा  ।

 (  अनुवाद  ]

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वह  गलत  उदाहरण  दे  रहे  उन्होंने  “27  तारीख  से  पहले  मैं

 परीक्षण  के  लिए  तैयार  हूं
 ।”

 ।

 ]

 सरदार  बूटा  इसलिए  असेंबली  में  जाने  की  इजाजत  मैं  अपनी  मेजारटी

 असेंबली में  दिखा  दंगा  ।'''  ।
 [  अनुबाद  ]

 श्री  बसदेव  आचार्य  :  गलत  उद्धरण  न  दें  **
 )  ।

 [  हिन्दी  ]

 सरदार  बूटा  सिंह
 :  मिस्टर  बोम्मयी  ने  आज  तक  यह  कक्‍्लेम  नहीं  क्रिया  कि  उसके  पास  19

 और  21  को  मेजारटी  हेगड़े  जी  ने  यह  क्लेम  नहीं  जब  इनके  जनता  दल  की  पार्टी  मीटिंग

 उसमें  95  लोग  हाजिर  इन्होंने  प्रेस  को  98  लोग  जब  प्रोसेशन  की  शक्ल  में  मुख्य
 मंत्री  और  उनके  साथी  राजभवन  में  एक  सूचना  के  अनुसार  तो  82  लोग  उसकी  चर्वा  मैं

 अभी  नहीं  करू गा  ।  )

 ]
 प्रो०  सघ  दंडबते  :  आप  उन  सबको  बंगलोर  में  रहने  की  कैसे  अपेक्षा  करते

 !

 [  हिन्दी  ]
 सरदार  बूटा  सिंह  :  राजभवन  में  गए  तो  राजभवन  में  जाकर  श्री  बोम्मयी  ने  राज्यपाल  को

 यह  नहीं  कहा  कि  देखिए  यह  मेरी  मेजारटी  है  ।

 बसुदेव  आचार्य  :  असेंबली  में  क्‍यों  नहीं  सबसे  बड़ी  आश्चप्ं  की  बात  यह  है  कि

 श्री  बोम्मई  के  साथ  विधान  सौध  से  चले  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  राजभवन  के  अन्दर  नहीं  गए  ।

 वे  दरवाजे  पर  बंठ  गए  ।
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 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  कँसे  जाते  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  दंडवते  इसमें  रहस्य  है  ।  हमें  अनुमान  लगाना  पड़ेगा  कि  श्री  हेगड़े
 जी  में  मोरल  करेज  नहीं  था  कि  गवनंर  से  आंख  से  आंख  मिलाकर  ब।त  कर  सके  ।  बंगलोर  में  लोगों

 का  यह  कहना  है  कि  यह  वही  थे  जिन्होंने  मेजोरिटी  खत्म  की  थी  इसलिए  वे  कंसे  गवनंर  के

 सामने  जा  सकते  थे  ।

 श्री  बसदेव  आचाय॑ं  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  आचार्य  जी  क्‍यों  इतने  परेशान  मेरा  दिल

 चुराए  हुए  वे  बंठे  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैंने  कहा  आपने  नहीं  सुना  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  हेगड़  जी  बहुत  बड़े  कलाकार  हैं  और  बहुत  बड़  पेशेवर  राजनीतिज्ञ

 और  अखबारों  में  फोटो  छपवा  दी  ।  मैंने  अपने  बेंगलोर  के  दोस्तों  को  वह  फोटो  दिखाई  तो  उन्होंने
 कहा  कि  उसमें  एक  भो  एम०एल०ए०  नहीं  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  उनके  पास  मैजोरिटी  उस

 वक्‍त  भी  नहीं  थी  ।

 श्री  बसदेव  आचार्य  :  असेम्बली  क्यों  नहीं  बुलाई  ।

 सरवार  बूटा  सिंह  :  मैं  बताऊ गा  क्यों  नहीं  बुलाई  ।  जो  नंतिकता  की  बात  करते  मैं  उनसे

 पूछना  चाहता  हूं  ।  मुख्य  मंत्री  मेजोरिटी  में  रहकर  असेम्बली  कॉल  करे  तो  उसका  हक  है  ।  जब  उसकी
 मेजोरिटी  खत्म  हो  गई  तो  उसको  अ+म्बली  कॉल  करने  का  कोई  हक  नहीं  कल  से  मैं  जनता  दल
 के  नेताओं  के  विचार  ओर  आरग्युमेंट  सुन  रहा  हुं  । अगर  उसको  सम-अप  किया  जाएਂ  ।

 श्री  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  आप  जब  यहां  नहीं  थे  तो  आपने  सुना  कंसे  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  आपकी  पूरी  डिबेट  मेरे  सामने  सारा  लिखा  हुआ  मैंने  पढ़ा  जब
 तक  देखू  गा  नहीं  तो  आपके  साभने  बोलू गा  कंसे  ।  सिर्फ  सदन  में  सुनना  ही  नहीं  बल्कि  हमारे  कमरे  में
 भी  सुनने  का  प्रबध  है|  पूरी  डिबेट  पढ़कर  आता  हूं  इसलिए  आप  खामोश  रहिए  ।

 भरी  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  इसलिए  ऐसा  जग्ब  दे  रहे  हैं
 ***  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  जवाब  दे  रहा  आप  सुनिए  ।  जनता  दल  के  नेताओं  तेलुगु  देशम
 के  नेताओं  ने  ओर  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  बहुत  बड़-बड़॑  प्रिंसपल  की  बात  की  कि  देश के  द्वित  में
 प्रिसिपल  कायम  करने  पालियामैंटरी  डेमोक्रसी  तभी  वह  तभी  बचेगी  अगर  हम
 पालियामेंटरी  डेमोक्रसी  के  बेसिक  टेनेट्स  को  पार्टी  के  हित  से  कहीं  ऊपर  श्री  दंडवते
 श्री  गोस्वामी  जी  और  इन  सबका  एक  ही  गुस्सा  है  और  वह  गुस्सा  यह  है  कि  श्री  वेंकटसुब्बेया  जी
 ने  जनता  दल  की  सदकार  क्यों  नहीं  बचाई  ।

 ओरी  दिनेश  गोस्वामी  :  हमारा  कोई  गुस्सा  नहीं  है  ।  -

 ~
 मुझे  जनता  दल  सरकार  से  कुछ  ले-।-देना  नहीं
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 सरदार  बूटा  सिह  :  गवर्नर  के  सामने  क्या  चारा  रह  जाता

 अनुवाद  |
 हे  का  =  शिमकक  es

 अनेक  विधायकों  ने  राज्यपाल  को  हस्ताक्षरित  पत्र  दिये  थे  ।

 आपने  यह  कहा  कि  उसमें  ऐंटी  डिफेक्शन  लॉ  क्यों  नहीं  आप  जानते  हैं  कि  एन्‍्टी
 डिफेक्शन ला  में  गवनंर  के  लिए  कोई  भी  प्रावधान  नह  स्टी  डिफेक्शन  लॉ  को  स्पीकर  साहब
 को  इटरप्रेट  करना  होता  है  ।  श्री  बोम्मई  जो  मुख्य  मंत्री  उनको  चाहिए  था  कि  वे  स्पीकर  साहब
 के  पास  जाते  और  यह  कहते  कि  मेरी  पार्टी  के  19  एम०एल०एज०  गवनंर  के  पास  लिखकर  दे  चुके
 हैं  उन्होंने  मेरा  समर्थन  वापिस  ले  लिया  है  और  स्पीकर  से  कहकर  एम्टी  डिफेक्शन  लॉ  की  सिफारिश
 कर  सकते  थे  कि  हम  उन  मंम्बसं  को  अपनी  पार्टी  से  बरखास्त  करते  हैं

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  लेकिन  उन्होंने  तो  विदड़ा  कर  लिय

 सरदार  बूटा  सिंह  :  गवर्नर  की  नहीं  मैं  स्पीकर  की  बात  कर  रहा  हू  ।  अगर  बोम्मई  स्पीकर

 के  पास  ऐसी  पत्रिका

 उनको  एप्लीकेशन  देते  कि  हमने  जनता  दल  से  19  जिन्होंने  हमारे  समर्थन  को
 वापिस  ले  लिया  है  उनको  अपनी  पार्टी  से  निकाल  दिया  मैं  समझता  हूं  उनके  लिए  यह  रास्ता
 ठीक  उनकी  सरकार  बच  जाती'*ਂ  |

 ]
 क्री  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  तब  उन्होंने  विधान  सभा  से  इस्तीफा  बयों  नहीं  दिया  है  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  भूल
 जाइए  |  यह  मेरा  काम  नहीं  आप  श्री  बोम्मई  को  यह  सलाह

 दीजिए  ।
 ह

 [  हिन्दी  ]

 मैं  तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  सीधा  प्रश्न  अगर  एंटी  डिफंक्शन  ला  से  उन्होंने  फायदा  उठाना

 होता  या  उठा  सकते  तो  वह  सीधे  स्पीकर  के  पास  चले  जाते  या  यह  कह  देते  कि  19  विधायकों  ने

 हमारी  पार्टी  के  हित  के  छिलाफ  राज्यपाल  के  पास  चिट्ठी  लिखी  वह  जाकर  एप्लीकेशन  देते  ।
 लेकिन  यह  वया  उम्मीद  करते  है  कि  श्री  बेंकट  सुबंया  लिख्ते  या  चिटिठियां  लेकर  जाते  बोः  मई  साहब
 को  कोठी  में  कि  श्रीमान  यह  19  खत  आपकी  पार्टी  के  मेरे  पास  आये  हैं  मैं  चाहता  हूं  कि आपकी

 सरकार  ज॑स-तैसे  करके  बनी  रहे  इसलिए  मैं  यह  19  खत  आपको  वापिस  देता  हूं  तब  तो  बेंकटसुबंया
 बहुत  अच्छे  यही  तो  सारा  तात्पयं  अगर  श्री  बेंकटसुबंया  19  चिट्व्यां  ले  ब्रोम्मई  साहब
 की  कोठी  चले  जाते  और  य  कि  यह  आपके  विधायक  बागी  हो  गये  हैं  मैं  इनको  हाथ  नहीं

 लगाना  चाहता  हूं  यह  आप  ले  लीजिये  तब  श्री  वैकट  सुबंया  अच्छे  लेकिन  श्री  वेंकटसुबंया के
 संविधान  में  एक  प्रावधान  है  कि  जब  उनके  सामने  एक  लिखित  डा-युमेंट  चला  जाये तो  उसके  ऊपर
 एक्शन  लेना  ही  पड़ं गा  ।
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 [  अनुबाद  ]

 वह  नहीं  छोड़  सकते  ।  उन्हें  रिपोर्ट  देनी  ही  है  ।

 आप  क्‍या  बात  करते  मैंने  जैसा  शुरू  में  1977  में  जो  एक्शन  लिया  गोविन्द
 नारायण  जी  ने  बह  चिट्ठी  पर  नहीं  वह  आल  रेडियो  बोला  था  लाल  कृष्ण  आडवाणी
 जी  बह  लाल  कृष्ण  आडवाणी  जी  का  रेडियो  सुनकर  ही  चिट्ठी  लिख  कमाल  की  बात  है  ।

 वह  रेडियो  पर  सुनें  ओर  चिट्ठी  लिख  दें  तो  वह  ठीक  है  और  यहां  गवनंर  के  सामने  19  बिट्ठयां  पड़ी
 हों  और  वह  वेरीफाई  हो  चुकी  हों  फिर  आप  समझते  हैं  गोस्वामी  जी  कि  यह  गवनंर  साहब  ने  गलत
 काम  मैं  समझता  हूं  कि  यह  तो  जयादती  है  गवनंर  साहब  के  साथ  ।  )  ।

 थी  दिनेश  योस्वामो  :  कया  आप  एक  क्षण  के  लिए  मानेंगे  ?  क्‍या  आउने  वर्ष  1977  में

 श्री  गोबिन्द  नारायण  जी  की  कारंवाई  का  समर्थन  किया  था  ।

 सरदार  बटा  सिंह  :  मैं  क्‍यों  करता  ?  ''  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  हमने  उस  समय  भी  उसका  विरोध  किया  था  और  आज  भी  बिरोध्र
 करते  हैं  ।  वह  भी  अमंविधानिक  था  और  यह  भी  असंविधानिक  है  ।

 *'  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  जब  आप  उच्च  नैतिकता  की  बात  कहते  जब  आप  उच्च  परम्पराओं
 की  बात  कहते  हैं  तो  मैं  भी  आयके  या  आपकी  पार्टी  द्वारा  किए  गए  कार्यों  का  जिक्र  करूंगा  ।

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  मैं  उस  समय  नहीं  था  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  में  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  आप  ।

 प्रो०  मघुदण्डबते  :  यदि  कल  कोई  गँर-कांग्रेसी  सरकार  केन्द्र  में आती  है  और
 स्थिति  लगाती  है  तथा  यह  कहती  है  कि  क्‍योंकि  वर्ष  1975  में  उन्होंने  आपात  स्थिति  लागू  को  थी

 इसलिए  अब  भी  आपातस्थिति  न्‍्यायोचित  है  तो  वह  इस  तकं  को  स्वीकार  करेंगे  ?  वह  कहें  हां

 सरदार  बूटा  सिह  :  दण्डवते  जी  मैं  इसका  भी  जवाब  देता  हूं  ।  यह  परिष्थिति  पँदा

 हुई  थी  नागालेड  में  ।  वहां  पर  13  विधायकों  ने  लिखकर  दिया  कांग्रेस  पार्टो  के  खिलाफ  स्पोकर

 साहब  को  ।  स्पीकर  साहब  ने  उसका  नोटिस  ले  लिथा  |  नतीजा  यह  हुआ  कि  एक  परिस्थिति  प॑
 ओर  हम  पार्टी  की  तरफ  से  एक  आइजदब्रर  दे  रूप  में  उस  बकत  तक  कार्यवाही  नहीं  हुई  थी  ।
 उस  वक्‍त  के  डिप्रीडेंट्स  के  लीडर  मिस्टर  चिसी  मेरे  पास  आये  मिलने  के  लिए  ।  उन्होंने  कहा
 कि  हम  13  चिट्ठियां  वापिस  लेते  पंसा  लेकर  यदि  आप  लीडर  को  चेंज  कर  दो  तो  हम  यह
 चिद््ठियां  बापिस  लेते  हैं  ।  मैंने  उनसे  कहा  कि  आपने  गलत  काम  किया  यह  आपको  यह  काम
 करना  या  तो  आप  दिल्‍ली  आते  कांग्रेस  अध्यक्ष  के  पास  तब  हम  आपकी  बात  सनते  ।  अब  आपने  क्‍योंकि
 लिखकर  स्पीकर  को  विया  है  तो  हम  यह  फैसला  लोगों  के  पास  ले  जायेंगे  और  हमने  अपनी  खुद  की
 विधान  सभा  भंग  कर  दी  ।  आप  क्‍यों  भूलते  हैं  यह  |  हमने  नागालंड  के  लोगों  को  अधिकार  दिया
 कि  वह  अपनी  सरकार  का  चयन  करें|  मिजोरम  में  यही  कुछ  हुआ  था  ।  आप  क्‍यों  भूलते  हैं  ।
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 वि

 मिजो रम  में  सत्तारूढ़  दल  के  एक  तिहाई  विधायकों  ने  इस्तीफा  दे  दिया  ।

 और  नतीजा  यह  हुआ  कि  उस  वक्‍त  की  सरकार  माइनोरिटी  में  चली  गई  और  जो  लोग
 रिजाइन  करके  आये  थे  उन्होंने  लिखित  रूप  में  राज्यपाल  महोदय  से  प्रार्थना  की  कि  हम  कांग्रेस  पार्टी
 के  साय  मिलकर  कोलीशन  बनाने  के  लिए  तेंयार  हैं  ।  प्रस्ताव  मगर  हमने  वहां  भी  इसी  कर्पेंशन
 को  सामने  रखते  हुए  यह  कहा  कि  आप  चाहे  एंटी  डिफेक्शन  ला  के  नीचे  सीधे  मायने  में  वन
 थर्ड  लेकर  आये  फिर  भी  हम  इसका  दुरूपयोग  नहीं  हम  मिजोरम  के  लोगों  के  ऊपर

 छोड ़गे  वह  फैसला  हमने  मिजोरम  की  विधान  सभा  भंग  आप  क्‍यों  भूलते  क्या  बात
 आप  करते  कांग्रेस  पार्टी  की  विधान  सभायें  भंग  हुई  हैं'**हमने  इस  मामले

 3३.00  मन०्प०  में  कभी  किसी  का  लिहाज  नहीं  किया  |  सैफुद्दीन  यहां  आप  की  बात  नहीं
 हो  रही  इसलिये  आप  बैठिये  ।  मैं  तो  आपसे  यही  अर्ज  कर  रहा  हूं

 -

 कि गवर्नर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं क्‍या मेरे माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गवनंर इनके जनता दल को इसकी कभी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह कांसटीट्यूशन के बिलाफ है । अब मैं आपसे वह बात करना चाहता हूं जो इन्होंने बेल्यू बेस्ड पौलिटिक्स की बात यहां कही श्री रघुसा रेड्डो आप यह बताइये कि में आन्क्र में क्‍या हुआ था सरदार बूटा सिंह : मैं क्या वताऊ कि में आन्ध्र प्रदेश में क्‍या हुआ भच्छा बताता आप जरा बंठिये | । आप जरा इन्होंने मुझसे पृछा है कि में आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ पहले मैं वह इनको बता । जाप यहां आन्ध्र की बात करते आन्ध्र में तो मारने वाले और मरवाने वाले दोनों ही आपके पास बंठ हुए जिन्होंने मारा वह भी आपके पास हैं और जिन्होंने मरवाया वह भी आपके पास बंठ हैं दोनों ही आषके पास हैं । कया आप मुझसे नाम लेने के लिये कहना चाहते लेकिन मैं सदन में किसी का नाम नहीं । उपाध्यक्ष यहां पर वैल्यू बेस्ड पोलिटिक्स की इन्होंने काफी चर्चा की । श्री संफहोन चौधरो : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उपाध्यक्ष महोवय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? किस नियम के अधीन आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे जब मंत्री जो वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं तो आप बीच में व्यवधान डालना चाहते हैं । श्रो बसुदेव आचार्य : उनका व्यवस्था का प्रश्न है कृपण उन्हें अनुमति दीजिए । एक साननीय सदस्य : नियम उद्ध,त किये वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे सरदार बूटा सिह : ठीक मैं मान लेता हूं । 203
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 श्री  सेफ्होन  चोषरोी  :  यहां  बार-बार  यह  उल्लेख  किया  जा  रहा  है  कि  1977  में

 राष्ट्रगति  शासन  लागू  किपा  गया  था  और  1980  में  राष्ट्रपति  शासन  लगाया  गया  कांग्रेस

 और  जनता  इसमें  दोनों  पाटिया  शामिल  थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  उस  समय  किसने  संविधान

 का  पालन  किया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रक्रिया  का  उल्लंघन  नहीं  है  |  मैं  इसे  रद्द  करता  हूं  ।  ब्यवस्था  का
 कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 सरदार  बूटा  सिह
 :  उपाध्यक्ष  यहां  पर  बैलयू  वेस्ड  पोलिटिक्स  की  बहुत  चर्चा

 हो  रही  हाई  मोरल  वैलयूज  की  बात  हो  रही  पोलिटिकल  डीसेंसी  की  बात  रही

 को  कर्नाटक  में  पिछले  दो  सालों  में  कितनी  हाई  बेलप्रूज  की  बातें  होती  उसकी  जानकारी
 संक्षेप  में  इस  माननीय  सदन  को  भी  उससे  अवगत  कराऊ  ।  आपको  जरूर  सुनना  चाहिये  कि  वहां  क्‍या

 होता  रहा  ।  मैं  आपका  ज्यादा  टाइम  नहीं  बस  एक  मिनट  में  खत्म  कर ूगा  ।  जब  मैंने  सदन  में
 श्री  अयूयपू  रड्डी  से  वेल्यू  शब्द  तन्होंने  ही  सबसे  पहले  इसकी  चर्चा  हाई  वंलयूज  जो
 हमारे  बहुत  विद्वान  साँसद  उन्होंने  हाई  वेलयूज  की  बात  की  ओर  जनता  दल  के  एक  नेता  श्री  राम
 कृष्ण  हेगड  भी  इसका  बहुत  ढिढोरा  पीटते  रहे  कि  वे  हाई  वेलयूज  कायम  करना  चाहते  हैं  ओर  उनकी

 कार्यावाधि  में  मैंने  शब्द  का  डिक्शनरी  में  मतलब  निकालने  की  कोशिश  उसका  अर्थ
 जानने  का  प्रयत्न  किया  तो  वेल्यू  के  माने  निकलते  हैं

 '  ।  मूल्य  को  दाम  और  कीमत  भी  कहा
 जाता  जनता  पार्टी  और  जनता  दल  के  कार्यकाल  में  क्या  कीमत  निर्धारित  आठ  बार  1987

 पहली  बार  हुई  जब  राज्य  सभा  के  इलैक्शन्स  उस  वक्‍त  कीमत  थी  दो  लाख  रुपये  प्रति
 ।  मैं  खुद  भुक्तभोगी  हूं  क्योंकि  मैं  पार्टी  की  तरफ  से  औब्जवंर  के  रूप  में  वहां  गया  हुआ  था

 और  उपाध्यक्ष  आपको  यह  सुनकर  आश्चर्य  होगा  कि  रात  के  करीब  डेढ़  बजे  हमारे  दो
 जहां

 मैं
 ठहरा  हुआ  था  और  मुझे  जगा  कर  कहा  कि  अनयं  हो  रहा  हमारे  कमरे  में

 जनता  पार्टी  के  लोग  यह  थेली  पैंक  कर  अभी  गये  हम  यह  पैसा  आपके  पास  लेकर  आये  मैंने
 उसी  वक्‍त  पार्टी  की  मीटिंग  काल  की  ।  यह  हंसने  की  बात  नहीं  सुनने

 की  बात  है  ।

 सुनने  को  बात  हेਂ  आचायं  जी  जरा  सुनिए  ।

 उपाध्यक्ष  सारी  रात  बैठकर  हमने  पार्टी  के  सभी  लोगों  को  एकत्र  किया  और  सबसे  पहले

 सुबह  ।

 श्री  वसदेव  आचार्य  :  ये  सब  बात.मत  कहिए  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  क्‍यों  नहीं  ?  केवल  सुनिये  ।  अगर  आप  सुनोगे  आप  महसूस
 मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  ।

 ओ  बसुदेव  आचार्य  :  यह  अपने  शुरू  किया  है  ।

 सरवार  बूटा  सिंह  :  मालूम  क्या  हुआ  ?  अगले  दिन  क्या  हमारी  पार्टी  के  नेता  वह
 रुपया  लेकर  स्पीकर  साहेब  के  पास  गए  और  स्पीकर  कर्नाटका  असेम्बली  के  पास  वह  रुपया  जमा
 करवाया  ।  7  ।
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 आप  सुनिये  ।  आचायं  जब  आप  सुनोगे  तो  आप  महसूस  करोगे  ।

 बह  पँंसा  आज  तक  कर्नाटका  असेम्बली  के  स्पीकर  के  पास  पड़ा  हुआ  है  ।  उसकी  जांच  हो
 रही  है  ।  अभी  तक  वह  फंसला  नहीं  हो  सका  सन्‌  1987  में  कर्नाटक  में  एक  एम०  एल०  ए०
 की  कीमत  दो  लाख  रुपए  थी  |  उसके  बाद  क्‍या  आपको  मालूम  रामकृष्ण
 हेगड  ने  त्याग  पत्र  दिया  और  त्याग  पत्र  देने  के  बाद  उन्होंने  कहा  मैं  तो  सैल्फ
 कार्फिडेंस  लं,.गा  और  सेल्फ  कान्फिडेंस  लेने  के  लिए  जनता  पार्टी  के  की
 कीमत  दो  लाख  से  बढ़  कर  5  लाख  हो  तीसरी  बार  बोम्मई  सहेव  का  इलंक्शन
 होना  था  ।  तब  श्री  रामक्रृष्ण  हेगड़े  को इसलिए  दफूतर  छोड़ना  पड़ा  कि  उन्होंने  बहुत  ही  दुराबार
 का  का  किगा  ।  अपने  ही  लोगों  के  टेलीफोन  टेप  विरोधी  दल  के  लोगों  के  टेलीफोन  टेप  किए
 ओर  यहां  तक  उन्होंने  किया  कि  अपनी  प्रेमिकाओं  के  टेलीफोन  टेप  इसलिए  उनको  दफूतर
 छोड़ना  पड़ा  |  वोम्मई  साहब  का  इलेक्शन  हुआ  उस  वक्‍त  जनता  पार्टी  के  की  कीमत  5
 से  बढ़कर  10  लाख  तक  हो  गई  ।

 चौथी  बार  जनता  पार्टी  में  स्प्लिट  हुआ  और  एक  हिस्ता'**  )  ॥

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  आपको  इतना  एग्जैक्ट  कैमे  पता  है  ।

 सरदार  बूटा  गंगा  आप  तो  पवित्र  आपकी  बात  नहीं  हो  रही  है  ।

 सरदार  बटा  मेरे  लिए  गीता  भी  उतनी  ही  पवित्र  है  जितनी  गंगा  !

 जब  जनता  पार्टी  का  विभाजन  तो  अपने  ही  से  एफीडेविट
 लेने  के  लिए  कीमत  बढ़  !0  लाख  से  ।2  लाख  रुपए

 हो  गई  ।  दो  बार  कंबिनेट

 एक्सपेंड  हुई  और  दूमरी  बार  केबिनेट  एक्सपेंड  हुई  तो  की
 कीमत

 10  लाख

 रुपए  चेयरमनशिप  बेंगलोर  में  प्लॉट  और  एक  मारूते  कार  और  इसके  साथ-साथ

 दस  10  टॉँसफर्स  ।  अगर  इस  बात  का  आजउको  सुब्रत  तो  उस  प्तमय  में

 जब  ये  उस  वक्‍त  के  जनता  दल  के  को  प्लॉट  अलॉट  हुए  हैं
 कली

 बड़ा

 सुबूत  है  ।  कितने  के  पास  मारूति  कारें  वह  सत्र  सबूत  हैं  और
 व

 से  दिनों

 मै ंआपके  सामने  उसकी  सूची  पेश  कर  सकता  हूं  ।  एक-एक  के
 कहने  पर  कितनी-कितनी

 तब्दीलियां  हुई  ;  यह  तीसरा  सुबूत  है  ।  उसके  बाद  आशिरी  बार  जो  वैल्यू  पॉलिटिक्स  हुई  है  वह  19

 तारीख  के  बाद  हुई
 19  तारीख  के  बाद

 जो  वैल्यू  पॉलिटिक्स हुई  है  उश्तता  उदाहरण  मैं  केवल

 एक  पत्र  से  दिया  जा  सकता  है  ।  जो  श्री  वास्वानिया  जी  ने  गवर्नर  को  लिशा  उसमें  उन्होंने

 लिखा  है  कि  ।
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 राज्यपाल--कर्नाटक  ।

 राज
 बंगलोर

 माननीय

 मैंने  आपको  एक  पत्र  दिया  था  जिसमें  लिखा  था  कि  मैंने  श्री  बोम्मई  की  नेतृत्ववाली
 सरकार  से  अपना  समर्थन  वापिस  ले  लिया  यह  सराहनीय  है  कि  आपने  पहले  ही  संवंधानिक

 वाही  करनी  शुरू  की  लेकिन  परिणामस्वरूप  श्री  बोम्मई  के  मंत्रिपरिषद  के  कुछ  सदस्यों  ने  मुझ  पर
 अनावश्यक  दबाब  डालकर  एक  अलग  तरह  के  पत्र  पर  हस्ताक्ष  र  करने  के  लिए  जोर  डाला  ।  यह  पत्र
 उन्होंने  आपको  भी  भेज  दिया  होगा  ।  लेकिन  इस  समय  आज  भोौ  मैं  स्वीकार  करता  हूं  ओर  पुष्टि
 करता  हूं  कि  मैंने  श्री  बोम्मई  के  नेतृत्व  वाली  सरकार  से  अपना  समर्थन  बापिस
 ले  लिया  है  ।

 इस  न्यूज  को  लेकर  जैसे  अखबार  ने  पहले  पन्‍ने  पर  हैडिग  दिया  ।

 )

 यह  कहा

 फेयर  एनकाउन्टर  फेल्ड  टू  क्लिकਂ

 उन्होंने  यह  स्पष्ट  लिखा  है  कि  बंगलौर  में  इस  बात  की  चर्चा  है  कि  क्‍योंकि  को
 20  लाख  रुपया  दिया  जा  रहा  10  लाख  कंश-डाउन  और  10  लाख  गवरनंर  साहब  के  सामने  पेश
 होकर  चिट्ठी  देने  पर  ।

 )

 आचार्य  आपके  संदर्भ  में  कर्नाटक  प्रें  की  कीमत  जो  2  लाख  रुपए  से  शुरू  हुई

 वह  20  लाख  रुपए  तक  पहुंच  चुकी  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  श्री  वेंकट  सुब्बंया  जी  उस  वक्‍त  जो  उनके  सामने  तथ्य  पेश  किए  गए
 उनकी  बिनाह  पर  जो  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  जी  को  भेजी  उनके  इस  कदम  से  यह  गर्म-बाजारी  बन्द  हो

 की  विक्री  बन्द  हो  गई  और  कर्नाटक  में  गणतंत्र  को  फिर  से  जीने  का
 मौका  मिला

 श्री  वेंकटसुब्वेया  जी  ने  असेम्बली  का  दुरूपयोग  नहीं  उन्होंने  किसी  दूसरी  पार्टी
 कांग्रेस  को  भी  सत्ता  नहीं  दी  ।  उन्होंने  स्पष्ट  शब्दों  मे ंकहा  है  कि  इन  हालात  में  जो  सिचुएशन
 बल  रही  है  |

 ५

 प्रो०  मधु  बश्वते  :  वह  सदगुण  के  आदर्श  ।
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 क्रो  गुरड़्डो  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाता  हूं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  किस  नियम  के  अश्रीन  ?

 श्री  गुरड्डी
 :  मंत्री  जी  ने  विधायकों  के  बारे  में  कहा  है  ।  क्या  आप  सोचते  हैं  कि

 वे  बिक्री  के  लिए  हैं  आपको  इसे  सिद्ध  करना  होगा  ।  अन्यथा  आपको  त्यागपत्र  देना  होगा
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  जी  नहीं  ।

 )

 सरदार  बूटा  सिंह  :  श्रीमन्‌  मैं  नहीं  कह  रहा  यह  तो  ।

 श्रो  तम्पन  थामस  :
 वह  संसदीय  संख्या  का  अपमान  कर  रहे  उनके  भाषण

 के  कारण  समूचे  विधान  का  अपमान  किया  गया  है  ।  उन्हें  राज्यपाल  की  आचार-संहिता  के  बारे  में
 उत्तर  देने  दीजिए  ।  कर्नाटक  में  भ्राज  भी  हमारा  बहुमत  है  ।  अगर  कोई  व्यक्ति  इसकी  जांच  करना

 चाहता  है  तो  हम  इसे  प्रिद्ध  करेंग  वह  लोगों  के  सामने  विधान  सभाओं  का  अपमान  कर

 रहे  हैं  )।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहिए  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  नहीं  कह  हूं  ।  यह  सब  पेपर  में  हैं  जो  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  जी  के
 बारे  में  उन्हीं  की  पार्टी  के  बड़े-बड़े  नेताओं  ने  कहा  है  ।  यह  जो  कुछ  भी  मैंने  अथबारों  में

 पढ़कर  कहा  ।  श्री  निजलिगप्पा  जी  ज॑से  व्योबृद्ध  नेता  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :
 उन्हें  संसद  में  आने  के  बजाय  धोबी  घाट  जाना  चाहिए  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  मैं  क्षपा  चाहता  हूं  मुत्ते  आपके  जिए  यह  करना  होगा  लोगों  को  यह
 दिखाने  के  लिए  आपके  नैतिक  विचार  कितने  ऊचे  आप  लोग  ऊचे  नैतिक  मूल्यों  के  नाम  पर
 गरीब  लोगों  का  शोषण  करने  का  प्रयास्त  करते  हैं  ।  केवल  मैं  ही  यह  नहीं  कह  द्‌  ।  देश  में  समूची  प्रेस
 ने  कहा  है  श्री  निजलिगप्पा  जो  हमारे  माननीय  नेता  एक  बड़  स्वतन्त्रता  सेनानी  ने  इसकी  भ्सना
 की  है  और  यह  एक  वर्ष  पहले  किया  जाना  चाहिए  हमने  यह  एक  वर्ष  बाद  किया  है  ।

 श्री  मधु  लिमये  जो  एक  महान  सांसद  ने  कुछ  कहा  है  मुझे  आपको  बताना

 है  ।

 प्रो०  सु  दष्डबते :  वह  श्री मधु  लिमये को  उद्धृत कर  रहे  हैं  ।  क्या  वह  मधु  लिमये  को

 वहां  उद्घृत  करने  के  लिए  तैयार  हैं  जहां  उन्होंने  राजीव  गांधी  सरकार के  बारे  में  कहा  है
 *

 ।
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 —  —_——

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  इसी  मुददे  को  बार-बार  उठाते  रहोगे  तो  यह  बात  ठीक  नहीं

 है  आप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 )

 सरवार  बटा  सिंह  :  मैं  आपसे  केवल  सहानुभूति  प्रकट  कर  सकता  हूं

 श्री  रघुमा  रेड्डो  :  श्री  ग्रड़डी  ने  चुनोती  दी  है  कि  अगर  मंत्री  जी  ने  इसे  सिद्ध  नहीं
 क्या  तो  उन्हें  त्यागपत्र  दे  देना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  चुनोती  देने  का  स्थान  नहीं  है  ।

 सरदार  बूटा  मैं  जिम्मेदारी  क्‍यों  लू  ?  मैं  समाच्षार  पत्रों  से उद्घ्त  कर  रहा  हूं  हर
 रोज  आप  समाचार  पत्रों  से  उद्घृत  करते  हैँ  |  मैं  इन  छोटी  मोटी  बातों  पर  विश्वास  नहीं  करता  +  मैं

 ऐसी  बातें  नहीं  सुनता  ।  मैं  समाचार  पत्रों  का  सम्मान  करता  हूं  ।  यह  अधिकतर  प्रत्येक  समाचार  पत्र

 व्पाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहाँ  किसी  चुनौती  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  । कृषषा  आप  जाकर

 अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 श्री  तम्पन  थापस  :  आप  त्यागपत्र  दीजिए  ।

 श्री  कृष्ण  अम्यर  दक्षिण
 करने  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहाँ  किसी  चुनोती  की  अनुमति  नहीं  दे  रहां  हूं  ।  मंत्री  जी  कृपया  आप
 आगे  बोलिए  ।  यह  चुनोती  देने  का  स्थान  नहीं  है  ।

 ओ  तम्पन  थामस  :  जब  उन्होंने  एक  विधायक  के  विरुद्ध  आरोप  लगाया है  तो  उन्हें  इसे  सिद्ध
 करना  होगा  ।  अन्यथा  उन्हें  त्यागपत्र  देना  होगा

 न्‍न्‍हें  श्री  गुरड्ढी  की  चुनौती  स्वीकार

 सरदार  बटा  यह  वह  समाचार  पत्र  हैं  जिन्होंने  यह  लिखा  है  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  आपने  संसद  का  अपमान  किया

 सरदार  बूटा  सिंह  :  उन्हें  समाचार  पत्रों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  दीजिए  |

 श्री  तब्पन  थामस  :  जो  कुछ  श्री  बटा  सिंह  ने  कहा  है  हम  उसका  सबत  चाहते  हैं  ।  उन्हें
 सिद्ध  करना  चाहिए  ।  चुनौती  को  स्वीकार  करना  चाहिए  ।

 सरदार  बूटा  उपाध्यक्ष  मैं  दिल्‍ली  और  बंगलौर  में  बहत  से  प्रमुख  समाचार
 पत्नों  पर  मुकदमा  दायर  कर  सकता  हूं  जो  ये  बात॑  सामने  लाये  मैं  इसका  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ॥
 अगर  बे  इससे  सम्बंधित  हैं  तो  उन्हें  इन  समाचार  पत्रों  पर  मुकदमा  चलाने  दीजिए  ।  उन्हें  न्यायालय  में
 चुनौती  देने  दीजिए  ।  मैं  जिम्मेदारी  क्‍यों  ।  इन  समाचार  पत्रों  ने  यह  कहा  है  ।  इन  सब॑  समाचार

 ने  यह  स्पष्ट  रूप  से  लिखा  है  श्री  आचार्य  मैं  आपको  उन्हें
 सलाह-देने  का  अनुरोध

 करू गा  ।  उन्हे  न्यायालय  के  समक्ष  उन्हें  इसे  वहां  लाने  दीजिए  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  बोफोस  के  मामले  में  जब  समाचार  पत्रों  ने  इतनी  बातें  कहीं  थीं  क्या  आपने
 उन्हें  स्वीकार  किया  था  ?

 208



 6  1911  कर्नाटक  के  राज्यपाल  के  व्यवहार के  बारे  में  प्रस्ताव--जारी

 सरदार  बूटा  सिंह  :  श्री  दंडवते  आपका  संसद  का  समूचा  कार्य  निष्पादन  समाचार  पत्रों  पर
 आधारित  है  ।  आप  हमेशा  समाचार  पत्रों  से  उद्घृत  करते  अगर  मैंने  समाचार  पत्रों  से  उद्घृत
 किया  है  तो  जनता  दल  न्यायालय  के  सामने  जाये  और  समाचार  पत्र  और  उस  व्यवित  पर  मुकदमा
 चलाये  जिप्तने  ये  बातें  कहीं  थी  ।  मैं  इसके  लिए  जिन्मेदार  क्‍यों  बनू

 ?

 मध्‌  दंडवते  :  मैने  संवंधानिक  विधान  सभा  के  वाद  विवाद  से  डा०  अम्बेडकर  की  रिरपॉट
 और  सरकारिया  आयोग  तथा  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  से  तयार  उद्धहरण  दिये  हैं  ।

 सचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तिवारो  ने  कई  बार  श्री

 हेगड़े  के  उद्धरण  दिये  ।  उन्हें  इसको  भी  जिक्र  करना  चाहिए  ।

 सरदार  बटा  सिंह  :  समाचार  पत्र  के  लगभग  प्रत्येक  हिस्से  में  चाहे  यह  बंगलौर  या  दिल्ली
 में  है  य ेबाते  प्रकाशित  की  गई  हैं  |  अगर  कोई  आधार  है  तो  वे  न्यायालय  जाने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  ।

 अब  यह  कहते  हुए  मुझे  *'  मैंने  समाचार  पन्नों  से  उदघृत  किया  मैं  इससे

 सहमत  हूं  ।  इस  चर्चा  की  गहमा  गहमी  यह  है  कि  जनता  दल  और  विपक्ष  के  नेता  कर्नाटक  के  राज्यपाल
 से  नाराज  हैं  क्योंकि  वे  अपनी  चाल  में  सफल  नहीं  हो  सके  ।  कर्नाटक  के  राज्यपाल  ने  बिना  किसी  डर
 व  पक्षपात  के  अपने  कत्तव्यं  का  पालन  किया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  माननीय  सदन  को  इस  सिद्धान्त
 का  समर्थन  करना  चाहिए  कि  उन्होंने  अपनी  रिपोट  में  यह  उल्लेख  किया  है  कि  कोई  भी  दल  सरकार
 बनाने  की  स्थिति  म॑  नहीं  वतंमान  सरकार  का  बहुमत  नहीं  था  और  कर्नाटक  में  विधायकों  की
 खरीद  फरोख्त  जारी  थी  ।  कर्नाटक  के  राज्यपाल  की  रिपोट  में  इन  सभी  वास्तविकताओं  का  उल्लेख
 किया  गया  है

 ।  उस  रिपोट  के  आधार  पर  मैं  इस  माननीय  सदन  से  यह  सिफारिश  करूगा कि  वह

 राष्ट्रपति  द्वारा  की  गई  उदघोषणा  को  स्वीब्ृति  दे  और  श्री  दिनेश  गोस्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  को
 भस्वीकार  करे  जो  कि  पर्णतया  आधा  रहीन  आं।र  राजनीति  से  प्रेरित  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मैं  श्री  दिनेश  गोस्वामी  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  को  सभा  में  मतदान के
 लिए  रखू  गा  :

 ह

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  विधान  सभा  में  अपना
 बहुमत  प्रदर्शित  करने  के  लिए

 अवसर  दिए  बिना  राज्य  सरकार  द्ध  कारंबाई  करने  के  लिए  कर्नाटक  के  राज्यपाल के  सुस्पष्ट
 पक्षपातपूर्ण  व्यवहार  की  निन्‍्दा  क  र  कर्नाटक  के  राज्यपाल  को  उनके  पद  से  तत्काल  हटाने
 की  मांग  करती  है  ।”

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  सन्‍्तोष  मोहन देव  द्वारा  भ्रस्तुत  रांविधिक  संकल्प  को  सदन  में
 मतदान  के  लिए  रखू गा  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  कर्नाटक  राज्य  के  संबंध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगगंत  2
 1989  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  करती  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
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 3.22  मन्प०

 अनुदानों  की  1989-90

 विदेश  मंत्रालय  -

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अगली  मद  अर्थात  विदेश  मंत्रालय  के  लिए  अनुदान  की  मांगों

 पर  आगे  चर्चा  ओर  मतदान  करेगी  ।

 श्री  भगत  ने  उस  समय  सदन  से  अनुपस्थित  रहने  के  लिए  स्पष्टीकरण  दिया  है  जब
 कि  उन्हें  अपने  भाषण  को  जारी  रखने  के  लिए  पिछली  बार  बुलाया

 गया  था|  मैं  उन्हें  एक  विशेष
 मामले  के  रूप  में  अपने  भाषण  को  जारी  रखने  की  अनुमति  दं  गा  ।

 को  भगत  ।

 खो  मगत  :  उपाध्यक्ष  शुक्रवार  को  मैंने  अपना  भाषण  आरम्भ  ही
 किया  मैंने  यह  कहते  हुए  अपना  भाषण  आरम्भ  किया  था  कि  वर्ष  1988  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय
 वातावरण  में  अन्तर्राष्ट्रीय  ओर  क्षेत्रीय  स्तर  पर  काफी  सुधार  हुआ  था  ।  इससे  ।

 श्री  तम्पन  चामस  :  शुक्रवार  को  3.30  पर  आपने  हमें  यह  बताया
 था  कि  हम  सोमवार  को  इस  बारे  में  चर्चा  करेंगे  ।  अन्य  सदस्यों  को  भी  भाषण  देने  के  लिए  बुलाया
 गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अभी-अभी  यह  बताया  है  कि  मैं  एक  विशेष  मामले  के  तोर  पर  श्री
 भगत  को  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  इससे  पहले  भी  मैंने  अपने  एक  सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को

 इसी  प्रकार  भाषण  देने  की  अनुमति  दी  थी  ।  मैंने  उन्हें  अनुमति  दी  थी  ।

 श्री  सम्पन  थामस  :  प्रश्न  यह  है  कि  श॒क्रवार  3.30  पर  श्री  भगत  भाषण  दे  ग्हे
 उनका  भाषण  समाप्त  हो  चुका  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  भाषण  नहों  दिया  था  ।  उन्होंने  उस  समय  अपने  भाषण  को
 केवल  आरम्भ  किया  था  ।

 श्री  तम्पन  यापस  :  उस  दिन  बहुत  से  अन्य  सदस्यों  ने  अपने  भाषण  दिये  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  समय  वे  नहीं  आये  थे  ।  इसीलिए  अब  मैंने  उन्हें  एक  विशेष  मामले
 के  तौर  पर  अपने  भाषण  को  जारी  रखने  की  अनुमति  दी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  अब  मैंने  उन्हें  एक  विशेष  मामले  के  तौर  पर
 अनुमति  दी  उस  समग्र  जब  मैंने  उनका  नाम  पुकारा  तो  वे  उपस्थित  नहीं  हो  सके  ।  इसलिए  मैंने
 अब  उन्हें  अनुमति  दी  जैसा  कि  पत्र  में  उल्लेख  किया  गया  उन्होंने  इसके  लिए  अनुरोध
 किया  है  ।
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 ओ  भगत  :  आपने  हमारे  लिए  यह  शिष्टाचार  बरता  कभी  हम  उनके  प्रति
 शिष्टाचार  बरतते  हैं  वे  हमारे  प्रति  शिष्टाचार  बरतते  वास्तविक  मामले  की  स्थिति  में
 ऐसा  किया  जाता  है  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  वे  उस  सरकार  को  बर्खाख्त  करना  चाहते  ये  ।  कया  ऐसा  निष्कपटताਂ  से
 किया  गया  था  ?

 श्री  भगत  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  वर्ष  1988  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय
 वातावरण  में  अन्तर्राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीण  स्तर  पर  काफी  सुधार  हुआ  था  ।  यह  सुधार  सोवियत  रूस
 और  अमरीका  के  बीच  तनाव  शेथिल्य  से  आरम्भ  हुआ  था  जिसके  फलस्वरूप  विश्व  के  विभिन्‍न  भागों
 में  बिबाद  निराकरण  की  प्रक्रिया  आरम्भ  हुई  ।  राष्ट्रपति  रोनाल्ड  रीगन  और  राष्ट्रपति  गोबचिव  के
 बीच  जिनेवा  ओर  वाशिगंटन  में  शिखर  वार्ताओं  के  परिणामस्वरूप  माध्यमिक्र
 परमाणु  शक्तियां  समझौता  हुआ  जिसके  कारण  पहली  बार  एक  विशेष  श्रृंणी  के  हथियारों  को  समाप्त
 किया  गया  |  उससे  वातावरण  में  गृुणात्मक  परिवर्तन  हुआ  ।  दोनों  महा  शक्तियों  के  बीच  पहले  प्रतिरोध
 था  जो  बाद  में  नहीं  रहा  और  उन्होंने  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  नये  उपाय  ढ़ढनें  णरू  कर  दिये
 ओर  फिर  बाद

 में  दोनों  अमरीका  के  राष्ट्रपति  और  राष्ट्रपति  गोबचिव  ने  मास्कों  में
 हुई  सभा

 में  यह  निर्णय  लिया  कि  इसे  युद्धनीतिक  हथियारों  और  विभिन्‍न  क्षंत्रों  में  विवाद  निराकरण  के  बारे  में
 भी  लागू  किया  जायेगा  ।  और  इन  सभी  बातों  के  परिणाम  स्वरूप  सकारात्मक  विकास  हुआ
 है  ।  उदाहरणतया  अफगा  निस्तान  के  बारे  में  जिनेवा  समझौता  किया  गया  जोकि  एक  प्रमख  समझौता

 है  जिसमें  न  केवल  क्षेत्रीय  देशों  ने  अपितु  दोनों  महाशक्तियों  सोवियत  रूस  और  अमरीका  ने  भी
 भाग  लिया  था  और  वे  दोनों  इस  समझौते  के  गारंटीकर्ता  बने  थे  ।

 3.26  म०ण्प०

 [  श्री  सोमनाथ  रथ  पीठासोन  हुए  ])

 फिर  अगोंला  और  नामीबीया  के  बारे  में  समझोता  किया  गया  ।  फिर  कम्पूचिया  के  बारे  में
 संभावित  समाधान  किया  गया  और  वियतनाम  से  सेना  को  वापस  बुलाने  की  घोषणा  की  गई  ।  फिर
 ईरान-इराक  के  मध्य  युद्ध  विराम  समझौता  हुआ  ।  फिलीस्तीनी  मुक्ति  सगठन  द्वारा  की  गई  साहसिक
 पहल  के  फलस्वरूप  इजरायल  को  मान्यता  दी  गई  और  उनके  मध्य  समस्या  को  निपटाने  का  प्रयास
 किया  फिलीस्तीनी  मुक्ति  संगठन  और  अमरीका  के  बीच  सीधा  सम्पर्क  स्थापित

 हुआ  और  मध्य  अमरीका  में  शान्ति  बहाल  सोवियत  राष्ट्रपति  श्री  गोबचिव  द्वारा  की  गई
 साहंसिक  और  सोवियत  विदेश  नीति  में  नई  जिसका  अदान-प्रदान  केवल  राष्ट्रपति
 रीगन  के  साथ  ही  नहीं  अपितु  पश्चिमी  देशों  के  साथ  भी  किया  गया  के  परिणामस्वरूप  ऐसा  हुआ
 है  ।

 इन  सभी  बातों  से  आपको  यह  पता  लगेगा  कि  सोवियत  संघ  में  नई  विचारधारा  आई  जो  कि
 विवाद  वँमनस्य  शंथिल्य  तथा  शान्ति  के  लिए  चेष्टा  से  सम्बधित  है  और  विश्व  में  शान्ति
 ओर  समझोते  का  एक  नया  वातावरण  उत्पन्न  ।  इन  सभी  बातों  के  पीछे  प्रधान  मंत्री  राजीव
 गान्धी  और  राष्ट्रपति  गोबचिब  के  बीच  नवम्बर  1986  में  हुई  दिल्‍ली  घोषणा  का  सिद्धान्त  जिसमें
 विश्व  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बधों  के  मार्ग  दर्शन  के  लिए  गुट  निरपेक्षता  और  अह्विसा  के  सिद्धान्त  को
 स्वीकार  किया  गया  था  ।  यह  एक  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  एक  नया  परिवतंन  है  जिससे

 पूर्ण  वातावरण  तैयार  करने  और  हमारे  महाशकि  को  वेमनस्थ  शंथिल्स  की  ओर  अग्रसर
 होने  में  काफी  सहायता  मिली  है  ।  फिर  भारत  द्वारा  दिल्ली  में  की  गई  पहल  के  फलस्वरूप  छह  समझौते
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 हुए  है--पांच  महाद्वीपों  के  छह  देशों  ने  मिरस्त्रीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बहारिक  कार्यवाही
 के  लिए सुझाव  दिये  फिर  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गान्धी  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  महासभा  में

 जून  1988  में  निरस्त्रीकरण  और  विकास  संबंधी  तीसरे  सम्मेलन  को  सम्बोधित  करते  हुए  वर्ष  2010
 तक  सारे  परमाण  हथियार  समाप्त  करने  की  अपील  की  ।  फिर  उन्होंने  एक  व्यापक  जांच  प्रणाली
 स्थापित  करने  के  लिए  अपील  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  उन्होंने  परमाणु  हथियारों  से  मुक्त  विश्व
 का  कायम  रखने  के  लिए  कुछ  मूलभूत  भिद्धान्तों  नीतियों  और  संस्थाओं  को  निर्दिष्ट  किया  अहिसंक
 और  परमाणु  हथियारों  से  मुक्त  विश्व  की  यह  अवधारणा  नई  दिल्‍ली  घोषणा  पर  आधारित  है  ।  प्रधानमत्री
 श्री  राश्ीव  गान्‍्धी  द्वारा  इस  वर्ष  के  दोरान  शान्ति  की  खोज  में  ओर  वेमनस्य  णैथिल्य  की  तलाश  में
 भ्रमण  करते  हुए  की  गई  विभिन्‍न  प्रकार  की  पहल  केवल  एक  शुरूआत  है  परन्तु  इससे  एक  ऐसे  विश्व  की
 शुरुआत  होगी  जोकि  अहिंसा  ओर  वार्ताओं  पर  आधारित  होगा  और  जिसमें  विवाद  ओर  विरोध  के  स्थान
 पर  स्वामित्व  और  शान्ति  की  स्थिति  उत्पन्न  करने  का  प्रयास  किया  जायेगा  ।  प्रधानमं  त्रो  श्री  राजीव
 गांधी  द्वारा  एक  नथा  विश्व  बनाने  और  विश्व  में  परिवर्तन  करने  के  प्रयास  के  लिए  की  गई  पहल
 का  श्रेय  उचित  रूप  से  हम  भारतीय  लोगों  को  जाता  है|  यद्यःप  उसका  सबसे  अधिक  श्रेय  राष्ट्रपति
 योर्बाचेव  और  राष्ट्रपति  रीगन  को  जाता  है  ।  परन्तु  इस  वर्ष  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गान्धी  के

 नेतृत्व  में  भारत  ने  जो  भूमिका  अदा  की  वह  भी  कम  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।  विशेष  रूप  से  इन  40
 वर्षो  में  प्रधान  मंत्री  नेहरू  और  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  समय  से  गुटनिरपेक्षता  आन्द

 बाद  को  समाप्त  करने  शान्ति  के  सभी  मुदद्"ों  को  उठाने  और  विश्व  विवादों  को  हल  के  प्रयास
 को  इतिहास  का  सबसे  वड़ा  शान्ति  आन्दोलन  कहा  जाता

 आजकल  ये  सभी  विचार  संगत  हैं  ।  ये  विचार  वतंमान  युग  से  सम्बंधित  है  ओर  यह  हमारे
 लिए  एक  गये  का  विषय  है  |  भारतीय  संसद  ने  इन  बुनियादी  सिद्धान्तों  का  समय-समय  पर  समर्थन
 किया  इस  देश  में  भारतीय  विदेश  नीति  के  बारे  में  मतंक्य  है  और  यह  मतक्य  एक  नये  विश्व  की
 स्थापना  करने  और  उसे  कायम  रखने  की  भारतीय  लोगों  की  वास्तविक  अभिव्यवित  को

 मैं  परम्परागत  सेनाओं  में  कमी  के  लिए  सोवियत  पहल  का  उल्लेख  करू  गा  ।  इस  दिशा  में  प्रगति
 जारी  पर्याप्त  सुरक्षा  के  थिद्धान्तों  के  अन्तर्गत  परम्परागत  सेनाओं  में  कमी  के  लिए  वार्तार  जारी

 हैं  ।  इससे  शांति  स्थाय्रित  करने  के  आसार  और  अधिक  सुधरे  जेसा  कि  संयुक्‍त  राष्ट्र  संघ  के
 निरस्त्रीकरण  और  विकास  सम्मेलन  में  कहा  गया  है  ।  इसमे  शांति  के  आसार  उत्पन्न  हुए

 अत्यधिक  बरबादी  करने  वाले  रासायनिक  हथियारों  पर  रोक  लगाने  के  तरीकों  पर  पैरिस  में
 सम्मेलन  में  सहमति  हुई  ।  भारत  और  विशेष  रूप  से  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  हमेशा  ही
 अन्तर्राष्ट्रीय  संत्रंघों  में  इस  परिवर्तन  की  प्रक्रिया  में  मदद  करने  तथा  इसे  तेज  करने  में  भूमिका  अदा

 की  इससे  आज  हमारे  सम्मुब  मोजदा  अन्तराष्ट्रीय  वातावरण  में  सुधार  क  प्रति  आई  है  ।

 इस  परिपेक्ष्य  में  इन  पहलुओं  की  जांच  करना  आवश्यक  है  ।  विश्वस्तर  पर  स्थिति  में  सुधार
 हो  रहा  क्षेत्रीय  टकरावों  के  मामले  में  भी  स्थिति  सुधर  रही  लेकिन  हमारे  अपने  क्षेत्र  की
 क्या  स्थिति  इस  क्षेत्र  में  भारत  ने  क्या  भूमिका  अदा  की  है

 ?  मैं  समझता  हूं  कि  इस  संबंध  में
 सर्वाधिक  नाटकीय  पहल  नि:सन्देह  रूप  से  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी

 की
 चीन  यात्रा  रही  इससे

 स्थिति  पूर्णतया  बदल  गई  है  और  घृणा  की  जगह  सदभाव  और  टकराव  जगह  सहयोग  आ  गया
 इस  यात्रा  के  परिणाम  अत्यधिक  सकारात्मक  रहे  जैसा  कि  दोनों  पक्षों  ने  कहा  है
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 इससे  दोनों  देशों  को  परस्पर  सहयोग  विश्व  के  दो  सबसे  बड़  देश  होने  के
 नाते  इनकी  जनसंख्या  विश्व  की  कुल  जनसंख्या  का  40":  यदि  वे  लड़ेंगे  तो परिणाम  भिन्‍न  ही
 होगा  ।  लेकिन  उन्होंने  परस्पर  संबंधों  को  सुधारने  के  सभी  मामलों  तथा  दोनों  देशों  के  लोगों

 द्वारा  परस्पर  स्वीकृति  के  आधार  पर  सीमा  विवाद  सहित  सभी  समस्याओं  को  सही  और  तकंसंगत

 रूप  से  तथा  दोनों  देशों  के  परस्पर  हितों  के  आधार  पर  वार्ताओं  द्वारा  हल  करने  का  प्रयास  करने  में
 सहयोग  करने  का  निश्चय  किया  इन  दोनों  देशों  के  बीच  संबंध्रों  क ेलिए  ये  कुछ  नए  सिद्धान्त
 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  दोनों  देशों  के  लोगों  द्वारा  एक  दूसरे  को  स्वीकारना  इससे  विश्व  एशिया

 और  इस  क्षेत्र  पर  अवश्य  ही  असर  पड़  गा  ।  लेकिन  पूरे  विश्व  में  इससे  सहयोग  और  स्थिरता
 में  वद्धि  होगी  ।  भारत  तो  शुरू  से  ही  सदा  कहता  रहा  है  कि  हम  क्रिसी  कठोर  सिद्धान्त  पर  नहीं  चल
 रहें  शुरू  से  ही  हमने  1950  तथा  1960  को  दशक  में  शीत  युद्ध  को  अध्वीकार  कर  दिया

 हम  इससे  संबंधित  नहीं  हैं  ।  हमारी  स्जतंत्र  विदेश  नीति  हम  गुट-निरपेंश  हैं  ।  हम  स्थ्रतन्त्रता  की
 जीति  चलाना  चाहते  हैं  जिसका  यह  मतलब  है  कि  हम  अनेक  सामाजिक  और  आर्थिक  नीतियां  चलाना

 आहते
 हैं  जिससे  देश  आत्मनिर्भर  सामाजिक  ओर  राजजैतिक  सम्पत्ति  अजित  करने  में

 सक्षम  हो  और  इस  पर  किसी  भी  पक्ष  द्वारा  दबाब  न  यह  एक  नई  धारणा  थी  ।  मैं)]शुरू  से  ही  कह

 रहा  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधों  के  संचालन  में  हमारा  एक  स्त्रतंत्र  आआर  रहा  हम  क्रिमी  भी

 प्रकार  के  टकराव  के  खिलाफ  हैं  ।  हम  शांति  के  पक्षधर  हैं  ।  हम  देशों  में  समानता  के  पक्षत्रर  हम
 सभी  देशों  और  विशेषकर  विकासशील  देशों  के  लिए  अवपरों  में  समानता  के  हक़  में  आप  जानते

 हैं  कि  आ्थिक  विकास  की  दौड़  में  कोन  पीछे  रह  जाते  हैं  ।  इसीलिए  इन  सबसे  हमने  एक  नई  विचार

 भारत  विदेश  नीति  में  जड़ता  की  नीति  को  अस्वीकार  करता  हमने  किपी  हठवर्मिता  या

 जड़ता  को  कभी  भी  नहीं  स्वीकारा  इस  समय  विदेश  नीति  के  प्रति  भारत  के  रेप  से  बहुत  मदद

 मिली  अब  इसे  अधिक  से  अधिक  स्वीकारा  जा  रहा  है  ।  हाल  ही  में  हुए  अस्तर्राष्ट्रीय  न्‍्यायालप

 के  न्यायाधीश  के  चुनाव  से  हमें  इसका  पता  चलता  है
 ।  भारत  को  प्राप्त  हुए  वोटों  से  हमें  भी  आश्चर्य

 होता  है  '  सारे  विश्व  में  लोगों  ने
 न  शक्षिफ  भारत  द्वारा  चलाई  जा  रही  विदेश  नीति  के  मल्यों  तथा  सही

 सिद्धान्तों  को  महसूस  किया  है  बल्कि  इसके  दृष्टिकोण  के  ढीक  होने  को  भी  माना  है  ।

 हम  देखते  हैं  कि  हमारे  क्षेत्र  में  हमारी  बुनियादी  नीतियों  ने  क्रिम्त  श्रकार  से  श'त्ि  के  उदृं  ज्य
 तथा  अन्य  राष्ट्रीय  हितों  को  पूर्ण  किया  हमने  इन्हें  जोड़ा  इसलिए  हृपारे  रा  ट्री  ड्ित  तथा

 विश्व  तथा  विशेषकर  इस  क्षेत्र  की  शांति  और  सहयोग  के  हितों  में  कोई  टकराव  नहीं  है  ।  उद्दाहरण
 दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  परिषद  साके  को  ही  क॑  छती  बैठक के  लिए

 इस्लामाबाद  में  हुई  ।  इससे  पाकिस्तान  के  साथ  अ  डे  पंतंच्  बताने  के  लिए  आशाजवक  शुरूआत  हुई

 है  ।  यह  पाकिस्तान  की  प्रधान  मंत्री  तथा  भारतीय  प्रधानमंत्री  के  बीच  अचानक  वेठक  थी  ।  इनसे
 पाकिस्तान  की  मित्रता  बढ़ी  है  ।  लेकिन  हम  मानते  हैं  कि  इस  मित्रता  के  सम्मुत्र  अतेह  संकट  विद्यमान

 हैं  ।  छोटी  मोटी  रुकावर्टे  नहीं  बल्कि  बड़े  संकट  इसके  पंजाब  मे  आंतरिक  े
 में  पाकिस्तान  की  मिलीभगत  आतंकवादियों  को  प्रशिक्षण  आदि  सभी  मुद्दों  आर  चर्ता  हुई  है  ।  लेकित  _

 मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने यह बढुत अग्छा वक़तव्ध दिया कि पाकिस्‍तान भारत के आंतरिक विशेषरूप से पंजाब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है ।
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 इसीप्रकार  एक  मामला  यह  है|  इसका  संबंध  अमेरिका  से  हम  समझते  हैं  कि  मौजूदा
 तनाव  तथा  टकराव  का  इससे  संबंध  है  ।  अत्यधिक  मात्रा  में  हथियारों  तथा  आधुनिक  शस्त्रों

 के  आने  से  भारत-पाविस्तान  के  संबंध  बिगड़  पाकिस्तान  परमाण  हथियारों  की  ओर  अग्रसर  है  ।
 पाकिस्तान  परमाणु  बम  बनाने  में  थोड़ा  सा  ही  पीछे  है  और  यह  सारा  कार्यक्रम  गुप्त  रूप  स ेचल  रहा
 है  ॥  इस  बंठक  में  एक  शरुआत  हुई  जिसके  अन्तगंत  तीन  समझक्षौते  हुए  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  बोलिए  क्योकि  अन्य  अतेक  माननीय  सदस्यों  को  भाग
 लेना  है  ।

 श्री  भगत  :  मैं  संक्षेप  में  मैं  क्षेत्रीय  मामलों  पर  आता  हूं  भारत  ने  अनेक
 उपाय  किए  हैं  जिनकी  व्यापक  रूप  से  प्रशंसा  हुई  श्री  लंका  में  भारतीय  शांति  सेना  की  भूमिका
 की  सभी  ने  प्रशंसा  की  आज  सबह  प्रधानमंत्री  ने एक  वक्‍तब्य  दिया  कि  भारतीय  शांति  सेना  को
 वापस  बुलाने  को  संभावना  इसने  वहां  पर  गौरवपूर्ण  भूमिका  अदा  की  इसीप्रकार  भारत
 मालद्वीव  को  बाहरी  शक्तियों  द्वारा  अस्थिर  बनाने  और  लोकतन्त्र  को  नष्ट  होने  से  बचाने  में
 सफल  रहा  ।

 ह
 मैं  भारत-नेपाल  स्थिति  पर  सभा  तथा  देश  की  गंभीर  चिंता  के  बारे  में  थोड़ा  विस्तार

 से  बोलना  चाहूंगा  |  इस  पर  चर्चा  करने  से  जहां  तक  अफगानिस्तान  का  संबंध  हर  व्यक्ति

 इससे  सहमत  है  कि  इसका  आधार  जेनेवा  समझौता  है|  इस  मामले  को  राजनैतिक  स्तर  पर  सलझाया

 जाए  ।  टकराव  समाप्त  होना  चाहिए  ।  बाहरी  हस्तक्ष  प  समाप्त  होना  चाहिए  और  वहां  पर  लोगों  को

 बाहरी  हस्तक्ष  प  के  बगर  अपनी  स्वयं  की  सरकार  चुनने  की  अनुमति  दी  जाए  ।  दुर्भाग्य  से  इस  समय

 यह  हो  रहा
 है  कि  वहां  आन्तरिक  अशान्ति  अथवा  युद्ध  चल  रहा  है  और  पाकिस्तान  द्वारा  इसमें  अधिक

 से  अधिक  शामिल  होने  से  यह  एक  नियमित  युद्ध  का  रूप  ले  सकता  हमारा  हित  इसी  में  है  कि
 अफगानिस्तान  अपने  लोगों  द्वारा  ही  शांतिपूर्ण  निर्णय  के  साथ  एक  स्वतन्त्र  और  शांतिपूर्ण  राष्ट्र
 के  रूप  में  उभर  ।  जेनेवा  समझौते  की  यही  भावना  है  ओर  हम  गारंटी  देन  वाले  दोनों  अमरिका
 ओर  सोवियत  सघ  से  यह  आशा  करते  हैं  कि  वे  यह  गारंटी  दें  कि  इस  क्षेत्र  में  खतरा  उत्पन्न  कर  रही
 यह  आर्न्ता  रक  लड़ाई  समाप्त  हो  आर  अफगानिस्तान  का  निर्शाण  हो  क्योंकि  हम  वहां  हो  रही  घटनाओं
 से  काफी  चिंतित  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  भारत  संबंधों  का  उल्लेख  करना  इस  पर  सभा  को  चिंता  है  +

 यह  अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  धर्म  तथा  हर  मामले  में  एक  दूसरे  से  बंध  रहने  त
 को  के  मित्रता  और  सहयोग  के  समझौते  के  बावजूद  भारत  तथा  नेपाल  दोनों  देशों  के  इस  संबंध

 को  बदलने  दिया  जा  रहा  नेपाल  के  शासकों  का  मत  है  कि  दुर्भाग्यपूर्ण  के  शांति  और  मित्रता  के
 समझौते  के  अन्तगंत  बिशेष  संबंधों  को  बदला  जाए  |  यह  अत्यधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  मेरी  इसमें  निजी
 रुचि  हैं  क्योकि  बीस  वर्ष  पूर्व  अचानक  .  में  मैंने  इस  व्णापार  और  पारगमन  के  समझौते  पर
 हस्ताक्षर  किए  थे  ।  यह  संबंध  विच्छेद  अचानक  हुआ  है  और  इससे  अनिश्चितता  उत्पन्न  हो  गई
 भारत  सरकार  को  श्रय  दिया  जाना  चाहिए  कि  इस  सब  के  बावजूद  उसने  अपने  पूर्ण  प्रयास  किए  हैं  ।
 यह  अफवाह  फंलाई  जा  रही  है  कि  भारत  नेपाल  को  पीड़ित  कर  रहा  है  ।  इसलिए  यह  इतना  आसान
 मामला  नहीं  है  नेपाल  में  उत्पन्न  स्थिति  के  बावजूद  हम  हर  संभव  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  हम  जानते  हैं
 कि  वहां  पर  लोग  कठिनाइ्यां  सहन  कर  रहे  लेकिन  ऐसा  पर्ण  रूप  से  नेपाल  सरकार  के  कारण
 हुआ  है

 । ऐसा सहसूस किया जा रहा है कि नेपाल के लोगों की आवाज कभी न उभरे । पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग पारगमन स्थल थे । |
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 श्री  सी०  माघब  रेड्टी  :  क्या  आप  सरकार  का  मत  प्रकट  कर  रहे  हैं  या  यह
 आपका  अपना  मत  है  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  सरकार  का  मत  तो  मंत्री  महोदय  मैं  नों  अपने  विचार
 प्रकट  कर  रहा  हूं  जंसे  कि  आप  अपने  विचार  व्यक्त  करेंगे  ।  लेकिन  यह  याद  रखिए  कि  15  से  16
 प्रवेश  स्थल  थे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  अब  ऐसा  क्‍यों  किया  मैं  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि
 उन्होंने  यह  स्थिति  क्यों  उत्पन्न  होने  दी  ।  भारत  सरकार  तो  वार्ता  की  इच्छक  वे  इच्छक  थे  और
 चास्तव  में  अनेक  यात्राएं  हो  चुकी  इस  मामले  पर  काफी  पहले  चर्चा  हो जानी  चाहिए  थी  और
 समझौता  हो  जाना  चाहिए  था  ।  इस  बारे  में  नेपाल  और  भारत  के  बीच  मतभेद  का  कोई  मुद्दा  नहीं

 लेकिन  बात  यह  है  कि  दूसरे  थक्ष  में  कुछ  शंका  है  ।  मैंने  कहा  कि  प्रवेश  के  लिए  16  स्थल  थे  ।
 इस  गतिरोध  के  कारण  केवल  2  प्रवेश  स्थल  रखने  के  लिए  बाध्य  हुआ  है  ।  एक  जगह  रक्‍्सौल  है  और

 दूसरी  जगह  जोगबनी  है  ।  उन्हें  सभी  आग्श्यक  वस्तुयें  और  सुविधायें  प्रदान  करने  के  भरसक  प्रयास
 किये  जा  रहें  हैं  ।  नेपाल  ओर  दूसरे  देशों  के  समाचारपत्रों  में  कहा  गया  है  कि  भारत  नेपाल  का  गला
 घोंट  रहा  है  ।  इसमें  भारत  की  क्या  रूचि  हो  सकती  हैं  ?  इसलिये  यढ॒  मुझे  अनुचित  प्रतीत  होता  है  ?

 यह  बड़  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्ध  बिगड़  रहे  हैं  ।  शीत्रता  से  कोई  प्रयास
 किया  जाना  चाहिए  ।  वे  बातचीत  के  लिये  राजी  हो  गये  हैं  ।  वे  कह  रहें  हैं  कि  वे  बातचीत  शुरू
 करेंगे  ।  परन्तु  बातचीत  शुरू  की  जानी  चाहिए  और  समस्या  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  वे

 -  अपने  विशेष  सम्बन्ध  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  नये  सम्बन्ध  स्थापित  करने  होंगे  ।  यह
 उनकी  इच्छा  परन्तु  नये  सम्बन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  सिद्धान्‍्तों  और  अन्‍्तर्राष्ट्रीयाद  के  बुनियादी
 सिद्धान्तों  के  आधार  पर  होंगे  ।  इससे  व्यापार  के  मामलों  में  राष्ट्रों  के बीच  अनुकूल  व्यवहार  या
 पारस्परिक  हितों  का  आदान-प्रदान  हो  सकता  है  ।  परन्तु  यह  अन्‍्तर्राष्ट्रीयवाद  के  मान्य  भिद्धान्तों  के
 आधार  पर  होना  चाहिए  |  नेपाल  सरकार  की  जो  बात  स्थ्रीकायं  है  उपके  लिए  भारत  तैयार
 परन्तु  मुख्य  बात  यह  है  कि  नेपाल  में  इस  झुठी  अफवाह  को  रोका  जाए  तथा  भारत  नेयाल  का  बिरोधी

 नहीं  है  ।  ऐसा  कभी  नहीं  हो  यह  संदेह  नेपाल  का  राजतंत्र  कर  रहा  इसके  पीछे  यह
 बुनियादी  बात  है  ।  नेपाल  या  भारत  की  जनता  की  तरफ  से  कोई  मंदेह  नहीं  है  ।  भारत  ने  यह  विद्ध
 कर  दिया  मैं  जानता  हूं

 कि  1985  के  चुनावों  में  नेपाल  नरेश  ने  कहा  था  क्रि  भारत  ने  उनके
 नावों  में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  है  जो  रिककाड  में  भारत  नेपाल  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु  क्या  बात  है  ?  विश्य  में  परिवर्तन  हो  रहा  यद्दि  नेपाल  के  राजतंत्र
 को  भारतीय  लोकतंत्र  के  बारे  में  कोई  शंका  है  तो  हमें  इश्वमें  कोई  सहायत  नहीं  कर  सकते  और  हम
 इसे  राजतंत्र  में  नहीं  बदल  सकते  ।  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  जैता  आरोव  लगाया  गया  है

 यह  किसी

 हस्तक्षेप  के  परिणामस्वरूप  नहीं  हुआ  है  परन्तु  ऐसा  इस  भय  के  कारण  हुआ  है  कि  नेपाल  की  स्थिति
 बदल  गयी  इसकी  वजह  यह  है  कि  विकास  और  शिक्षा  में  परिवर्तन  के  साथ-साथ  लोग  भी  बदल

 रहे  लोग  अधिक  से  अधिक  लोकतांत्रिक  अधिकारों  की  मांग  करते  हैं  यह  प्रत्येक  जगह  हो  रहा  है
 ऐसा  सोवियत  रूस  और  चीन  में  भी  हो  रहा  है  ।  वहाँ  छात्र  अअने  लोकताजिक  अधिकारों  के
 आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।  यदि  वहां  की  जनता  अधिक  अधिकारों  की  मांग  कर  रही  है  तो  यह  मामला
 राजतंत्र  और  नेपाल  की  जनता  के  बीच  है  ।  इसका  सम्बन्ध  राजतत्र  और  जनता  के  बीच  सम्त्रस्थों  से

 है  |  इसमें  भारत  के  इस  भय  का  प्रश्न  नही  है  कि  हम  हस्तक्षेत्त  करना  चाहने  हैं  ।  यह  बुनियादी
 बात  है  ।
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 मेरे  विचार  से  यदि  हमें  इसमें  पहल  सफलता  मिल  जाये  तो  यह  अच्छा  रहेगा  ।  बुनियादी  बात

 यह  है  कि  हमें  उनका  भय  दूर  करना  हम  नेपाल  का हर  तरह  से  भला  चाहते
 मुझे ऐसा  कोई  कारण  प्रतीत  नहीं  होता  जिसकी  वजह से  इस  प्रश्न को  जल्दी  से  हल  न  किया

 जा  सके  ।

 सभापति  महोदय  :
 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  बोलें  |  कृपया  संक्षेप  में  बोलें  क्योंक्रि  समय  बहुत

 कम

 श्री  ई०  अय्यप्‌  रेट्टो  :  मैं  संक्ष  प  में  बोलने  का  प्रयास  करू  गा  ।

 क्री  सो०  माधव  रेट्टी  :  सत्तारूढ़  पक्ष  के  अनेक  सदस्य  बोले  हैं  विपक्षी  सदस्यों  को  बोलने
 दिया  जाए  ।

 श्री  ई०  अय्यप्‌  रेड्टी  :  मैं  संक्ष  प  में  बोलने  की  कोशिश  करूगा  |

 हमने  आशा  की  थी  कि  नेपाल  के  बारे  में  सरकार  कुछ  वक्तव्य  देगी  क्योंकि  रिपोर्ट  नवीनतम

 नहीं  रिपोर्ट  में  व्यापार  समझौते  की  पहल  या  हस्ताक्षर  करने  के  बारे  में  कुछ  वबतव्य  हैं  ।

 विदेश  नीति  को  निर्धारित  करने  और  उसका  पालन  करने  के  सम्बन्ध  में  अपने  भ्रम  को  ब्यकत
 करते  समय  मुझे  दुख  होता  है  ।  मेरे  विचार  से  हमारी  विदेश  नीति  कभी  व्यावहारिक  और  फलदायक

 नहीं  रही  ।  इसमें  कहीं  किसी  स्थान  पर  राजनीतिक  पहल  और  सूझबूझ  की  कमी  रही  और  हम  अपनी
 आदरशंवादी  घोषणाओं  में  ही  उलझ  कर  रह  गए  ।

 प्रो  एन०  रंगा  :  बड़े  आश्चययं  की  बात  है  । है

 श्री  अजय  सुशरान  :  आपके  वक्तव्य  से  प्रो०  रंगा  भी  आश्चर्थ  चकित  हो  गये  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेट्टी  :  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मेरे  पास  समय  नहीं  है  अन्यथा  मैं  विषयवार
 व्विरण  त॑यार  करता  और  हम  इस  पर  निष्पक्षरूप  से  ध्यान  देते  ।

 मेरे  भ्रम  का  पहला  कारण  यह  है  कि  हमारी  विदेश  नीति  को  पाकिस्तान  और  चीन  ने
 चालाकी  से  मात  दी  है  ।  हमें  अपनी  विदेश  नीति  अपने  निकट  पड़ौसी  देशों  को  ध्यान  में  रखकर  बनानी

 चाहिए  ।  विदेश  नोति  का  अकेल  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यदि  हम  अपनी  विदेश  नीति  के

 रूप  से  समझसल्ता  हूं  कि  उन्होंने  हमें  हरा  दिया  है  ।

 दूसरा  कारण  यह  है  कि  विगत  चालीस  वर्षो  में  पहली  बार  हमारे  नेपाल  के  साथ  सम्बन्ध
 इतन  बुरी  तरह  बिगड़  इतने  सम्बन्ध  क्यों  बिगड़े  ?  इसमें  कहां  गलती  हुई  ?  हम  नेपाल  की
 प्रतिक्रिया  को  समझकर  उचित  कायंवाही  क्‍यों  नहीं  कर  सके  ?  जैसा  कि  अभो  श्री  भगत  ने  बताया
 कि  राजतंत्र  को  अपने  स्वेदेशी  मामलों  में  हमारे  हस्तक्षेप  का  भय  है  इसलिए  वह  राजतंत्र  भारत  से
 अलग  रहने  का  प्रयास  कर  रहा  था  ।  श्री  भगत  ने  आज  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  श्री
 कोइराला  का  वक्‍तਂ  नहीं  पढ़ा  है  ।

 मैं  अगली  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  बंगलादेश  और  श्री  लंका  के  साथ  अच्छे
 सम्बन्ध  हैं  परन्तु  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  है  ।  हमने  अप
 फिर  भी  उनमें  भारत  विरोधी भावना  पैदा  हो  रही
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 मेरा  तीसरा  कारण  यह  है  कि  भारत  का  सुरक्षा  वातावरण  पहले  की  तरह  ही  तनाव  बना  हुआ
 है  ।  पाकिस्तान  और  चीन  की  संन्य  क्षमता  भारी  मात्रा  में  बढ़  रही  यह  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार
 किया  गया  सीमाओं  पर  विशेषतः  पंजाब  और  काश्मीर  की  सीमा  पर  अस्थिर  और  विघटन  कारी
 गतिविधियां  बढ़  रही  हैं  तथा  इसके  बिपरीत  बे  इसमें  बढ़ोत्तरी  कर  रहे  हैं  ओर  इस  पर  बल  दे  रहे  हैं  ।
 मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हुं  क्योंकि  मैंने  शुरू  में  कहा  था  कि  हमारी  विदेश  नीति  व्यावहारिक  और
 फलदायक  नहीं  है  |  हम  गुट  निरक्ष  प  आन्दोलन  के  नेता  की  तरह  अपने  आपको  धोखा  दे  रहे  हैं  और
 शान्ति  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  मुझे  यह  कहते  हुए  भी  खेद  है  कि  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी

 हमारी  विदेश  नीति  के  ठोस  परिणाम  नहीं  मिले  हैं  ।

 म्रम  का  अगला  कारण  यह  है  कि  अमरीका  के  प्रति  हमारी  नीति  दुलमुल  रही  है  और  उसके
 साथ  हमारे  सम्बन्ध  बिगड़  रहे  हैं  । पाकिस्तान  को  आवश्यकता  से  अधिक  संनिक  हथियार  देने  मे  अमरीका
 का  सुझाव  हमने  इस  पहलू  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  किया  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 आंग्लो-अमरोकी  मीतियो  निरुत्साहित  नहीं  कर  पाये  हैं  कि  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच
 समानता  है  अथवा  हम  पाकिस्तान  में  भारत  विरोधी  तथा  भारत  में  पाकिस्तान  विरोधी  दृष्टिकोण  को
 भी  नहीं  रोक  पाये  हैं  जिसका  पाकिस्तान  और  भारत  में  लाभ  उठाया  जा  रहा  है

 मुझे  दूसरी  चिता  इस  बात  की  है  कि  अफगानिस्तान  के  प्रति  भी  भारत  का  दृष्टिकोण  ठीक

 नहीं  है  ओर  इसके  खतरनाक  परिणाम  हो  सकते  अफगानिस्तान  में  नागरिक  युद्ध  ओर  वतमान
 संघं  के  परिणाम  भारत  के  लिए  घातक  भिद्ध  हो  सकते  हैं  ।  इसके
 अन्तर्राष्ट्रीय  वाणिज्य  सहायता  और  विकास  के  बारे  में  हम  विक।सशील  देशों  को  गुट  निरक्षेप
 आन्दोलन  में  संगठित  नहीं  कर  पाये  औद्योगिक  देशों  द्वारा  विकासशील  और  अविकसित  देशों  का
 शोषण  रोकने  के  लिए  दक्षिण-दक्षिण  वार्ता  हई  जिसका  बढ़ाचढ़ाकर  प्रचार  किया  गया

 जहां  तक  फिजी  का  सम्बन्ध  हम  वहां  भारतीयों  के  न्‍्यायसंगत  लोकतांत्रिक  अधिकारों  की
 रक्षा  न  कर  सके  ।  ज॑सा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  हमारी  विदेश  नीति  फलदायक  ओर  &  ॒रवहारिक
 नहीं  रही  है  ।  हमने  कल्पनायें  की  हमारी  विदेश  नीति  की  केवल  एक  अच्छी  बात  है  कि  हमारे
 सोविथत  रूस  के  साथ  संबंध  अच्छे  रहें  है  तथा  श्री  गोवचिव  के  नेतृत्व  में  अन्तर्राष्ट्रीय  तनाव  कम  हुआ
 है  ।  भारत  की  विदेश  नीति  के  कार्यान्‍न्वबन  की  केवल  यही  एक  अच्छी  बात  है  ।

 4.00  म०प०

 जहां  तक  चीन  के  साथ  सम्बन्ध  का  प्रश्न  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  भारत  को  पाकिस्तान

 ओर  चीन  ने  मात  दी  भगत  जी  ने  कहा  है  कि  प्रधानमंत्री  की  बीजिंग  यात्रा  के  कारण  हमारे
 सम्बन्धों  में  नया  मोड़  आया  है  मैं  ऐसा  नहीं  सोचता  ।  इसके  विपरीत  यदि  आप  इसकी  एक  छवि
 तैयार  करें  तो  हमने  वहुत  बातें  मान  ली  हैं  ।  मैं  चीन  की  विदेश  नीति  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।  बे  पूर्णतः
 स्वकेन्द्रित  हैं  वे  भावक  होकर  का  नहीं  करते  हैं  ।  तथ्य  यह  है  कि  जब  जापान  ने  चीन  पर  आक्रमण

 किया  तो  भारत  ने  न्ची  न  का  समर्थन  किया  तथा  चीन  को  संयुक्त  राष्ट्र  संगठन  ओर  सुरक्षा  परिषद  का

 सदस्य  बनाने  के  लिए  भारत  ने  संघर्ष  किया  परन्तु  जहां  तक  चीन  का  सम्बन्ध  उसका  विपरीत

 दृष्टि  कोण  रहा  वे  बिगत  के  बारे  में  नही  सोचते  ।  वे  सिर्फ  वतंमान  के  बारे  में  सोचते  हैं  तथा  वे

 पूर्णतः  फलदायक  हैं  ।  जहां  तक  चीन  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  का  प्रश्न  हम  रे  प्रधानमंत्री  ने  तिब्बत
 के  बारे  में  रियायतें  दी  हैं  विज्ञिप्त  मे ंकहा  गया  है  कि  भारत

 में
 तिब्बत  निवासियों  द्वारा  चीन  विरोधी
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 मान्दोलन  की  अनुमति  नहीं  दो  जायेगी  |  हमने  यह  रियायत  दी  है  ।  परन्तु  चीन  ने  कोई  ऐसी  ही
 रियायत  नहीं  दी  क्या  चीन  ने  सिक्किम  को  भारत  का  हिस्सा  होने  की  मान्यता  दी  है  ?  क्‍या  चीन
 ने  अरूणाचल  प्रदेश  के  बारे  में  बोलना  छोड़  दिया  है  ।  जब  अरूणाचल  प्रदेश  को  राज्य  का  दर्जा  दिया
 गया  तो  चोन  ने  इसकी  निंदा  की  क्या  इसने  अथने  आपको  पीछे  हटाया  है  ।

 क्या  वे  तिब्बतियों  की  स्वायत्तता  का  प्रमर्थन  करते  हैं  ?  वे  तिब्बतियों  की  स्वायत्तता  के  अपने
 बादे  से  मुकर  गये  हैं  ।  हम  तिब्बत  में  इप  अपानत्रीय  अत्याचारों  के  खिलाफ  तिब्बत  में  किसी  भी  प्रकार
 की  आवाज  नड़ों  उठा  पाये  हैं  ।  हमने  उतके  रत्रेये  को  स्त्रीकार  किया  है  या  उसे  स्वीकार  करने  पर

 मजबूर  हुए  हैं  ।

 हुआ  ?  यह  भारत  द्वारा  चीन  के  रवैये  का  समर्थन  करने  के  कारण  सम्भव  हो  सका  है  ना
 ‘  करने  से  या  फिर  हमारे  फायदे  के  लिये  ।  अतः  हमने  उनकी  कायंवाही  को  स्वीकार

 हम  हमेशा  से  इस  बात  पर  बल  देते  आये  हैं  कि  हमारे  आपस  के  सम्बन्ध  सामान्य  हं;ने  से  पहले
 हमारी  सीमा  समस्या  का  भी  समाधान  होना  चाहिये  ।  भारत  का  यह  सर्देव  से  माग  रही  है  कि  चीन
 के  साथ  सामान्य  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  पहले  या  इसके  साथ  ही  सीमा  विवाद  भी  सुलझना  चाहिये  ।

 लेकिन  अब  हमने  अपना  वह  रवैया  त्याग  दिया  है  ।  अब  हम  ऐसी  संधी  तथा  गँर  व्यावहारिक  व्यापार
 प्रौद्योगिकी  संध्री  स्त्रीकार  करने  के  लिये  भी  तैयार  हैं  ।  अब  हम  सर्वप्रथम  अपने  सम्वन्ध  सुधारने  के
 लिये  सहमत  हो  गये  हैं  ओर  जब  सम्बन्ध  अच्छे  हो  जायेंगे  तव  हम  अपनी  समस्याओं  का  समाधान
 करेंगे  ।  ये  किन  आध्वारों  पर  ?  किन  शर्तों  पर  ?  यह  गठित  किए  गए  संयक्‍त  का  दल  द्वारा  परस्पर
 रूप  से  स्वीका्थ  और  न्यावोचित  शर्मों  पर  आधव्रारित  हैं  और  फिर  सीमा  पर  शांती  कायम  रखी  जा
 सकती  है  ।  हमने  ये  सभी  रियायतें  दी  हैं  ।

 प्रो०  रंगा  :  नहीं  ।  यह  दोनों  देशों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 थ्वी  ई०  अय्पप्‌  रेडडी  :  ये  रियायतें  प्रदान  करने  से  हम  चीन  की  वास्तत्रिक  नियंत्रण  रेखा  को
 स्वीकार  करते  हैं  ।  इसका  मतलब  है  कि  हम  अरूणाचल  प्रदेश  में  सोमदरंग  सू  घाटी  पर  उनका
 कब्जा  स्वीकार  करते  इसका  मतलब  है  कि  हम  उन्हें  अपनी  भूमि  से  हटाने  या  अपना  क्षेत्र
 खाली  कराने  के  लिए  कोई  प्रयत्त  नहीं  करते  अगर  आप  प्रधान  मंत्री  द्वारा  चीन  की  हाल  ही  की
 गणत्रा  पर  छ्यान  दें  तो  आप  पायेंगे  कि  इस  यात्रा  से  हमारा  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  और  नहीं
 इससे  कोई  सफलता  मिली  है  ।  नेशाल  और  भारत  के  बीच  संत्रंथ  बिगड़ने  का  कारण  भी  चीन  के  द्वारा
 नेपाल  को  हथियार  देना  खायकर  विमान  भेद्दी  तोप  देना  है  वह  नेपाल  को  आवश्यक  वस्तुएँ  भी
 भेजने  की  कोशिश  कर  रहा  नेयाल  भी  भारत  के  विरुद्ध  चीनी  हथकंडा  अपना  रहा  हैं  ।  जहां  तक
 भारत  और  चीन  के  सम्बन्धों  का  प्रश्न  है  यह  उसका  लेखा-जो  बा  है  ।

 जहां  तक  पाकिस्तान  का  संबंध  है  हमें  इस  बात  की  खशी  है  कि  वहां  अब  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था

 कायम  हो  गयी  है  ।  आज  भी  मेरा  अनुमान  है  कि  अभरीका  का  प्रा  जिया के  शासन  काल
 से  भी  ज्यादा  प्रभावी  रूप  से  काय  रत  है  ।  श्री  जिया  ऐसे  व्यक्तित्व  कि  वह  अमरीका  से  अपनी
 बात  मनाते  थे  ।  लेकित  अब  ऐसा  नहीं  है  ।  अब  स्थिति  बदल  चुकी  है  अब  अमरीको  +ी  लॉबी
 पाकिस्‍तान  में  बहुत  ही  ज्यादा  शक्तिशाली  हो  गयी  है  क्योंकि  वे  प्रजातांत्रिक  तरिके  से  निर्वाचित
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 सरकार  के  विरु  द्ध  सेना  का  उपयोग  करने  में  सक्षम  हाल  ही  के  अमरोकी  कांग्रेस  कमेटी  के  वक्‍तब्य
 से  यह  साफ  जाहिर  होता  है  कि  वे  वर्तमान  व्यवस्था  से  बहुत  खुश  वे  कहते  हैं  कि  बे  प्रजातांत्रिक
 व्यवस्था  स्थापित  करना  चाहते  हैं  और  इसोलिये  वे  631  मिलियन  डॉलर  की  सहायता  दे  रहे
 वे  विस्तृत  योजना  के  आधार  पर  पाकिस्तान  को  60  नए  लडाक्‌  विमान  भी  दे  रहे  हैं  क्योंकि  चीनी  लडाकू
 विमान  अब  पराने  हो  चके  उनका  पाकिस्तान  को  सैनिक  दृष्टि  से मजबत  बनाना  भारत  के  लिये
 कोई  सांत्वना  की  बात  नहीं  है  ।  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  तो  पाकिस्तान  का  रक्षा  बजड  की  है  ।  इस  वर्ष
 इसमें  10  प्रश्निशत  वृद्धि  की  गई  है  !  यह  हमें  अब  पूरी  तरह  पता  है  कि  पाकिस्तान  पंजाब  और
 काएमीर  में  आतंक  वादीयों  को  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ।  यह  आपकी  रिपोर्ट  में  स्वीकार  किया  गया

 है  ।  अब  मैं  इसका  एक  पैरा  पढ़कर  यह  बताना  चाहूंगा  कि  वहां  स्रेक्षा  का  बातावरण  ननांवपूर्ण
 बना  हुआ  है  ।

 नेपाल  के  मुद॒दे  पर  में  यह  कहना  चाहूंगा  की  उन्होंने  1950  की  संधी  का  उल्लंघन  किया  है  ।

 अब  आप  श्री  कोरायला  का  कथन  को  देंखे  ।  उन्होंने  भारत  सरकार  की  कड़ी  निंदा  को
 श्रो  कोरायला  के  इस  वक्तव्य  को  गम्भीरता  से  लिया  जाना  चाहिए  और  यह  अत्यावश्यक  हैं  कि  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  नेपाल  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  बने  रहें  हमें  तुरन्त  कदम

 अब  मैं  बंगलादेश  के  बारे  में  बतलाना  चाहुंगा  ।  यहां  हमारे  केवल  बराईयों  को  दर्शाया  जाता
 है  और  अच्छाईयों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  जाता  |  चकमा  शरणार्थी  और  बंगलादेश  को  मुस्लिम
 राष्ट्र  घोषित  करना  यह  दर्शाता  है  कि  वहां  भारत  विरोधी  प्रवृत्ति  विकसित  हो  रही  है  ।

 इसके  अलावा  बंगला  देश  से  प्रतिदिन  चकमा  शरणार्थियों  का  भारत  में  प्रवेश  करना  और

 बंगलादेश  और  नेपाल  की  सीमाओं  पर  तस्करी  बहुत  ही  ज्यादा  बढ़  गई  है  ।

 न्‍त  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आज  श्री  लंका  के  साथ  हमारे  संबंध  कंसे  अब  तक

 हमने  बंगलादेश  श्री  लंका  ओर  पाकिस्तान  में  अपना  लहूं  वहाया  है  पर  उसके  बदले  में  हमें  किसी  भी
 प्रकार  की  सहानुभूति  उनसे  नहीं  मिली  है  ।  भारतोय  शांती  सेना  वहां  ठीक  इरादों  वि  चारों  से  भजी
 गयी  लेकिन  श्रीलंका  के  दोनों  जातिय  श्री  लंका  की  सरकार  ओर  श»  ।  के  आम  नागरिक
 भी  भारतीय  शांति  सेना  की  वापसी  के  लिये  मांग  कर  रही  जितनी  जल्दी  *

 को  वापस  बुलाया  जायेगा  उतना  ही  हमारे  अपने  हित  में  होगा  ।  इस  संबंध  में

 दिया  लेकिन  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  आशा  करता  हूं
 कि  वह  इस  संबंध  में

 कि  भारतीय  शांती  सेनाओं  को  जल्द  से  जल्द  और  वड़ी  सावधानी  से  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 वापस  वलाया  जायेगा  अन्यथा  हम  सामान्य  नागरिकों  के  मन  मे  भारत  का  नाम

 ध्रूमिल  हो
 जायेगा

 क्रो  सरेश  करूप  :  सभापति  हमारी  विदेश  नीति  स्वतंत्रा  संग्राम  के  दोरान
 बनाई  गई  थी  और  यह  गट-निरपेक्षता  और  साम्राज्यवाद  विरोधी  सिद्धाग्त  पर  भाधारित  है  ।  इसलिये
 यह  नीति  अभी  तक  सुचारू  रूप  से  विद्यमान  है  और  इन  चालिस  सालों  में  अनेक  वदलाव  आने  के

 बाबजू  द  इसका  मूल  ढाँचे  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया  ग्रुट-निरपेक्षता  के  मूल-सिद्धान्त  अनेक
 कठिनाईयों  के  बावजूद  कायम  है  और  इसके  साम्राज्यवाद  बिरोधी  ओर  गैर-उपनिवेश  के  सिद्धान्तों  से
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 भारत  हमेशा  द्वी  उतपीड़ित  राष्ट्रों  के  साथ  इन्ही  मूल  सिद्धान्तों
 के

 कारण  ही
 हमने  अपनी  सरकार

 को  पूरा  समर्थन  दिया  यह  किसी  राजनीतिक  दल  विशेष  की  नीति  नहीं  है  ;  जब  भी  हमने  सरकार
 की  जनता  विरोधी  नीति  की  आलोचना  की  हमने  सरकार  की  विदेश  नीति  का  समर्थन
 किया

 अब  सोबियत  नेता  गोरबाचोब  के  साहसपूर्ण  कल्पनातीत  पहल  के  कारण  दुनिया  में  तनाव  की
 स्थिति  कम  हुई  आई०एन०एफ०  संधी  ओर  पूर्वी  यूरोप  से  सोवियत  सेना  की  वापसी  की  एकपक्षीय
 घोषणा  तथा  अन्य  अनेक  उपायों  से  सोबियत  संघ  ने  ऐसा  बातावरण  बनाया  है  |  दुनिया  का  कोई  भी
 देश  ऐसी  मित्रता  के  प्रति  अपना  समर्थन  दर्शाने  से  पीछे  नहीं  हट  सकता  ।  साम्राज्यवादी  शक्तियाँ  भी
 इस  शांतीपूर्ण  पहल  पर  अपना  समर्थन  व्यक्त  कर  रही  हैं  क्योंकि  विश्व  में  जनमत  की  इतना  ठोस  प्रति
 क्रिया  और  दबाब  से  ऐसी  स्थिति  पैदा  हुई  है  ।  जहां  तक  इस  पहल  का  सम्बन्ध  है  ग्रुप्त-निरपेक्ष  देश
 के  नेता  के  रूपए  में  हमारे  देश  ने  विश्व  को  परमाणु  हथियारों  से  मुक्त  करने  की  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण
 ममिका  अदा  की  हमारी  विदेश  नीति  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  ने
 पिछले  36  वर्षो  में  पहली  वार  पिछले  वर्ष  चीन  की  यात्रा  की  जो  एक  उदाहरण  यह  हमारे  लिये

 खुशी  की  बात  क्योंकि  विगत  वर्षों  स ेहम  चीन  ओर  भारत  के  बीच  शांतिपूर्ण  समझौते  की  कटु
 आलोचनाओं  के  विरोध  में  तक  देते  आ  रहे  हैं  ।

 सीमा  विवाद के  प्रश्न  के  संबंध  में  संयकत  कार्य  दल  का  गठन  करने  तथा  व्यापार  ओर
 आथ्िक  संबंध्रों  और  वेज्ञानिक  तथा  तकनिकी  सहयोग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  वरिष्ठ  मंत्रियों  की
 अध्यक्षता  में  एक  संयुक्त  समिति  का  गठन  करने  का  निर्णय  लेना  और  यात्रा  के  अन्त  में  एक  संयुक्त

 बज्ञप्ती  जारी  करना  और  सामान्य  बातों  पर  बल  देना  यह  जाहिर  करता  है  कि  यह  यात्रा  दोनों  दश्ों
 च  विवादों  का  शांतीपूर्ण  ढंग  से  सुलझाने  में  बहुत  सफल  रही  भारत  और  चीन  के  बीच

 सम्बन्ध  सामान्य  बनाते  की  प्रक्रिया  जारी  रखनी  चाहिए  |  देश  के  भीतर  ओर  बाहर  निहितस्वार्थ
 म्बन्धों  का  सामान्य  बनाने  की  प्रक्रिया  में  बाधा  डालते  हैं  लेकिन  देश  में  सभी  शांतीप्रिय  और  प्रगति

 शील  शक्ष्तियां  इस  पहल  का  पूर्ण  समर्थन  करेंगे  ।  हम  निश्चय  ही  आशा  करते  हैं  कि  भारत  और  चीन
 के  बीच  एक  शांति  और  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  स्थापित  होंगे  ।

 अब  मैं  अपने  निकट  के  पड़ोसी  देश  पाकिस्तान  के  बारे  में  कहना  चाहंगा  ।  वहां  प्रजातांत्रिक
 सरकार  के  सत्त्रा  में  आते  के  बावजूद  सेना  सरकार  पर  अपना  वर्चस्व  अभी  भी  बनाये  हुए  वहां
 सेना  का  सरकार  पर  पूरा  प्रभाव  है  ।  पाकिस्तान  की  नई  सरकार  को  पयय  पग  पर  इस  बात  को
 ध्यान  में  रबना  पाकिस्तान  का  अमरीकी  सामरिक  परिप्रेक्ष्य  में  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।
 अमेरिका  ने  लाखों  डालर  पाकिस्तान  को  दिये  उन्‍होंने  उनकी  कड़ी  मात्रा  में  गोला  बारूद  का
 जबीरा  इकट्ठा  करने  में  मदद  की  है  ओर  अमेरिका  जो  हथियार  पाकिस्तान  चाहता  है  उसे  देने  का

 इच्छुक  है  अमेरिका  अब  तक  इन  सब  हथियारों  को  अफगान  विद्रोहियों  की  मदद  की  आड़  में  सप्लाई
 करता  रहा  अब  वह  इस  तरह  के  बतावटी  बड़ाने  नही  बना  सकता  ।  एक  वार  सोवियत  सैनिक  वहां
 से  चले  गये  तो  वह  इस  तक  को  आगे  नहीं  रख  सकता  ।  लेकिन  फिर  वह  अफगान  विद्रोहियों  की  मदद
 कर  रहा  है  और  पाकिस्तान  में  हवियार  इकट्ठं  कर  रहा  इसमें  अब  बिल्कुल  भी  शक  नहीं  दे  कि  जो
 हथियार  वह॒पार्किस्तःन  को  सप्लाई  कर  रहा  है  वे  पंजाब  में  आ  रहें  हैं

 या  तो  अफगान  विद्रोहियों
 के  जरिये  या  किन्‍्हीं  अन्य  रास्तों  से  और  आतंकवादियों  द्वारा  हमारे  राष्ट्र  को  अस्थिर  करने  के  लिए
 उनका  इस्तेमाल  किथा  जा  रहा  यह  अस्थिरता  लाने  का  कार  है  जो  अमेरिकी  हमारे  राष्ट्र  में  कर
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 रहें  हमारी  आलोचना  यह  है  कि  सरकार  इसका  पर्दाफास  नहीं  कर  रहीं  है  ।
 बढ़  उनका  पर्दाफास

 करने  को  तैयार  नहीं  आप  इस  अस्थिरता  सिद्धान्त  का  इस्तेमाल  जव  आप  किसी  कठिन  स्थिति
 में  होते  है  उससे  ऊबर  पाने  के  लिए  करते  आप  के  लिए  साम्राज्यवादी  और  उनके  यंत्र  हम
 थिपक्षयों  के

 विरुद्ध  इस्तेमाल  करने  के  सुलभ  हथ्रियार  आप  इस  बात  को  समझ  लीजिए  कि  ये
 उन  लोगों  की  ही  मदद  करेगें  जो  राष्ट्र  में  अस्थिरता  लाने  पर  तुले  हुए  आप  इस  क्षेत्र  में  अमेरिकी

 जाल  के  विरूद्ध  खुलकर  सामने  क्‍यों  नहीं  आते  ?  इसकी  बजाय  हमारे  राष्ट्र  को  बहराष्ट्रीय  कम्पनियों
 के  लिए  खुला  छोड़  दिया  गया  है  ।  आप  अमेरिकियों  के  साथ  रक्षा  महित  हर  तरह  की  स  झेदारी
 करने  के  बहुत  इच्छुक  हैं।ओर  यहां  तक  क़रि  चिज्री  के  अलेन्दे  को  मारने  की  भुभिका  के  लिए  विश्व

 अर  में  विख्यात  पेप्सी  कोला  जैसी  कम्पनी  को  हमारे  राष्ट्र  में  जो  कुछ  वह  करना  चाहे  उस  करने  की
 अब  छूट  दी  जा  रही  है  ।

 वहुराष्ट्रीय  कम्पर्ियों  के साथ  इस  तरह  की  अमेरिका  से  हथियार  लेने  की
 प्रबल  इच्छा  और  काफी  बड़ी  मात्रा  में  लिया  गया  बिदेशी  कर्ज  -  ये  सब  बातें  हमारी  सा  म्राज्यवादियों
 के  विरुद्ध  विदेश  नीति  के  अभियान  को  कमजोर

 कर  देंगी  ।  यह  आपको  समझ  लेना  सरकार
 को  हमारे  देश  में  लोकतांत्रिक  आम  धारणा  द्वारा  दी  गई  चेतावनी  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 आतंकवादियों  के  विषय  पर  बोलते  हुए  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया  है  कि  हम  कनाडा  के  साथ
 किसी  समझौते  पर  पहुंच  चु  के  परस्तु  पूरे  प्रतिवेदन  में  ग्रेट  ब्रिटन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया

 ब्रिटेन  के  विदेश  संचित्र  की  भारत  यात्रा  के  बारे  में  बिस्तार  से  उल्नेब्व  किया  गया  अिटेन
 के  साथ  हुए  समझोतों  ओर  आतंकवादियों  के  संबंध  में  हुई  सहमति  का  भी  विस्तार  से  उल्लेब  किया
 गया  है  लेकिन  इसके  बारे  में  प्रतिवेदन  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  स्थिति
 क्‍या  है  ।

 दूसरी  बात  हमा  री  लेने  समय  से  चली  आ  रही  मांग  के  बारे  पें  हैं  हम  इसके  प्रति  अब  नरमी
 बरत  रहें  हैं  ।  यह  मांग  हिन्द  महासागर  की  शांति  का  क्षेत्र  बनाने  की  डियगो  गाशिया  के  विषय  में

 कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।  अब  हम  हिन्द  महासागर  को  शांति  का  क्षत्र  बनाते  की  अपनी  मांग  पर

 चुप  क्यों  बेठे  हैं

 नेपाल  के  बारे  में  प्रतिवेदन  एक  खुशहाल  तस्वीर  पेश  करता  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  अब
 संबंध  बहुत  तनावपूर्ण  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  नेपाल  से  संबंध  सामान्य  बनाने  के  हर  संभव
 प्रयास  किये  जायें  ।

 जहां  तक  श्रीलंका  का  संबंध  सरकार  को  श्रीलंका  पर  दबाव  डालना  चाहिए  कि
 श्रैते  के  अंतगंत  दी  जाने  वाली  शक्तियां  क्षेत्रीय  परिषद  को  दी  जाएं  और  वहाँ  इस  तरह

 को  स्थिति  पैदा  की  जाए  जिससे  भारतीय  शांति  सेना  की  जल्द  बापसी  या  क्रमबद्ध  जो  भो

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  विपिन  पाज़  दास  आज  जब  समुचे  वितत्र  की  कुल  निज्ञाकर  स्थिति
 देखता  है  तो  वह  थोड़ा  आरामदेह  महसूस  करता  है  और  उप्त  भय  और  तनाव  से  ऊपर  उठकर
 एक  सुखद  अनुभूति  सी  होती  विरोध  की  जगह  सहयोग  लेता  जा  रहा  है  और  सशंय  के  बादल
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 छट  रहें  है ऐसा  लगता  है  कि  शांति  व  तनाव-शैथिल्य  का  एक  नया  अध्याय  मानवता  के

 लिए  आरम्भ  हा  रहा  है  ।

 विश्व  स्थिति  में  इस  बदलाव  के  अनेक  कारण  हैं  ।  लेकिन  इसमें  दो  राय  नहीं  है  कि  राष्ट्रपति
 मोर्बाचव  ने  शांति  के  इन  प्रयासों  को  एक  निर्णायक  दिशा  दी  अमेरिका  और  सोवियत  संघ  के
 मध्य  परमाण  परिसीमित  संधि  गोबचिव  के  प्रमाणों  का  एक  सकारात्मक  उत्तर  है  और  इससे  विश्व
 में  शांति  की  संभावनाओं  की  नयी  आशा  पैदा  हुई  है  |

 नवंबर  86  की  दिल्‍ली  घोषणा  और  गुट  निरपेक्षता  के  सिद्धान्तों  ने  विश्व  के  अनेक  भागों  में
 नये  सोचविचार  के  लिए  दाशंनिक  आधार  की  व्यवस्था  की  छहਂ  ने  हथियारों  की
 कटौती  की  प्रक्रिया  को  झरू  करने  में  अपना  योगदान  दिया  है  ।  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने

 जून
 1988  में  सयुव्त  राष्ट्र

 की  आम  सभा  के  निःशस्त्रीकरण  संबंधी  तीसरे  विशेष  अधिवेशन  में
 ब्यवितगत  योगदान  दिया  है  ।  उसमें  उन्होंने  वष॑  2010  तक  नाभकीय  सस्त्रों  को  पूर्ण  रूप  से  समाप्त
 करने  के  लिए  एक  सकारात्मक  कार्य  योजना  प्रस्तुत  की  ।

 यह  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि आई०एन०  एफ०  समझौते  के  तुरन्त  बाद  ही  अफगानिस्तान
 के  लिये  जिनेवा  अंगोला  और  नामीबिया  समझौता  और  कम्प्चिया  की  समस्या  के  समाधान
 के  लिए  उचित  कदम  उठाये  गये  |  ईरान  और  ईरांक  के  बीच  यद्ध  विराम  से  परे  विश्व  को  एक
 आश्चर्य  का  अनुभव  हुआ  ।  ये  उपलब्धियां  हासिल  हुई  ।  पी०एल०ओ०  द्वारा  उठाये  गये  साहसिक  कदम
 द्वारा  फिलिस्तीन  समस्या  शीघ्र  के  समाधान  के  लिए  आशाय  बंधी  सेन्ट्रल  अमेरिका  में  शान्ति  की

 पुन:स्थापना  के  लिए  उत्साहवद्ध  क  संकेत  मिले  हैं  ओर  पांच  राष्ट्रों  ने  वहां  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर
 किणे  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  हुए  इन  सभी  विकासों  और  उपलब्धियों  का  हम  स्वागत  करते  हैं
 क्योंकि  गत  25  या  उससे  भी  अधिक  वर्षो  में  भारत  और  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  द्वारा  उठाये  गये

 का  इन्होंने  समर्थन  किया  मैं  यह  सब  थी  अयप्प्रेड्डी  को  बताना  चाहता  हूं  जो  कि  हमारी
 विदेश  नीति  में  कोई  अच्छाई  नहीं  देखते  हैं  ।  ये  सभी  घटनायें  पंडित  नेहरू  जन्म  शताब्दी  समाराह  में

 हो  रही  हैं  ।  इससे  तो  यह  श्रतित  होता  है  कि  मानो  स्वयं  इतिहास  ही  भारत  के  इस  महान

 उनके  जन्म  शताब्दी  वर्ष  पर  श्रद्धांजली  अपित  कर  रहा  इन  सब  मामलों  में  »  इन  सब  उपलब्धियों
 में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  ने  भी  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  और  अवश्य  ही  हमें  इसकी  सराहना
 करनी

 यह  सब  कहते  हुए  मैं  इस  बात  से  भी  अवगत  हुं  कि  विश्व  शांति  का  मार्ग  अभी  भी  स्पष्ट  नहीं
 है  और  उस  राह  में  अनेक  बाघायें  विश्व  शांति  के  लिए  अभी  हमें  बहुत  अधिक  प्रयत्न  करना  है  ।

 अफगानिस्तान  के  मामले  सोवियत  संघ  मे  समय  से  पूर्व  ही  अपनी  सेना  वापस  बुला  कर  स

 अनुसार  काये  किया  |  लकिन  अमेरिका  ओर  पाकिस्तान  द्वारा  बाह्य  हस्तक्षेप  जारी  है  और  काबल  की
 सत्ता  के  विरुद्ध  युद्ध  जारी  रखने  के  लिए  मुजाहिद्दीन  विद्रोही  पूरी  तरह  शस्त्रों  से  लैस  हैं  और  इससे
 तो  पूरी  तरह  से  जेनेवा  समझौते  का  उल्लंघन  होता  है  ।  यह  बड़  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  और  इस
 सम्बन्ध  मे ंहम  ओर  कुछ  नहीं  बल्कि  अमेरिका  और  पाकिस्तान  की  नीतियों  के  प्रति  खेद  प्रकट  कर
 सकते  अफगानिस्तान  की  समस्या  का  कोई  सैनिक  समाधान  नहीं  हो  सकता  इसका  राजनीतिक
 समाधान  किया  जाना  होगा

 ।  मैं  जानता  हूं  कि  राष्ट्रपति  श्री  नजीब  ने  कुछ  भ्रस्ताव  रखे  हैं  और  अन्य
 लोगो  को  इन  प्रस्तावों  का  उत्तर  देना  चाहिए  ।
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 अपनी  मातृभूमि  के  लिए  फिलीस्तीनियों  के  अनन्य  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा  सकता

 है  कि  यह  बड़  ही  दुःख  की  बात  है  कि  इजराइल  ने  पी०एल०ओ  ०  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  के  प्रति
 उचित  क्रतिक्रिया  नहीं  दिखाई  |  उस  क्षेत्र  में  अभी  भी  शांति  कोर्सों  दूर

 दक्षिण  अफ्रीका  में  ब्राणाविल  प्रोटोकॉल  द्वारा  नामीबिया  की  स्वतंत्रता  के  लिए  एक  समय
 निश्चित  कर  देने  के  बावजूद  भी  लड़ाई  अभी  भी  जारी  है  और  नामीबिथा  को  पूर्गरूप  से  स्वतंत्रता
 मिलना  अभी  बाकी  है|  किसी  भी  हालत  में  उस  क्षेत्र  में  अफ्रीकी  लोगों  को  तब  तक  सच्ची  आजादी
 का  अनुभव  नहीं  होगा  जब  तक  कि  स्वयं  दक्षिण  अकफ्रोका  अल्ससंख्प्रक  शोरे  लोगों  की  सत्ता  से  मुक्त
 नहीं  होगा  ओर  रंगभेद  की  नीति  सदा  के  लिए  समाप्त  न  होगी  ।

 हमें  इस  बात  से  खुशी  है  कि  विश्व  धीरे-धीरे  नि:रस्त्रीकरण  की  ओर  अग्रप्तर  हो  रहा  है  ।
 लेकिन  एक  अन्य  गंभीर  समस्या  विश्व  शांति  के  लिए  खतरा  उत्पन्न  कर  रही  है  और
 विकसित  लोगों  ओर  दो  तिहाई  विकासशील  लोगों  के  बीच  बढ़ता  हुआ  आथिक  असंतुलन  ।  प्रत्येक

 वर्ष  विकासशोल  राष्ट्रों  का  ऋण  बोझ  बढ़ता  जा  रहा  है  और  इस  समस्या  के  उचित  समाघान  के  लिये
 विकसित  राष्ट्रों  हरा  कोई  निश्चित  और  ठोस  उपाय  नहीं  किया  गया  नार्य॑-सा  उध  वाता
 भी  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  क्योंकि  इस  समस्या  के  प्रति  अपने  रबंये  पर  उत्तरी  देश  अड़  हुए

 विकसित  ओर  विकासशील  देशों  के  बीच  असंतुलन  कम  करने  के  लिये  गुट-नि  रपेक्ष  आन्दोलन
 ने  समानता  और  न्याय  पर  आधारित  एक  नई  विश्व  आर्थिक  व्यवस्था  की  मांग  की  इस  सन्दर्भ
 में  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  को  बहुत  ही  प्रभावक्रारी  बनाना  होगा  ।  मुझे  ऐसा  विश्वास  है  कि  इसके  लिए
 सबसे  प्रभावकारी  उपाय  साउथ-साउथ  वार्ता  में  तेजी  लाना  इससे  न  सिर्फ  ग्रुट  निरपेक्ष
 आन्दोलन  का  आधघार  दढ़  होगा  और  आत्मनिर्भरता  में  तेजी  आयेगी  बल्कि  इसके  द्वारा  उचित  और
 लाभकारी  परिणाम  के  लिये  साउथ  के  साथ  वार्ता  के  लिए  नार्थ  आने  को  बाध्य  हो  जायेंगे  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  समझता  हूं  कि  भारत  एक  अति  लाभकारी  स्थिति  में  है  और  इसे  बहुत  ही  मह॒त्वयूर्ण
 ओर  सक्रिय  भमिका  निभानी  चाहिए  ।

 विश्व  में  आजकल  हो  रही  गतिविधियों  द्वारा  ग्रुट-निरपेक्ष  भान्दोल  सिद्धान्त
 और  दर्शन  उचित  सिद्ध  हुये  उभरती  हुई  नई  प्रवृतियों  ने  भी  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  आज  भी

 गुट  निरपेक्षता  का  वहुत  औचित्य  है  तथा  आने  वाज़े  दशकों  में  भी  इसका  औचित्य  बना  रहेगा  ।  एक

 नई  विश्व  व्यवस्था  की  रचना  करना  बहुत  ही  बड़  है  और  इतर  कार्य  के  लिए  गुट  निरपेक्ष

 आन्दोलन  को  पूरी  तरह  तैयार  होना  पुनः  यहाँ  भारत  को  कं  प्रमुत्र  भूमिका  निभानी

 होगी
 ।  प्रमुख  भूमिका  का  अर्थ  बिल्कुल  हावी  होने  वाली  भूमिका  नहीं  है  बल्कि  इसका  अर्थ  समात

 स्तर  के  देशों  में  अग्रणी  देश  की  भमिका  निभाने  से  समानता  तथा  एक  दूसरे  की

 सम्प्रभता  और  क्षेत्रीय  अखडता  के  प्रति  आदरभाव  रखने  वाले  राष्ट्रों  के  बीच  आपनी  सहयोग  द्वारा

 विश्वशांति  की  प्राप्ति  ही  हमारी  विदेश  नीति  का  मूल  आधार  है  ।

 और  अधिक  व्याख्या  करने  का  अवसर  मुझे  नहीं  मिलेगा  ।  अब  मैं  संक्षेप  में  कहता

 हूं  ।  विदेश  नीति  के  मामले  में  किसी  भी  देश  की  प्रथम  प्रायमिकता  स्वाभाविकरूप  से  उसके

 पड़ौसी  देश  होते  हैँ  ।  अतः  दक्षिण  एशिया  क्षेत्र  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  म॑  भारत  बहुत  जागरूक  दे  और

 इस  क्षोत्र  में  हमारी  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  भी  सचेत  हाल  ही  में  मालदीव  द्वारा  एक  मित्र  देश  के

 रूप  में  प्राथंना किये  जाने  पर  वहां  की  गयी  कार्थवाही  सिद्धान्त  के  तौर  पर  उचित  थी  और

 223



 अनुदानों  की  1989-90  26  1989

 एक  मित्र  राष्ट्र  की  प्रभुसत्ता  और  अखण्डता  जो  कि  बाहरी  ताकतों  के  कारण  गंभीर  खतरे
 में  को  बचाने  की  दृष्टिकोण  से  भी  यह  कार्यवाही  उचित  थी  ।  इस  मामले  में  तत्काल  कार्यवाही
 करने  के  लिये  अपने  प्रधानमंत्री  को

 मुझे  अवश्य  बधाई  देनी  चाहिए  ।

 भारत  श्रीलंका  समझौते  की  अनेक  आलोचनायें  की  गयी  थीं  और  आज  भी  इसकी
 आलोचना  की  जा  रही  इस  समझौते  की  आलोचना  करने  का  उनका  क्‍या  आधार  मैं  यह  नहीं
 समझ  भारत-श्रीलंका  समझौते  के  तीन  मुख्य  उहं  श्य  श्रीलंका  के  तमिलों  की
 वैधानिक  आकांक्षाओं  की  श्रीलंका  की  एकता  और  अखण्डता  की  रक्षा  करना  और

 तृतीय  उस  कोत्र  में  हमारे  वैधानिक  सुरक्षा  को  बनाये  रखना  ।  इस  समझोते  को  सफलतापूवंक  चरणबद्ध
 रूप  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  और  उस  देश  की  कठिन  दशा  को  सम्भालने  में  यह  नीति  सही
 ओर  सफल  सिद्ध  हुई  इसने  श्रीलंका  के  साथ  हमारे  मित्रतापूर्ण  सैंबंधों  को ओर  मजबूत  किया  है  ।

 दक्षेस  का  संगठन  बनाकर  एक  सही  कदम  उठाया  गया  था  तथा  इस  संगठन  को  ओर
 भी  प्रभावकारी  तथा  उद्वं  श्यपूर्ण  बनाना  चाहिए  ।  महोदय  इस  क्षेत्र  में  एक  नेक  उद्देश्य  की  पूति

 लिए  मुस्कराते  हुए  बलिदान  देने  वाले  तथा  उनकी  महान  सक्षमता  के  लिए  मैं  भारतीय  शाँति  सेना  को
 श्रद्धांजलि  अपित  करता  हूं  ।  कत्तं  ब्य  का  पालन  करते  हुए  अपना  जीवन  न्‍्यौछावर  करने  वाले  जवानों
 के  प्रति  मैं  अपनी  श्रद्धांजी  अपित  करता  अपने  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांघी  और  भूतपूर्व

 राष्ट्रपति
 श्री  जयवद्ध  न  द्वारा  सराहनीय  नेतृत्व  और  नीति  का  प्रदर्शन  कर  दूसरो  के  समक्ष  एक

 उदाहरण  रखने  के  लिए  मैं  उनके  प्रति  आभार  प्रकट  करता  हूं  । ट्

 मैं  नेपाल  के  बारे  म्रें  अधिक  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  हूं  क्योंकि  मैं  समझता  हूं  कि

 बहुत  शीघ्र  ही  दोनों  देशों  के  बीच  कुछ  बातचीत  होगी  ओर  दोनों  देश  समस्याओं  का  समाधान  कर
 लेंगे  ।  अभी  दोनों  देशों  के बीच  उठने  वाले  मुदूदों  के  विषय  में  मैं  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  हूं  +
 मैं  यह  आशा  करता  हूं  कि  बातचीत  के  दोरान  नेपाल  दोनों  देशों  के  बीच  न  केवल  लम्बे  ऐतिहासिक
 और  सांस्कृतिक  संबंधों  का  ध्यान  रखेगा  बल्कि  इस  क्षेत्र  की  भौगोलिक  स्थिति  को  भी  ध्यान  में
 रखेगा  ।  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  जाना  चाहिए  जिससे  कि  व्यर्थ  ही  भारत  और  नेपाल  के  बीच  तनाव
 और  भ्रम  उत्पन्न  हो  जाये  |  समय  की  मांग  अभी  दोनों  देशों  के  बीच  परस्पर  विश्वास  और  सहयोग
 का  वातावरण  बनाने  की  है  ताकि  आपसी  लाभ  के  लिए  समस्या  का  समाधान  किया  जा  सके  ।
 इस  मुद्दे  पर  मैं  ओर  कुछ  अधिक  नहीं  कह  सकता  हूं  ।

 अन्य  मुद्दों  के  सन्दर्भ  में  विशेष  कर  पाकिस्तान  के  सम्बन्ध  में  मैं  कह  सकता  हूं  कि
 हम  लोगों  ने  वहां  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  पुनः  कायम  किये  जाने  तथा  वहां  की  नयी  निर्वाचित  सरकार
 का  स्वागत  किया  है  |  हमने  इसका  स्वागत  किया  ।  लेकिन  मैं  यह  भी  क  कि  पाकिस्तान  में

 ह्  पाकिस्तान  की  अन्तंसेवा  गुप्तचर  विभाग  द्वारा  अफगान  विद्रोही  और
 भारतीय  आततेंकवादियों  के  बीच  गठबंधन  स्थापित  होना  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  ।  पाकिस्तान
 अभी  भी  अफगान  समस्या  में  अन्तगंत  है  ओर  इस  समस्या  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  और
 इसलिए  पाकिस्तान  में  जो  भी  हो  रहा  है  उससे  मैं  खुश  हं  |  मैं  और  अधिक  कुछ  भी  नहीं  कहना
 चाहता  हूं  ।

 चीन  के  सम्बन्ध  में  यह  पूर्णरूप  से  एक  ऐतिहाध्विक  तथ्य  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  चीन
 यात्रा  एक  शानदार  सफलता  इस  सम्बन्ध  में  कोई  संदेह  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  आप  एक  दिन
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 में  क्री  परिणाम  की  आशा  नहीं  कर  सकते  इसमें  समय  लगेगा  तथा  मुझे  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं
 है  कि  सारी  बाते  मही  दिशा  में  हो  रही  हैं

 ।
 यह  तो  चीन  के  सबंध  में  मैंने  कहा  ।

 महोदय  ,
 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  क्षेत्र  की  ओर  आकर्षित  क्रूगा

 जहां  कि  हम  अधिक  उपलब्धि  प्राप्त  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमने  इस  क्षेत्र  में  अधिक  का  नहीं  किया
 इस  क्षेत्र  में  हमें  जो  करना  चाहिए  हमने  नहीं  किया  हमें  इस  क्षेत्र  उचित  ध्यान
 देना  चाहिए

 .  आपको  बात  समाप्त  करने  के  पूर्व  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  भारत-रूस  मंत्री
 संबंध  को  हमारे  मेत्री  और  सहयोग  की  नीति  के  मुख्य  अवलम्बन  के  रूप  में  बरकरार  रहना
 चाहिए  ।  यद्द  एक  दूसरे  की  प्रभुसत्ता  के  प्रति  परस्पर  आदर  और  समानता  पर  यह  आ्राधारित

 की  परीक्षा  में  भी  यह  खरा  उतरा  दिल्‍ली  घोषणा  ने  इसे  एक  नया  आयाम  दिद़ा  है  और
 इसे  दर्शन

 के  स्तर  तक  ऊपर  उठा  दिया  अन्य  राष्ट्रों  से  मित्रता  खोकर  यह  मंत्री  नहीं  स्थापित  की
 गयो  है  ।  हम  अमरीका  और  पश्चिम  जमंनी  से  भी  अपनी  मित्रता  वढ़ाना  चाहते  हैं  लेकिन  हमारी
 विदेश  नीति  का  मुख्य  अवलम्बन  भारत-रूस  मैँत्री

 श्री  एच  ०एम०  पटेल  :  सभापति  मैं  विदेश  मंत्रालय  के  अनुदा  मांगों
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  मैं  लन्दन  के  इकोनोमिस्ट  नामक  जो  कि  साधारणतया
 भारत  के  साथ  मित्रतापूर्ण  रवेया  रखता  मैं  यह  पढ़  कर  आश्चयंचकित  हो  गया  कि  भास्त
 एक  सामन्‍्तवादी  देश  की  तरह  व्यवहार  कर  रहा  है  ।  यह  अपने  सभी  पड़ोसी  राष्ट्रों  पर  हावी  हो
 जाना  चाहता  है  ।  वे  छोटे  राष्ट्र  भारत  एक  बड़ा  राष्ट्र  नेपाल  के  साथ  हो  व्यवहार  -

 इसने  शरूआत  की  है  नेपाल  की  घेरावंदी  की  जा  रही  भारत  की  अधीनता  स्वीकार  करने  के  लिये
 नेपाल  पर  दबाव  डाला  जा  रहा  है  और  इस  प्रकार  से  इसने  भारत  के  पड़ोसी  देशों  के  साथ  भारत
 द्वारा  किये  जा  रहे  व्यवहार  का  वर्णन  किया  अब  प्रश्न  यह  है  कि  साधारणतया  भारत  «
 प्रति  मित्रता  पूर्ण  रवेया  रखने  वाला  ओर  इसके  सम्बन्ध  में  अच्छी  जानकारी  रखने  वाला
 अखबार  दि  इकोनोमिस्ट  ने  क्यों  अवानक  भारत  के  प्रति  विपरीत  रूख  अपना  लिया

 अवश्य  ही  विदेश  में  भारत  की  यह  छवि  बनने  का  कोई  कारण  है  कि  भारत
 चारों  ओर  से  भूमि  से  घिरे  नेपाल  की  भांति  छोटे  देश  के  साथ  अनुचित  तानाशाही  ढंग  से  पेश  आ  रहा
 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  दो  समझौते  हये  वे  दोनों  समाप्त  कर  दिये  मैं  इस  बात  की  गहराई  में

 जाना  नहीं  चाहता  हूं  अथवा  इस  बात  को  उठाना  नहीं  चाहता  हूं
 कि  कोन  सही  है

 ओर
 कौन  सही  नहीं

 है  ।  लेकिन  क्‍या  यह  बात  नहीं  है  कि  यदि  सारी  स्थिति  को  भिन्‍न  तरीके  से  निपटाया  जाना  तो  विदेशों
 में  भारत  की  यह  छवि  नहों  बनती  ?  क्‍या  अन्य  देशों  को  यह  बताने  का  कोई  रास्ता  नहीं  है  कि
 विकता  क्या  है  ?  नेपाल  क्‍यों  अपने  हित  के  विरुद्ध  कुछ  करना  चाहता  है

 ?  ऐसा  करने  के  लिये  यह
 बाध्य  क्‍यों  है  ?  सिर्फ  दो  शस्त्रों  की  अनुमति  देने  से  कौन  परेशानी  उठा  रहा  नेपाल  की
 आम  जनता  कष्ट  उठा  रही  है  ।  इसलिए  नेपाल  ऐसा  आत्मघाती  कदम  क्‍यों  उठाए

 ?
 यह  ऐसा  प्रश्न

 है  जो  प्रत्येक  व्यक्ति  मिश्चित  रूप  से  इस  देश  का  प्रत्येक  नागरिक  पूछता  इसका  उत्तर

 यह  है  कि  वह  चीन  का  पक्ष  ले  रहा  यह  चीन  के  साथ  बातचीत  करना  चाहता  एक  निश्चित
 ढंग  का  व्यवहार  चीन  के  साथ  रखने  के  बावजूद  यह  भारत  को  ब्लैकमेल  कर  रहा  मेरा  कहना
 है  कि  यह  असाधारण  तरीका  है  ।  नेपाल  भारत  को  ल्लैकमेल  करता  रहा  है  ।  जो  लोग  यह  तक  देते
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 हैं  उनके  अतिरिक्त  अन्य  किसी  को  इसमें  सच।ई  प्रतीत  नहीं  होती  ।  ब्लैकमेल  शब्द  गलत  हो  सकता
 किन्तु  नेपाल  भारत  का  प्ूरा-पूरा  फायदा  उठा  रहा  वे  सभी  लाभ  ने

 रहे  है  किन्तु  जब  कुछ
 लाभ  उचित  ढंग  से  लोटाने  की  बात  आती  है  तो  वे  इन्कार  कर  देते  वे  किस  बात  से  इ  कार  करते

 वास्तव  में  वे  कोसी  तया  अन्य  नदियों  से  भिचाई  की  समस्या  पर  हमसे  रूहयोग  करते  रहे
 गप  नेणल  से  सहयोग  चाहते  हैं  ।  किसी  भी  महत्वप्‌र्ण  मामले  पर  उन्होंने  आपसे  कब  सहयोग  नहीं

 किया  ?  जहां  तक  नेपाल  का  संबंत्र  है  यह  दुर्भाग्यपर्ण  बात  है  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होने  दी
 हां  तक  मालदीव  का  संबंध  है  सभी  कड्ते  हैं  हम  तुरंत  उनकी  मदद  के  लिए  गए  और  यह

 अच्छा  ही  हुआ  ।  किन्तु  जहां  तक  सिलोन  की  बात  क्या  हमने  ठीक  किया  है  ?  मेरे  बिचार  में  यह
 साबित  करने  का  जिम्मा  विदेश  मंत्रालय  का  यह  किसी  भी  प्रकार  से  इतना  स्पप्ट  नहीं  जैसा
 कि  मेरे  पर्व  वक्ता  श्री  विपिन  पाल  दास  ने  कहा  कि  यह  एक  शानदार  नीति  भरें
 विचार  में  केवल  कहने  से  ही  नीति  शानदार  नहीं  हो  जाती  ।  क्‍या  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  है  ?  आपने
 बया  कीमत  चुकाई  है  ?  क्या  इसे  किसी  अन्य  ढंग  से  नहीं  किया  जा  सकता  था  ?  अनेक  प्रश्न  उत्पन्न
 होते  हैं  ।  इसका  पूरा  पूरा  उत्तर  दिया  जाना  चाहिए  ।  जब  आप  अनुदानों  की  मांगे  रखते  हैं  तो  संतुष्ट
 करना  आपका  दायित्व  होता  सौभ।ग्य  से  आपको  बहुमत  के  कारण  ऐसा  नहीं  करना  पड़ता  ।  किन्तु
 अन्यथा  ऐसा  करना  बहुत  आवश्यक  होता  ।  जब  आप  कहते  हैं  कि  यह  ऐसा  रृथ्य  है  जो  इस  बात  का

 चित्य  सिद्ध  करता  है  कि  हजारों  सँनिक  मारे  गए  हैं  तो  कया  उसके  बदले  में  कोई  लाभ  हुआ  है  ?
 उसकी  आर्थिक  लागत  कया  है  ?  कितने  करोड़  रुपए  व्यय  किए  गए  यदि  आप  चाहें  तो  इसे
 प्र  श्िक्षण  स्थल  मान  सकते  तब  तो  बात  समझ  में  आती  हैं  ।  किन्तु  निश्चित  रूप  से  यह  नहीं  कहा
 जा  सकता  कि  यह  ओऔचित्यपूर्ण  हे  ।  क्या  हमारी  सेना  वहां  भेजने  का  यह  औचित्य  था  ?  कहा  जाता
 है  कि  एल०टी०टी०ई०  को  प्र  शिक्षण  हमने  दिया  |  क्या  यह  मही  नहीं  है  ?  क्या  यह  सत्य  नही

 अभी  तक  क्रिसी  ने  यह  नहीं  बताथा  ।  क्‍यों  ?  निश्चित  रूप  से  यह  सत्य  है  किन्तु  सरकारी  तौर
 किसी  ने  इसकी  पुष्टि  नहीं  की  है  ।  किन्तु  आपने  उन्हें  इतना  अच्छा  प्रशिक्षण  दिया  है  कि  वे

 रिल्ला  हमारी  प्रशिक्षित  सशस्त्र  सेनाओं  से  बहुत  अच्छी  तरह  सर्वाधिक  कुशलनापूर्वक  मुकाबला  कर
 सकते  हैं  ।  वे  सफलतापूर्वक  उन  पर  घात  लगा  सकते  हैं  ।  ऐसा  के  संभव  हुआ  ?  मरे  विचार  में  आप
 अपने  ऊत्तर  में  इन  बातों  पर  कुछ  हृद  तक  प्रकाश  डालेंगे  ।  बर्मा  के  बारे  में  कुछ  क्‍यों  नहीं  कहा  जाता  ?
 जैसे  कि  बर्मा  का  अस्तित्व  ही  न  हो  ।  वर्मा  हमारा  एक  महत्वपूर्ण  पड़ौसी  आपने  क्‍या  किया
 हमारे  हजारों  लोग  वहां  नियमित  रोजगार  पा  रहे  थे  ।  अब  वहां  से  लगभग  सभी  वापिस  आ  गए  हैँ
 ओर  कोई  भी  वहां  नही  जाता  ।  क्या  आप  यह  महमम  नहीं  करते  क्रि  भारत  और  वर्मा  के  वीच  कोई
 संबंध  होने  चाहिए  ?  आप  उस  देश  के  साथ  क्‍या  सबंध  रखते  हैं  ?  यदि  नहीं  तो  क्‍यों  ?  हमारे  उस
 पड़ोसी  के  प्रति  हमारी  नीति  स्प्रष्ट  नहीं  है  ।  फिर  मैं  बांगलादेश  की  बात  पर  आता  बांगलाइश

 एक  छोटा  सा  देश  है  ।  हमने  इसे  मुक्त  कराने  में  इसको  सहायता  को  ।  किन्तु  जब  यह  कठिनाई  के
 दौर  में  हैं  हमने  इसकी  कितनी  सहायता  की  ?  हम  दात्रा  करते  हैं  कि  वहां  जब॒  भी  बाढ़  आदि  का
 प्रकोप  हुआ  तो  हमने  उनकी  सहायता  की  ।  किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्योंकि  हम  देखते
 हैं  कि कुछ  आर्थिक  कुछ  भतिंचाई  संबंधी  नीतियों--ब्रहमपृश्र  नदी  का  बहाव  गंगा  नदी
 की  समस्या  आदि  के  बारे  में  उन्होंने  हमारा  अनुराध  स्वीकार  नहीं  किया  |  ये  सभी  समस्‍यायें  अभी
 तक  विद्यमान  हैं  ।  क्‍या  आपने  इतका  गन  किया  है

 !
 इस  संबंध  में  बसी  प्रगति  क्यों  नहीं  की

 जैसी  हमें  करनी  चाहिए  थी  ?  यह  देश  निश्चित  रूप  से  कृतध्न  नहीं
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 इस  समय  बंगलादेश  की  स्थिति  काफी  खराब  इसके  क्षेत्रफल  का  लगभग  एक  तिहाई
 भाग  भंयकर  सूखा  पीड़ित  लोग  भखों  मर  रहे  हैं  ।  हमने  उनकी  क्या  मदद  की  इस  प्रकार  की
 कोई  बात  नहों  की  गई  सिवाय  इसके  कि  बांगलादेश  के  साथ  हमारे  संबंध  हैं  ।  जैसे  कि
 शब्द  में  ही  सव  कुछ  आ  जाता  हो  ।”  का  अर्थ  यह  है  कि  हमारा  उनसे
 झगड़ा  नहीं  किन्तु  उससे  ऊपर  एक  बड़ा  देश  होने  के  नाते  छोटे  देशों  की  सहायता  करना  हमारा
 करतंव्य  है  ।  पिछले  वर्ष  हमें  भयंकर  सूखे  का  सामना  करना  पड़ा  किन्तु  चूंकि  हमने  विभिन्‍न
 में  प्रगति  की  हमने  आसानी  से  उसका  मुकाबला  केर  लिया  ;  इस  वर्ष  स्थिति  संतोष

 हम  उनकी  सहायता  कर  सकते  थे  ।  हमें  बांगलादेश  को  सहायता  करनी  चाहिए  थी  ।  यदि  हमने  ऐसा
 नहीं  किया  तो  मैं  उसका  कारण  जानता  चाहता  वांगलादेश  के  बारे  में  कोई  जिक्र  क्यों  नहीं  किया
 गया  ?  आप  पड़ोसी  देशों  की  किस  प्रकार  सहायता  कर  रहे  छोटे  पड़ौसी  देशों  के  प्रति  हमारा
 क्या  रवेया  होना  चाहिए  ।

 ब  आप  बड़े  तथा  अधिक  कष्ट  दायक  पड़ोसी  देश  चीन  तथा  पाकिस्तान  को  वात  पर  आइए  ।
 अब  पाकिस्तान  के  साथ  नाभिकीय  शास्त्रों  की  बात  आती  है  ।  वे  उनका  विकास  कर  रहे  नाभिकीय
 शाल्त्रों  के  संबंध  में  आपकी  नीति  क्या  क्‍या  अब  वह  समय  नहीं  आया  जब  हमें  इसका  निर्णय
 करना  चाहिए  ?  आप  यही  कहते  रहते  हैं  कि  यदि  वे  ऐसा  करेंगे  तो  हम  वैसा  करेंगे  ।  किन्तु  कया  आप
 जानते  हैं  उन्होंने  क्या  किया  है  ?  उनका  नाभिकीय  अस्त्रों  का विकास  किस  अवस्था  में  यह  एक
 सर्वंविदित  तथ्य  है  और  आप  जानते  हैं  कि  वे  क्या  कर  रहे  यदि  आपको  कुछ  संदेह  है  तो  अमरीका
 ने  एक  वक्तव्य  दिया  है  कि  पाकिस्तान  में  क्या  स्थिति  है  और  वे  भारत  में  नाभिर्क  i  का  विकास
 करके  उसे  संतुलित  करना  चाहते  हैं  ।  किन्तु  हप्त  इस  दिशा  में  बया  कर  रहे  आप  गरमाण
 करण  की  दिशा  में  उनके  प्रयासों  के  लिए  श्री  गोवचिव  तथा  अनन्‍्यों  की  प्रशंसा  करते  अमरीका
 तथा  सोवियत  रूस  के  बीच  नाभिकीय  शस्त्रों  के  संबंध  में  चर्चा  हुई  है  जिसके  फलस्वरूप  उन्होंने  इस
 दिशा  में  निरस्त्रीकरण  की  नीति  अपनाई  है  ।  यह  सब  ठीक  किन्तु  हमारी  एवं  पाकिस्तान  की
 क्या  स्थिति  है  ?  हमारी  नीति  क्‍या  है  ?  हम  जानते  हैं  कि  अमरी  का  अपने  हित  के  लिए  ही  पाकिस्तान
 की  बड़  पैमाने  पर  मदद  कर  रहा  हमें  भी  अपने  हितों  के  लिए  एक  नीति  अपनानी  चाहिए  ।

 हम  केवल  अपना  रक्षा  व्यय  कम  करने  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  यदि  हमारी  सुरक्षा  खतरे  में  पड़

 जाए  तो  हमें  अपना  रक्षा  व्यय  कम  नहीं  करना  निश्चित  रूप  से  आप  इस  दिशा
 में  बचत  कर  रहे  किन्तु  आप  अपनी  नीति  की  व्यातब््या  नहों  कर  सके  क्योंकि  रक्षा

 अनुदानों  पर  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  ।  किन्तु  मेरे  विचार  में  मेरे

 अत्यन्त  तक्क॑  संगत  है  कि  रक्षा  ब्यय  कम  करने  की  चाहे  कितनी  भी  आवश्यकता  हथि
 में  अधिकतम  कार्य  कुशलता  सनिश्चित  करने  तथा  अपनी  रक्षा  सुनिश्चित  करने  की  कीमत  पर  हमें
 ऐसा  नहीं  नहीं  करना  चाहिए  ।  ऐसा  होना  चाहिए  अतः  मेरे  व्चिर  में  निःसंदेह  रक्षा  व्य्य  में

 कटोती  महत्वपूर्ण  है  किन्तु  हमारो  लड़ाकू  क्षमता  की  कीमत
 पर

 ऐसा  होना  चाहिए  ।
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 अब  मैं  पहल  के  बारे  में  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  विदेश  नीति  के  सबंध  में

 हमारा  कुछ  निश्चित  रुख  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  इसराइल  और  फिलिस्तीन  के  बारे  में  विश्व  में  स्थिति

 चाहे  कुछ  भी  हमारी  इप्त  राइल  के  प्रति  नीति  वैश्ती  ही  रहेगी  ।  फिलिस्तीनियों  ने  अपनी  नीति
 में  परिवतंन  करना  उचित  इतना  परिवर्तन  कि  वे  कहने  लगे  कि  वे  इसराइल  को  एक  राज्य
 के  रूप  मान्यता  देते  एक  क्रांतिकारी  परिवतंन  ।  किन्तु  हमारा  इसराइल  में  कुछ  लेना-देना  नहीं
 मानों  उस  देश  का  अस्तित्व  ही  यह  एक  ऐसा  देश  है  जो  अनेक  दिशाओं  में  हमारे  लिए
 लाभकारी  हम  इसे  अनदेखा  क्‍यों  कर  ?  हमें  उस  देश  से  कुछ  लना-देना  नहीं  है  ।  हम  ऐसा  असाधारण
 रवंया  क्‍यों  अपनाए  ?  क्‍या  कोई  और  देश  इसराइल  के  प्रति  ऐसा  रवंबा  रखता  है  जंसा  कि  केबल
 इसलिए  कि  फिलिस्तीन  के  प्रति  हमारे  रवंये  में  परिवर्तन  न  हो  ।  आप  निश्चित  रूप  से  फिलिस्तीन
 का  समर्थन  करते  रह  सकते  हैं  ।  इससे  मना  कौन  करता  इसराइल  के  प्रति  हमें  अपने  दृष्टिकोण
 पर  पुनविद्यार  करने  की  आवश्यकता  है  ।  हम  इसराइल  के  साथ  कोई  संबंध  क्‍यों  न  रखें  ?  यदि  इसके

 लिए  हमें  अपनी  नीति  में  कोई  परिवर्तत  भी  करना  पड़  तो  हम  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  इन
 यर्षों  में  हमने  क्या  परिवतंन  किया  है  ?  हमारी  टीमों  को  इसराइल  के  साथ  टेनिस  आदि  खेलों  में
 प्रतिस्पर्धात्मक  मैच  खेलने  पड़ते  हैं  ।  किन्तु  हम  यहां  तक  कह  देते  हैं  कि  हम  डेविस  कप  टेनिस  मंच
 नहीं  खेलेंगे  ।  हम  ऐसा  क्‍यों  करें  ?  दक्षिण  अफ्रीका  के  प्रति  हमारा  रबेया  समझ  में  आता  किन्तु
 इसरा  इले  के  प्रति  हमारा  यह  रुख  किस  प्रकार  ओचित्यपूर्ण  है  ।  यदि  यह  उचित  नहीं  तो  मेरे  व्चार
 में  अब  वह  समय  आ  गया  है  जब  हमें  इस  पर  विक्चार  करना  होगा  ।  मैं  आशा  करता  हं  कि  विदेश
 मंत्री  स्पष्ट  जब्दों  में  हवारी  नीति  की  व्याख्या  करेंगे  ताकि  इस  देश  में  हम  सभी  लोग  उसे
 समझ  सके  ।

 हम  उन्हें  अपने  सम्मेलनों  में  बुलाने  को  तेयार  हैं  ।  किन्तु  यदि  सम्मेलन  अनन्‍्तर्शष्ट्रीय  डेयरी
 अन्तर्राष्ट्रीय  विज्ञान  सम्मेलन  जैसा  बड़ा  हो  तो  इसराइल  का  प्रतिनिधि  यहा  नहीं  आ  सकता  ।

 इसराइल  ने  क्‍या  अपराध  किया  है  ?  मेरे  विचार  में  हमने  कुछ  मुद्दों  पर  अपनी  आंखें  बंद  कर  रखोी  हैं
 ओर  उन्हें  दोबारा  खोलना  नहों  चाहते  ।

 सभापति  महोदय  :  क्रपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  अब  आपने  घंटी  दी  है  तो  मैं  समाप्त  करता  हू  ।

 सभापति  महोबय  :  आप  जल्दी  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  श्री  पटेल  ।

 श्री.इन्द्रजोत  गप्त  :  महोदया  वे  आपके  प्रति  उदार  हैं *

 भ्रो  एच०  एम०  पटेल  ;  मैं  इस  अनुरोध  के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करने  के  लिए  राजी  हूं
 कि  हमें  अपने  बंगलादेश  नेपाल़  और  इसराइल  के  सम्बन्ध  में  अपनी  नीति  स्पष्ट  करने  की
 कोशिश  करनी  चाहिए  |  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  लिए  यह  स्पष्ट  करना  आवश्यक  है  कि  हम  अभी
 तक  ऐसा  क्यों  समझते  हैं  क्रि  जो  कुछ  भी  नीति  हमने  अपनायी  है  वह  सतोषजनक  ही  रही  है  और
 ठीक  ही  है  तथा  भविष्य  में  यदि  हमें  कुछ  परिवर्तन  करना  है  तो  क्या  करना  केवल  यह  कह  देना
 कि  यह  हमारी  नीति  काफी  नहीं  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  यह  कहने  के  अंतिरिक्‍्त  कि  हमारी
 नोति  कया  है  यह  वांछनीय  है  कि  आप  इसे  इस  देश  के  लोगों  के  समक्ष  उचित  सिद्ध  करें  ।  अब  क्योंकि
 आपको  बड़ा  बहुमत  प्राप्त  है  तो  यह  काफी  नहीं  है  कि  आप  केवल  इतना  कहें कि  यह  हमारी  नीति  है
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 और  यह  बहुत  उच्चित  है  |  यह  बात  नहीं  है  |  हमें  ग्रह  मान  जेना  चाहिए  क्लि  सरकार  उस  नीति  का
 अनुसरण  इसलिए  कर  रही  है  क्योंकि  यह  इस  नीति  को  ठीक  समझती  परन्तु  निश्चित  रूप  से  कछ
 और  अधिक  स्पष्ट  करने  की  आवश्यकता  कृपया  इसे  स्पष्ट  करें  कि  नीति  ठीक  क्‍यों  है  ।  माननीय
 मंत्री  जी  को  ऐसा  करने  के  लिए  रहना  ज़ैसे  कि  मैंने  पहले  कहा  था  कि  उदाहरण  के

 लिए  नेपाल  के  संबंध  में  माननीय  मंत्री  को  महसूस  करना  चाहिए  कि  इससे  इस  देश  में  क्या  गलत
 प्रभाव  पड़  रहा  है  और  वे  भारत  के  आम  लोगों  के  प्रति  क्‍या  प्‌बग्रह  पंदा  कर  रहे  हैं  तथा  भारत  और
 नपाल  के  आम  लोगों  के  बीच  में  क्या  पूर्वग्र  ह  पंदा  कर  रहे  अब  संमय  आ  गया  है  जब  माननीय
 मंत्री  को  वास्तव  में  इस  नीति  को  विस्तार  से  स्पष्ट  करना  चाहिए  और  नेपाल  के  साथ-साथ  भारत  के
 लोगों  को  इस  बात  से  संतुष्ट  करना  चाहिए  कि  हमारी  जिसका  हम  अनुसरण  कर  रहे  ठीक
 दिशा  में  है ओर  यह  भारत  ओर  नेपाल  के  आम  लोगों  के  विरुद्ध  नहीं  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी
 बात  समाप्त  करता  हूं  े

 श्रो  इन्त्रक्लेत  गृध्त  :  मानतीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  विभिन्‍न-मुद्दों
 फा  उत्तर  देने  में  मान्ननीय  ब्रिद्वेश  मंत्ती  ग्रिलोटोन  को  देखते  हुए  जो  कि  होने  ही  वाला  दिक्कत
 होगी  ।  इसलिए  मैं  स्बयं  को  दो  या  तीन  मुद्दों  तक  ही  सीमित  रखू गा  क्‍योंकि  कहने  के  लिए  कई  बातें

 परन्तु  यह  निराशाजनक  बजट  चर्चा  जिसे  हम  अब  6  म०  प०  पर  समाप्त  वाले  हमें
 अधिक  अवसर  नहीं  इती  ।

 ये  दो  घिसी-पिटी  बातें  कछ  संक्ष  प्‌  में  दोहराई  गयी  लेकिंन  एक  बात  भारत  सरकार  को
 विदित  है  कि  जहां  तक  हमारा  संवंध  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  और  यहां  तक  कि  उमसे  भी  पहले
 हमारे  आजादी  के  आम्दोलन  के  समय  से  हमारी  विदेश  नीति  के  जो  सामान्य  मानदंड  उभर  रहे  हैं  उनको

 हमेशा  हमारा  समर्थन  मिलता  रहा  और  मिलता  रहेगा  वयोंकि  हमें  विश्वास  है  कि  यह  नीति  अन्ततः

 बह  एक  मात्र  नीति  मारे  अपने  देश  के  हित  में  हो  सकती  है  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 माहौल  में  बहत  आमल  परिवर्तन  हुए  हैं  |  अन्य  सदस्य  पहले  ही  इन  तथ्यों  का  जिक्र  कर  चुके  हैं  जिन्होंने
 अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  एक  नयी  विचारधारा  पंदा  की  है  तथा  जिससे  ऐसी  स्थितिय  दा  हुई  हैं

 जिनकी  कछ  वर्ष  पहले  कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  थी  और  जिनसे  सभी  देशों  के  लाखों  लोगों  के

 मन  में  आशा  जागी  है  कि  अणविक  खतरे  से  बचा  जा  सकता  है  और  छोटे  झगड़ों  और  क्षेत्रीय  झगड़ों
 क्रो  लड़ाई  के  मैदान  में  नहीं  बल्कि  सम्मेलनों  के  माध्यम  से  निपटाया  जा  सकता  है  ।  ऐसे  कई  उदाहरण

 दिए  जा  सकते  हैं  लेकिन  मेरे  पास  इसके  लिए  कोई  समय  नहीं  है  ।  इस  पृष्ठभूमि  की  वजह  से  मैं  उंन
 एक  या  दो  महों  पर  ध्यान  फ्रेन्द्रित  करना  चाहता  हूं  जिसके  कारण  मुझे  डर  हैं  कि  कुछ  निराशा  हाथ

 सकती  है  ।  क्‍यों  ?  क्योंकि  हमें  यह  लगता  है  कि  इन  मुद्दों  पर  ह  मारी

 इसकी  नीतियां  इस  नये  अन्तर्राष्ट्रीय  माहॉल  से  मेल  नहों  खाती  हैं
 ।  इसका  अर्य  यह  हुआ  कि  की  जाने  वाली  कुछ  नयीं

 लग
 सरकार  ओऑर
 जिनके  बारे  में  हम  इतने  विस्तार  स  बात  करत

 दिखायी  जाने  वाली  कछ  सक्रियता  अपनी  तरफ  से  की  जाने  वाली  कोशिश  जो  पुरानी

 पिटी  तौर  तरीके  वाली  न  के  लिए  उपबन्धित  अवगरों  की  कमी  देखाई  देती  है  जो  कि  हमारी
 तरफ  से  अधिक  होनी  चाहिए  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  इतनी  अधिक  समस्‍यायें  ये  क्षेत्रीय  समस्‍यायें

 अत्यक्ष  ते  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  भारत  के  राष्ट्रीय  हित  पर  प्रभाव  डालेंगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  विश्व  में

 उत्पन्न  यह  नयी  अन्य  हसारे  पड़ौसी  देशों  के  साथ  संबंधों  में  सुधार  लाने  के  उद्द  श्य  से

 जिस  पर  कई  सदस्यों  ने  इस  समय  जोर  दिया  नई  पहल  के  लिए  अवसर  प्रदान  करती  हैं  और  इस

 अकार  हमारे  अस्ने  पक्ष  में  हमारे  सुरक्षा  माहौल  को  मजबूती  प्रदान  करत
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 जहाँ  तक  नेपाल  की  बात  है  मुझे  विश्वास  है  कि  ननीय  मंत्री  इससे  निपट  लेंगे  ।

 वह  इसे  नहीं  छोड़  सकते  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  उनकी  इपे  टालने  की  कोई  इच्छा  नहों  है  ।

 बिदेश  मंत्री  पी०  बोः  नरसहू  :  यह  ठीक  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  ग॒प्ल  :  ठीक  श्री  न  रसिह  राव  जी  |  यही  वह  समय  है  जब  नेपाल  गतिरोघ
 या  जटिलता  जिसे  आप  कुछ  भी  भारत  सरकार  की  तरफ  से  एक  सरकारी  वक्तव्य  दियां
 जाना  और  यदि  इस  विक्ृत  वाद-विवाद  से  सभा  में  सरकारी  वक्तथ्य  प्राप्त  करने  के  अलावा

 :  और  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होता  तो  मैं  समझता  हुं  कि  इसका  प्रयोजन  सिद्ध  हो  जाएगा  प्रत्येक
 व्यक्ति  इस  बात  पर  हैरान  है  कि  क्‍या  हो  रहा  कोई  भी  पूर्ण  सत्य  या  तथ्यों  के  बारे  में  नहीं
 जानता  है  ।  हमें  प्रत्येक  दिन  कई  प्रकार  की  रिपोर्टों  के  लिए  प्रंस  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।  ओर  मैं
 साफ-साफ  कह  रहा  हूं  कि  मुझे  भी  इसका  पता  नहीं  है  कि  सच्चाई  क्‍या  है  ।  अचानक  यह  संकट  कंसे
 पैदा  हुआ  ?  आखिर  यह  इतना  अचानक  नहीं  हो  सकता  कुछ  न  कुछ  हुआ  है  ।  मैं  अपने  कु

 सदस्यों  से  जो  नेपाल  से  लगे  जिलों  में  काम  करते  हैं  या  रहते  हैं  यह  सब  सनता  रहा  हूं  । और  आप

 नते  उस  क्षेत्र  में  नपाल  आना  जाना  बहुत  आसान  लोग  नेपाल  आते-जाते  हैं
 जातीयता  मूल  वाले  लोग  सीमा  के  दोनों  श्रोर  रह  रहे  हैं

 रिपोर्ट  मिल  रही  मैं  नहीं  समझता  कि

 ।  एक  ह्
 ।  वहाँ  बहुत  ही  अशान्त  कर  देने  4

 ह  केवल  व्यापार  और  सीमा  शुल्क  का  ही  सवाल  है  +

 ब्यापार  और  सीमा  शुल्क  तो  उसका  एक  भाग  उसे  कंसे  कार्यान्वित  किया  क्या  उनका  '

 नवीकरण  किया  जाये  या  उन्हें  आगे  बरकरार  नहीं  रखा  जाये  आदि  ।  लेकिन  कई  अन्य  मुह  उठाये
 जा  रहे  हैं  ।  नावरिकता  के  अधिकार  का  प्रश्न  -  क्‍या  नेपाल  में  कार्य  कर  रहे  भारतियों  के  लिए
 कोई  कार्य  परमिट  की  बात  है  या  इस  तरफ  से  कोई  अन्योन्य  कार्यवाही  का  प्रश्न  है  ।  मैं  नहीं  जानता

 हूं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  हमारे  देश  में  काम  करने  वाले  नेपाल  के  लोग  जो  कि  काफी  संबू्या  में  हैं  को
 कभी  भी  ऐसा  करने  के  लिए  परमिट  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ी  |  मुझे  यह  भी  याद  है  कि  हाल  के
 वर्षो  मे  फ्री  संख्या  में  नेपाली  निर्धन  शार।रिक  काय  करने  वाले  मजदरों  को  मेघालय
 और  असम  से  निकाला  गया  हैं  ।  ओर  यह  वात  मेरे  राज्य  में  श्री  सुभाष  घीप्धिंग  के  गोरखालंड
 आन्दोलन  का  मुख्य  मुद्दा  सवाल  यह  उठता  है  कि  दानों  देशों  को  एक  दूसरे  देश  के  कार्यरत
 नागरिकों  से  कैसा  सलूक  करना  चाहिए  ।  अब  क्या  स्थिति  हूँ  मैं  नहीं  जानता  हू  ।

 फिर  नपाल  द्वारा  अचानक  नये  कर  लगाने  भारी  कर  भारतीय  समान  पर  आयात
 कर  लगाने  का  प्रश्न  हें  --  शायद  यह  किसी  सन्धि  का  उल्लंघन  है  ,  मैं  नहीं  जानता  कि  स्थिति
 क्या  है  ।  यह  कुछ  भी  लेकिन  इन  कठिनाइयों  को  हल  किया  जाना  चाहिए  ।

 घीन  से  विमान  राधी  तोप  खरीदने  का  भी  प्रश्न  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  सच  है  या  नहीं  +
 मैं  जानता  हूं  कि  हमारे  दोनों  देशों  के  मध्य  1951  की  शान्ति  और  मित्रता  की  सन्धि  में  एक  खल्ड

 जिसमें  कहा  गया  हैं  कि  यदि  नेपाल  किसी  प्रकार  के  अस्त्र  ओर  शस्त्र  खरीदना  चाहता  है  त़ो

 इन्हें  भारत  के  मार्फत  नेपाल  लाया  जाग्रेगा  ।  परन्तु  यह  काफ़ी  पहले  की  वात  विश्व  में  कई
 परिबर्तन  आये  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  उन  दिनों  चीन  से  नेपाल  तक  कोई  सड़क  नहीं  थी  ।  नेपाल  के  दक्षिण
 में  अब  जो  सड़क  हैं  पहल  *ै  नही  हुआ  था  निश्चित  रूप  से  यदि  हम  सेषाल  को
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 प्रभुता  सम्पन्न
 देश  समझा  है  ---  मैं  अशा  करता  हंं  कि  हम  समझते  चाहे  यह  कितना  ही  छोटा

 मैं  समझता  हूਂ  कि  हम  कानूनी  तोर  पर  किसी  अन्य  देश  से  उनकी  खरीददारी  के  अधिकार  को
 चुबोती  नहीं  दे  सकते  निसंदेह  यदि  वे  इसे  भारत  से  खरीदें  तो  हम  इसे  प्र  थमिकता  देंगे  ।  लेकिन
 मान  लीजिए  कि  वे  किसौ  अन्य  देश  से  खरीदना  चाहते  हैं  तो  मैं  समझता  हं  कि  आप  उनके  अधिकारों
 पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकते  क्या  हिमालय  क्षेत्र  में  हमारी  स॒रक्षा  नेपाल  क्री  किसी  क

 गयंवाही  से
 खतरे  में  पड़  सकती  है  ऐसा  में  नहीं  जानता  अतः  हमें  यह  बताया  जाना  चाहिए  ।  खैर  मैं  और
 विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हूਂ  क्‍योंकि  इसमें  जहाँ  तक  हमारी  बात

 है
 काफी  अनमान  लगाना

 पड़  हमारे  यहाँ  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सरकारी  बयान  भी  नहीं  दिया  गया  है  जो  मैं  आशा  करता  हूं कि  कुछ  हद  तक  आज  मिल  जायेगा  ।

 मेरा  मुख्य  मुद्दा  यह  हम  ,  राजनंतिक  कारणों  के  लिए  काफी  चिन्तित  है  न  कि  इन  सन्ध्रियों
 के  तकनीकी  मानदष्डों  के  लिए  ।  राजनेतिक  रूप  आगे  यदि  इस  गतिरोध  को  बने
 या  यदि  संत्रंधों  को  बिगड़ने  दिया  गया  तो  नेपाल  को  नुकसान  नहीं  होगा  बल्कि  भारत  को  नुकसान
 होगा  ।  यही  सारी  उलझन  हैं  और  ऐसे  ही  त्रिश्व  गठित  हुआ  है  ।  ऐसे  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  इस
 तरह  की  धारणा  पर  प्रतिक्रिया  जाहिर  करती  है  ।

 भारत  की  एक  बड़  देश  के  रूप  में  छोटे  देश  की  हाथ  मरोड़ने  या  डराने  की  कोशिश  करने
 वाली  छवि  दिखाई  गयी  है  जिसे  कई  देशों  का  समर्थन  मिलेगा  ।  कुछ  लोग  ऐसा  शरारत  के  तौर  पर
 या  जानबूझ  कर  करते  हैं  लेकिन  कुछ  इसमें  भी  अभिभूत  हो  जाते  हैं  ।

 हम  दोनों  देश  के  सदस्य  हैं  ।  हाल  ही  में  इस्लामाबाद  में  साਂ  की  काफी  सफल  बैठक
 हुई  थी  जहां  नेपाल  नरेश  और  हमारे  प्रधानमंत्री  के  बीच  सदुभावनापूवक  बातें  हुई  थी  जब  इन
 सभी  देशों  के  मध्य  सहयोग  के  नये  समझौतों  पर  विचार  किया  गया  अब  अचानक  क्‍या

 हुआ  है  ?

 मैं  तो  यही  कहना  चाहता  हुं  कि  माननीय  मंत्री  इस  पर  यथा  संभव  अधिक  जानकारो
 मैं  समझता  हूं  हमें  केवल  बैठकर  कुछ  होने  का  इल्तजार  नहीं  करना  चाहिए  ।

 यदि  नेपाल  कोई  पहल  करना  नहीं  चाहता  है  तो  भी  चूकि  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  है  तथा

 हम  मित्रता  के  इस  बंधन  को  किसी  भी  तरह  क्षति  नहीं  पहु  चने  देना  इसलिए  हमें
 अपने  विचारों  में  अधिक  उदार  होना  चाहिए  और  हमें  पहल  भी  करनी  चाहिए  ।

 यह  आश्चर्यजनक  बात  है  कि  दोनों  सरकारों  के  बीच  अभी  तक  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  है  ।

 हमें  इस  बात  पर  जोर  देना  ने  कहा  कि  हम  बात-चीत  के  लिए  इच्छुक  हैं  और  उन्होंने

 कहा  है  कि  वे  भारत  सरकार  द्वारा  बातचीत  की  इच्छा  प्रकट  करने  के  विचार  का  स्वागत  करते

 हैं  ।  लेकिन  क्‍या  हम  इसे  सिर्फ  इक्छा  और  इरादों  तक  ही  सीमित  रख  रहे  हैं  इससे  पहले की  मामला
 बिगड़  जाए  हमें  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  तथा  और  कुछ  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।  क्‍योंकि

 इस  क्षेत्र  में  अनेक  ऐसी  ताकतें  भी  हैं  जो  इस  अवसर  का  लाभ  उठानः  अनेक  लोग  ऐसे  भी

 हैं  जो  चाहते  हैं  कि  नेपाली  लोगों  के  मन  में  भारत  विरोधी  भातनायें  उत्तन्‍्न  हों  और  यह  हमारे  लिए

 एक  त्रासदी  होगी  ।
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 दूसरा  मुद्दा  जिसका  मैं  संक्षेप  में  वर्णन  करना  चाहता  हूं  वह  अफगानिस्तान  के  ब  रे  सें  है  +

 जैसा  कि  सब  जानते  हैं  कि  जेनेवा  समझोते  के  अनुसार  अन्तिम  सोविबत  सैनिक  ने  फरवरी  को _
 अफगान की  भूमि  छोड़ी  तथा  दस  वर्षो  में  उनके  करीब  अमेरिका  या  पाकिस्तान  सोवियत
 सेनिकों  की  जानें  गई  यह  तो  इतिहास  ही  बतायेगा  कि  अफगान  में  सोवियत  हस्तक्ष  प  सही  था  या

 न्‍्यायोबित  था  अथवा  नहीं  ।  लेकिन  इन  सारे  वर्षो  में  अमेरिका  द्वारा  पाकिस्तान  जिसे  कि

 अपनी  सीमा  के  पास  सोवियत  संनिकों  की  उपस्थिति  के  कारण  खतरा  महसूस  होता  को  झस्त्रों  को

 सप्लाई  करने  का  यह  प्रत्यक्ष  कारण  रहा  ।  और  हमेशा  हमे  यही  आश्वासन  दिया  जाता  रहा  है  कि

 इनका  प्रयोग  हमारे  विरुद्ध  नही  किया  अफगानिस्तान  में  प्ुजाहिद्वीन  विद्रोंहियों  को  भारी

 समर्थन  दिये  जाने  का  यही  कारण  बताया  गया  सभी  सम्बन्धित  लोगों  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के

 संरक्षण  में  जेनेवा  में  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किये  |  सिर्फ  एक  पक्ष  ही  इस  समझीते  का  पालन
 सफलता  पूर्वक  कर  रहा  है  तथा  अन्य  पक्ष  तो  इस  समझौते  का  खुले  तौर  पर  घौर  उल्लंघन  कर

 रहे  हैं  ।

 क्या  इस  मामले  में  हमारी  अधिक  रुचि  बहुत  अधिक  नहीं  है  ?  हमेशा  से  हमारी  यह  राय  रही
 है  और  मैं  समझता  हूं  कि  अब  भी  हमारी  यह  राय  है  कि  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  काबुल  में  इस्लामी

 कट्टरपंथी  सरकार  सत्ता  में  आये  क्‍योंकि  इससे  इस  पूरे  क्षंत्र  हमें  भी  तथा  इस  क्षेत्र  की  शांति
 और  स्थिरता  को  खतरा  पहु  चेगा  ।  यह  बह  बात  नहीं  है  जो  कि  नसीबुलला  सरकार  द्वारा  क  बुल  में
 प्रस्तावित  किया  गया  था  बल्कि  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  था  विभिन्‍न  बलों  और  सभी  दल्लों  को  मिलकर  एक

 मिली-जुली  सरकार  बनानी  चाहिए  ।  लेकिन  एक  पक्ष  ने  इस  बात  से  इन्कार  कर  दिया  है  तथा  इसका
 कहना है  कि  काबुल  में  वमान  सरकार  को  अयदस्य॑  किया  जाना  उसे  सत्ता  से  हटाया
 जाना  चाहिए  ओर  तब  वे  लोग  वहां  नई  सरकार  बनायेंगे  ।

 अब  वहां  क्‍या  हो  रहा  है  ?  सभी  अखबारों  में  दी  न्‍्यूयाक॑  ठाईम्स  ने एक  समाचार  प्र  क्राशित
 किया  है  ।  कि  मझे  विश्वास  है  कि  हमारे  विदेश  विभाग  ने  इसे  अवश्य  देखा  है

 वहां  हुई  बैठक  का  जिक्र  किया  गया  है  जिसमें  अफगानिस्तान  से  किसी  भी  व्यक्ति  ने  भाग  नहीं
 कोई  मुजाहिददीन  या  अन्य  ब्णक्ति  वहाँ  उपस्थित  नहीं  था  सिर्फ  पाकिस्तान  के  उच्च  सैनिक

 अधिकारी  तथा  असेनिक  अधिकारी  और  पाकिस्तान  में  अमरिका  के  राजदत  वहां  उपस्थित  उस
 बेठक  में  विगत  कई  सप्ताह  से  जलालाबाद  पर  हो  रहे  आक्रमण  से  सम्बन्धित  योजना  बनायी  गयी

 म  उम्मीद  है  कि  हमारी  सरकार  ऐमे  कुछ  लोगों  की  हैं  आशाओं  से  कभी  सहमत  नहीं

 मुझे  विश्वास  है  कि  इस  बान  की  अपेक्षा  हमने  कभी  नहीं  किया  है  ।  लेकिन  मुझे  उम्मीद  है  कि  आप
 इस  बात  से  स  हमत  नहीं  थर  कि  काबुल  की  सरकार  और  इसकी  सेना  दो  सप्ताह  में  ही  अपदस्थ  हो
 जायेगी  ।  वे  अपदस्थ  नहीं  हुए  ।  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  वे  सत्ता  सम्भालने  में  सफल  होंगे  अथवा  असफल
 लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  अमेरिक्रा  पूरी  तरह  से  जनेबा  समझौता  का  उल्लंघन  कर  रहा  है  तथा
 वाकिस्तानी  सेना  की  दो  डिविजन  अफगान  में  मजाहिददीन  विद्रोहियों  का  समर्थन  कर  रही  हैं  ।  अब
 यह  गृह  युद्ध  नहीं  रहा  ।  जब  तक  विद्रोही  काबुल  सरकार  के  साथ  संघर्ष  कर  रहे  थे  यह  गृह  युद्ध  था  ।
 अब  आप  इसे  गृह  युद्ध  की  सजा  कंसे  दें  सकते  हैं  जब  कि  पाकिस्तानी  सेना
 अफगानिस्तान  में  घुस  :  ?  पूरे  स्तर  पर  युद्ध  जारी  हो  गया  राकेट  और  प्रक्षेपास्त्रीं  का  प्रयोग

 असंनिक  ः  कि  का  उससे
 कर  असंनिक  आबादी  की  हताहत  जा  रहा  इसका  जो  परिणाम  हो  सकता  हैं  क्‍या  उससे
 हम  आवश्यक  रूप  से  सम्बद्ध  नहीं  हैं  ?  लेकिन  हमारी  सरकार  ने  कुछ  नहीं  किया  है  ।  यही  मेरी
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 है  ।  हमारी  सरकार  क्‍या  कर  सकती  आप  कहेंगे  कि  शायद  हम  अधिक  कुछ  कर  सकने  की  न्थिति
 में  नहीं  लेकिन  अतीत  में  भारत  की  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  मं  इसकी  प्रतिष्ठा  इस  कारण  भी
 थी  कि  इसने  श्लांति  और  न्याय  के  लिये  अपने  नैतिक  बल  का  प्रयोग  किया  संयुक्रत-राष्ट्र  संघ
 के  संरक्षण  में  एक  समझोता  किया  गया  था  जिसका  हमने  उस  समथ  बहुत  स्वागत  किया  था  ओर
 ठीक  भी  था  और  अब  जिसका  खुल  रूप  से  उल्लंघन  किया  जा  रहा  है  |  कम  से  कम  इस  सम्बन्ध  में

 हमें
 आवाज  उठानी  हमें  कुछ  कहना  हमें  यह  मांग  करभी  चाहिए  कि  सभी  पक्षों  द्वारा
 इस  समझौते  का  पालन  ओर  इसका  उचित  कार्यान्वयन  किया  जाना  चाहिए  ।  हमने  जितना  किया  है
 उससे  अधिक  हमें  इस  बात  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  उठाने  की कोशिश  करनी  चाहिए  ।  मैं  जानता

 कि  संयुक्त  राष्ट्र  संध  के  सम्पूर्ण  अधिवेशन  में  माननीय  मंत्री  ने  एक  वक्‍तव्य  दिया  था  |  लेकिन  इ  सके
 बाद  भी  इसकी  परवाह  किसने  की  ?  स्थिति  अब  और  अधिक  संकटपूर्ण  हो  गयी  है  ।

 अमरीक।-वासियों  ने  पेशावर  में  स्थापित  इस  तथाकथित  विद्रोही  सरकार  को  मान्यता  भी  दे
 दी  है  ।  हर  तरह  से  अमेरिका-वार्सी  यह  देखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं

 कि  उनके  शस्त्रों  की  मदद  से
 यह  पूरा  क्षत्र  एक  अन्य  बड़  संघषं  में  उलझ  जाये  ।  इस  सारे  मामले  में  हमारी  क्‍या  स्थिति  है  ?  मैं

 जानना  चाहूंगा  इस  मामले  में  हमारे  क्‍या  विचार  हैं  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  जहां  मुझे  एक
 बार  जाने  का  अवसर  मिला  था  ओर  जद्दां  कि  खान  अब्दुल  गफ्फार  खान  को  दफनाया  गया  उन्हें
 उस  घर  के  अहाते  में  ही  दफनाया  गया  है  जो  कि  उनके  निवास  के  लिये  उन्हें  अफगान  सरकार  द्वारा
 दिया  गया  था--अब  इस  नगर  को  षडयंत्र  रचकर  बरबाद  किया  जा  रहा  भारतीय  मूल  के  अनेक

 लोग  वहां  रहते  अब  शायद  वें  भारतीय  नागरिक  नहीं  हैं  वे  लोग  वहां  निवास  कर  रहे  हैं  ।  वे

 कृपक  तथा  सिक्‍ख  लोग  वे  जानते  हैं  कि  जलालाबाद  को  जीता  जा  सकता

 है  ।  फिर  शायद  काबुल  के  लिये  भी  मार्ग  खुल  जायेगा  !  मैं  इसमें  किसी  सेनिक  हस्तक्षप  के  लिये  नहीं
 कह  रहा  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  हैं  बल्कि  बतंमान  समय  में  इस  मामले  में  जेनेवा

 समझौते  के  उल्लंघन  के  विरुद्ध  जनमत  और  त्रिश्वमत  बनाने  के  लिये  राजनीतिक  और  कूटनीतिक  कदम

 उठाया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  अखबार  में  प्रकाशित  एक  समाचार  की  बात  मैं  कहना  चाहूंगा  ओर  जिसकी  ओर  मैं

 माननीय  अध्यक्ष  का  ध्यान  भी  आकर्षित  करना  वांशिगटन  के  जनरल  में  यह

 समाचार  प्रकाशित  हुआ
 पश्चिम  जमेनी  की  दो  कम्पनियों  ने  न्‍्यूवलीयर  शस्त्रों  से  सम्बन्धित

 जिरकोनियम  की  सप्लाई  पाकिस्तान  को  किये  जाने  की  बात  स्वीकार  की  है  तथा  यह  भी

 बताया  है  कि  अनभिज्ञतावश  उनका  एक  स्त्रीत  भारत  था  ।

 5.16  म.प

 महोदय  पीठासीन

 मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  यह  खबर  सच  है  या  लेकिन  इसका  संकेत  इस  ओर  है  कि
 सरकार

 इस  मामले  में  छान-बीन  करे  तथा  अपने  सृत्रों  द्वारा  सच्चाई  का  पता  लगाये  ।  यह  बहुत  ही  गंभीर

 खबर  है  कि  जो  कि  एक  विशेष  प्रकार  का  संक्षारणरोधी  घातु  जिसे  कि  न्यूक्लियर
 संयंत्रों  के  फ्यूएल  रॉड  में  प्रयोग  किया  जाता  है  और  जिसके  की  निर्यात  मनाही  किन्तु  यह  धातु

 भारतीय  स्व्रीत  द्वारा  उन  जर्मन  कम्पनियों  को  भेजा  गया  जोकि  इसकी  सप्लाई
 करके

 पाकिस्तान
 की

 मदद  कर  रही  है  ।  इस  बात  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  कि  यह  खबर  सच्ची  है  या  नहीं  ।
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 अन्त  में  यह  कहंगा  कि  हम  जानते  हैं  कि  अत  श्री  लंका  में  लिटटे

 राष्ट्रपति  श्री  प्र  मदास  पर  उस  बात  को  पूरा  करने  का  दवाब  डाल  रहे  हैं  जो  उ  नहोंदे  निर्वाचित  होने
 से  पूर्व  कही  थी  ।  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  एकबार  उनके  राष्ट्रपति  बन  जाने  पर  भा  तीय  शांति  सना

 को  वापस  लौट  जाने  के  लिये  कहा  जायेगा  ।  अब  वे  कहते  हैं  कि  अब  चूंकि  वे  राष्ट्रपति  बन  चुके  हैं
 अब  विदेशी  या  वाय  सेना  को  हमारे  देश  में  मौजूद  रहने  की  अनमति  क्‍यों  दी  प्रधानमंत्री

 कुछ  दिनों  पूर्व  कहा  है  कि  अन्ततः  भारतीय  शांति  वापस  ली  जायेगी  लेकिन  जिस  कार्य

 लिये  इसे  भेजा  गया  था  वह  अवरय  प्रा  किया  जाता  है  |  अब  वास्तव  में  यह  एक  नीतिगत  कार्य

 चनाव  हो  चक्रे  राष्टपति  निर्वाचित  किये  जा  चऊे  प्रान्तिय  परिपदें  बन  चकी  हैं  ।

 नई  संसद  का  चुनाव  किया  गया  भारतीय  शांति  सेना  द्वारा  नीति  संबंधी  काम  किया  जाना
 चाहिये  ।  मैं  उनकी  विवशता  को  समझता  हूं  ।  लेकिन  हम  कब  तक  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  इसका  कोई
 अन्त  नहीं

 मेरे  विचार  से  सरकार  को  श्री  लंका  सरकार  से  कुछ  रजानीतिक  और  झूटनीतिक
 पहल  करनी  चाहिये  और  साथ  ही  ऐसी  स्थिति  पंदा  की  जानी  चाहिये  जिससे  भारतीय  शांति  सेना
 को  कुछ  चरणों  में  वायस  वुताया  जा  क्योंकि  मैं  यह  सोचता  है  कि  अपनी  सेना  का  ज्यादा  दिन
 किसी  दूभरे  देश  में  रहते  से  इसका  परिणाम  विपरीत  भी  हो  सकता  है  ।  अनेक  देशों  का  इतिहास  भी

 यही  बताता  है  ओर  हम  अनावश्यक  रूप  से  अलोक  प्रिव  नहीं  बनता  चाहते  हैं  ।

 बदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  नटबर  :  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  उन

 माननी  पर  सदस्यों  को  धन्यवाद  देना  चाहुंगा  जिन्होंने  इस  वाद-जिवाद  में  भाग  लिया  है  ओर  में  यह
 आशा  करता  हं  कि  भविष्य  में  इस  सभा  के  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वालों  संख्या  में  थोरे

 धीरे  वृद्धि  होती  जाएगी  ।  एक  समय  ऐथा  होता  था  विदेश  नीति  से  सम्बध्रित  मुद्दों  पर  लोक

 सभा  में  वाद-विवाद  के  समय  यह  सभा  सदस्यों  से  भरा  रहता  लेकिन  दु:ख  के  साथ  कहना  पड़ता

 है  कि  अब  ऐसा  नहीं  है  ।

 प्रा  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  है  कि  पिछते  42  सालों  से  इस  सभा  #

 देश  में  ब्देश  नीति  के  सम्बन्ध  में  सर्जतम्मति  रही  यह  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  की  दरदाशिता
 के  प्रति  श्रद्धांजलि  है  जिन्‍्होंने  देश  के  आजाद  होने  से  पहले  ही  भारत  की  इस  विदेश  नीति  का  ब्यापक
 ढांचा  तैयार  किया  या  और  हमें  उ्िठ्न  सालों  में  इस  जिदेश  नीति  में  कोई  भी  मल  परिवर्तन

 करन
 की  आवश्यकता  नहीं  पड़ी  हमारी  विदेश  नीति  में  कभी  भी  मूल  परिवर्तेन  नहीं  आया  है  ।  हमारी
 विदेश  नीति  ना  तो  अज़स  €वादी  रही  है  और  नाहीं  प्रासगिक  रही  यह  कुछ  निश्चित  विचारों  पर

 आधारित  र  हमने  उत्ती  को  आताया  है  जिये  देगवाससवबों  ने  समर्थन  दिया  मैं  श्री  एच०एम०
 पटेल  को  सम्म्रानपूर्वक  यह  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  सन्‌  1977  में  जब  केन्द्र  में  दसरी  सरकार  का
 आगमन  हुआ  था  उत  समय  भी  उश्च  सरकार  के  लिए  यह  कदापषि  सम्भव  नहीं  हो  सका  की  वे  भारत

 की  विदेश  नीति  में  कोई  बदलाव  करती  चाहे  इसमें  इजराईल  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  का  मामला ही
 क्यरीं  ना  हो  ।  यह  ठीक  है  कि  उन  समत्र  जनरल  मोशों  दयान  को  भारत  आमंत्रित  किया  गया  था
 लेकिन  फिर  भी  यह  पाया  गया  था  कि  हथारी  विदेश  नीति  में  पा  ऐ  किया  जा  सकता ।  मैं

 उनके  द्वारा  किये  गए  हस्तक्षेप  का  उत्तर  कुछ  समय  वाद  दूगा
 सर्वप्रथम  तो  मैं  श्री  बिपिन  पाल  दास  से  शुरू  करू  गा  जिन्होंने  कहा  है  कि  हमने  दक्षिणपूर्त

 एशिया  पर  ज्यादा  छ्वाव  नहीं  दिया  बहू  इप  मंत्रालय  में  एक  मंत्री  रह  चुके  उन्हें
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 इसका  ज्यादा  ज्ञान  है  ।  लेकिन  अगर  आप  ध्यान  देंगे  तो  आप  पायेंगे  की  विछले  5  अथबा  6  सालों  के
 दोरान  लगातार  वक्षिष-पूर्व  एशिया  के  दोरों  से  दोनों  ओर  आने  जाने  में  काफी  वृद्धि  हुई  थाइलेंड
 के  साथ  संयुक्त  आयोग  की  बहुत  जल्क  ही  बंठक  होने  वाली  थाइलंड  के  प्रधान  मंत्री  की  पहली
 भारत  यात्रा  कुछ  समय  पूर्व  ही  सम्पन्न  हुई  मैंने  दक्षिम-पर्व  एशियाई  राष्ट  सघ  के  सभी  देशों  का
 एक  से  ज्यादा  बार  दोझय  किया  है|  मैंने  इण्डो-चीन  राज्यों  का  भी  दोरा  किया  है  ।  आज  सबह  और
 दोपहर  में  विदेश  मंत्री  और  मैंने  वियतनाम  के  विदेश  मंत्री  स  विचार-विम॑र्ण  किया  ।  उनका  प्रधान
 मंत्री  द्वारा  स्वागत  किया  गया  था  ।  मैं  भी  वहां  उपस्थित  था  ।  यहां  आने  से  पव॑  मैंने  उनसे  कम्पचिया
 की  स्थिति  के  बारे  में  एक  धंटे  तक  विचार-विमर्श  किया  मैं  सभा  को  यह  सचित  करना  चाहत

 कि  कुछ  दिनों  में  मैं  घाइलैंड  और  इण्डोनेशिया  का  दौरा  कर  अपने  साथियों  से  कम्पचिया  के  संबंध
 में  सलाह-मश्विरा  करूगा  !  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  इडो-चीन  के  तीन  राज्यों  ने  5  अप्रैल  को
 एक  घोषणा  कर  यह  कहा  था  कि  1954  के  जेनेवा  अ  तर्राष्ट्रीय  नियंत्रण  आयोग  का  पुनंगठन  करना
 चाहिए  और  उस  '  आयोग  के  सदस्य  और  कनाडा  जिसका  अध्यक्ष  भाश्त  था  ।
 अपने  चर्चा  के  दौरान  मैंने  न  केवल  दक्षिण-पर्व  एशिया  राष्ट  संघ  के  देशों  ज्यों
 से  ही  चर्चा  की  भी  अपितु  पेरिस  में  प्रिस  सा  से  भी  वार्ता  की  थी  ।  न्यूयार्क  अपने  अमेरिकन  मित्रों
 में  और  फ्रांस  के  मित्रों  के  अलावा  अन्य  देशों  के  साथ  भी  बार्तालाप  किया  ।  जिसमें  सभी  की  आम  राय
 थी  की  भारत  को  इसमे  भूमिका  निभानी  है  ।  मैं  इस  सभा  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि

 के  साथ  वाक्यांश  का  कुछ  मतलब  हो  इसका  मतलब  दो  सम्यताओं  का  मिलन  है  ताकि  एक-दूसरे  का

 मुकाबला  करना  ऐतिहासिक  और  समकालीन  कारणों  के  कारण  इण्डो-चीन  मे  जो  भी  हो  रहा
 है  उसमे  अनिभिनज्ञ  नहीं  रहा  जा  सकता  हम  अपनी  भूमिका  को  लादना  नहीं  चाहते  लेकिन  स  भी
 ओर  से  यह  कहा  गया  है  कि  इसमें  भारत  की  भूमिका  अनिवाय  मैं  इस  मुद्दे  पर  बातचीत  के

 लिए  थाइलैंड  ओर  इ'डोनेशिया  का  दौरा  करूगा  और  बहां  अपने  मित्रों  की  इस  बारे  में  राय  जानने
 की  कोशिश  करूगा  कि  वे  इस  संबंध  म  क्‍या  सोच  रहे  वहां  पर  हम  लोगों  ने  थाइलंड  के
 प्रधानमंत्री  और  विदेश  मंत्री  से  विस्त।र  से  और  स्पप्ट  रूप  से  बातचीत  की  थी  ।  मैंने  दो  बार  थाईलेंड
 का  दौरा  किया  और  वहां  के  प्रधान  मंत्री  और  विदेश  मंत्री  से  वार्तालाप  किया  था  ।  मैंने  राष्ट्रपति

 सुहार्तों  से  जकार्ता  में  मुलाकात  की  भी  ।  मैंने  वहां  के  विदेश  मंत्री  श्री  अली  अल्तास  से  भी  मुलाकात
 की  थी  ।  आप  जानते  हैं  कि  सिहानुक  और  प्रश्षान  मंत्री  हुन-सेन  की  जाकर्ता  में  2 और  3  तारीख
 को  वेठक  है  और  वहां  से  हम  लोग  प्रस्थान  मैं  सभा  को  यह  आश्वासन  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 हम  संसार  के  इस  भाग  से  खासकर  सम्पूर्ण  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  राष्ट्र  संघ  के  देशों  से  अपने  संबंधों
 वारे  में  बहत  ही  सचेत  वहां  अपने  वाणिज्य  और  व्यापार  में  बृद्धि  की  बहुत  ही  ज्यादा

 सम्भावना  है  और  इन  देशों  के  साथ  हमारे  वित्तीय  सम्बन्धों  में  भी  सुधार  के  आसार  हैं  ।  एकबार
 कम्पचिया  समस्या  का  समाधान  निकल  जाए--हम  जकार्ता  में  2  तारीख  3  तारीख  की  बंठक  से  ओर
 15  मई  से  चीन  और  रूस  की  पैकिंग  में  वार्ता  स ेबहत  ही  आशावान  हैं  कि  कम्पूचियन  समस्था  के

 समाधान  का  जल्द  हल  निकलेगा  ।  सम्भव  है  कि  इस  संबंध  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  बंदक  बुलाण  जाय  ।

 नियंत्रण  आयोग  की  स्थापना  की  माँग  कर  सकते  यह  जरूरी  हो  सकता  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 नियंत्रण  आयोग  के  क्षेत्र  को  ओर  बढ़ाया  जाय  बयोकि  सन्‌  1954  मे  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  राष्ट्र  संघ

 नहीं  बना  था  ।  उस  समय  केबल  65  या  उससे  अधिक  स्वतंत्र  देश  थे  अथवा  संयुकत  राष्ट्र  संघ  के

 इतने  ही  सदस्य  थे  ।  आज  अन्तर्राप्ट्रीय  क्षेत्र  में  देशों  की  संख्या  बहुत  ही  यादा हो  गई  आज  159
 देश  इसमें  शामिल  हैं  ।  हमें  इन  सभी  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।
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 अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  के  बारे  में  हुए  मैं  यह  कहंगा  कि  मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  इस  कथन  से  सहमत

 हूँ  कि  पिछले  दो  वर्षो  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  में  जोरदार  बदलाव  आया  है  क्‍योंकि  आज  जो  हो  रहा  है

 वह  दो  साल  पूर्व  असोचनीय  था  ।  श्री  शेपरनादजे  ने  लगभग  तीन  महीने  पहले  मुझसे  कहा था  कि  वह
 और  श्री  शुल्ज  गत  30  महीनों  में  32  बार  मिल  चुके  पिछले  ढाई  सालों  में  श्री  गोरबाचेव  और
 श्री  रेंगन  पांच  बार  मिल  चुके  हैं  ।  सम्पूर्ण  विश्व  की  स्थिति  बदल  चुकी  है  ।  तनाव  में  कमी  आई  है  ।
 क्षेत्रीय  झगड़ों  को  सुलझाया  जा  रहा  आणविक  अथवा  परंपरागत  युद्ध  का  भय  कम  हो  रहा
 आणबिक  ओर  समपित  निशस्त्रीकरण  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  आई०एन०एफ०
 संधि  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  और  इस  दिशा  में  अच्छी  शुरूआत  की  गई  मैं  यहां  यह  कहना
 चाहंंगा  कि  इस  संत्रंध  में  भारत  का  सहयोग  कम  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।

 1986  में  भारत  के  प्रधानमंत्री  श्री  राजीब  गांधी  ओर  श्री  गोरबाचेव  के  बीच  एक

 ऐतिहासिक  घोषणा  पत्रਂ  पर  हस्ताक्ष  र  किये  जिसमें  दोनों  देशों  ने  इस  संसार  को
 म्राणविक  हथियारों  से  मुक्त  कर  इसे  अहिसा  पर  आधारित  करने  का  संकल्प  लिया  यद्द  एक

 बद्गत  ही  महत्वपूर्ण  दस्तावेज-है  जिसे  अब  संसार  के  अत्याधिक  देश  अनुसरण  करने  के  लिए  इच्छुक  हैं  ।

 मैं  समझता  हं  कि  हमें  इस  बात  का  गे  होना  चाहिये  कि  हमने  तनाव  को  कम  कर  आज  संमार  में

 एक  शांति  का  वातावरण  तैयार  किया  है  ।
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 महोदय  अब  मैं  अफगानिस्तान  के  संत्रंध  में  यह  कहना  चाहंगा  कि  हम  इस  दिशा  में  निष्क्रिय
 नहीं  रहे  हैं  ।  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  महासभा  में  विदेश  मंत्रालय  के  वक्तव्य  का  उल्लेख  करके  अच्छा

 किया  है  ।  लेकिन  हान  ही  में  सुरक्षा-परिषद  में  एक  बाद-विवाद  के  अवसर  पर  हमारे  प्रतिनिधि
 ने  इस  वाद-विवाद  के  बीच  में  हस्तक्षेप  किया  उन्होंने  हस्तक्षेप  करके  अपने  विचार  विस्तार  में

 रखे  |  अगर  सभा  की  इच्छा  है  तो  मैं  इसे  यहां  पढ़  सकता  हं  अथवा  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकता
 ४  |  मैं  इसके  एक  या  दो  भागों  को  यहां  उदत  कहना  चाहता  हू  ।

 हम  अफगानिस्तान  समस्या  के  लिए  शांतिपूर्ण  और  बातचीत  द्वारा  समझौता  चाहते  हैं
 अफगानिस्तान  जिससे  एक  प्रभुपत्ता  गुट-निरपेक्ष  अफगानिस्तान  सुनिश्चित  हो  सकेगा  ।

 हम  अनुभत्र  करते  हैं  कि  इस  समस्या  का  समाधान  एक  उ्यापक  आधार  पर  निवांबचित  सरकार  द्वारा

 हो  सकता  है  जो  कि  विद्यमान  तथ्यों  तथा  सभी  दलों  की  उबित  चिन्ता  को  ध्यान  में  रखेगी  जिसे
 अफगान  लोगों  द्वारा  बिना  क्रिमी  बाहरी  हस्वक्षेतर  के  तैथार  किया  गया  हो  ।

 ओर  फिर  उन्होंने  आगे  कहा  है
 इस  बात  को  भी  आवश्यकता  है  कि  जेनेवा  संधि  का  कड़ाई  से  पालन  कराने  के  लिए  संयुक्त

 राष्ट्र  संत  को  बड़ी  भूमिका  दी  जाती  चाहिए  ।

 हमारी  खुश  किस्मती  है  कि  अफगानिस्तान  के  विदेश  मंत्री  फरवरी  में  दिल्‍ली  आये  पर
 मैंने  और  दोनों  विदेश  मंत्रिओं  ने  उनके  साथ  विस्तार  से  चर्बा  की  थी  हम  श्रो  इन्द्रजीत  ग्रुप्त  के  इस
 कथन से  पूर्णत्या  सहमत  हैं  कि  अफगानिस्तान  में  सुख  और  शांति  कायम  करने  के  लिए  जेनेवा  समझौता
 को  लागू  करना  अत्यन्त  आवश्यक  और  मौलिक  कार्थ  है  लेकिन  इन  समझौतों  का  उल्लंघन  किया  जा
 रहा  आपले  किसी  खास  बैठक  करे  वारे  में  उल्लेख  किया  था  जोकि  न्यूयोर्क  टाइमस  में  प्रकाशित
 हुई  थी  ।  मैं  उसके  बारे  में  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  हूं  लेकिन  यह  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  उत्तर
 पश्चिम  में  हमारे  पड़ोसी  राज्यों  के  इममें  सम्पिलि  ने  से  समस्या  पैदा  हुई  ह्है  ॥  सोवियत  संघ  द्वारा
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 वायदे  के  अनुसार
 15  फरवरी  तक  अपनी  सेना

 बापस  भी  हस्तक्ष  प  जारी  विश्व
 के  कुछ  देशों  का  यह  अनुमान  था  कि  सोवियत  सेना  की  वापसी  के  बाद  नाजीव व॒ुल्ला  सरकार  सत्ता  में
 नहीं  रह  पायेगी  ।  हमने  हमेशा  कहा  है  कि  ऐसी  स्थिति  नहीं  थी  ।

 राष्ट्रपति  नजीबुल्ला  भोर  उनके  सहयोगी  भी  अफगान  के  निवासी  उनके  सम्बन्धियों
 त्तथा  सहयोगियों  ने  भी  खून  बहाया  है  ।  वे  भी  मारे  गये  हैं  ।  उन्हें  वहां  के  अन्य  ब्यक्तियों  की  तरह
 अधिकार  प्राप्त  है  ।  राष्ट्रपति  नजीवुल्ला  ने कई  बार  यह  उचित  प्रस्ताव  रखा  है  कि  वह  सभी  सम्बद्ध
 प्रक्ञों  की  व्यापक  सरकार  को  स्थापना  करना  चाहते  हैं  परन्तु  इन  प्रस्तावों  को  बार-बार  अस्वोकार  कर
 दिया  गया  है  ।  अब  स्थिति  यह  है  कि  मुजाहिद्वीनों  को  अत्याधुनिक  ब्ैन्य  सहायता  दी  जा  रही
 हमें  उन  लोगों  का  अजीब  उत्साह  समझ  में  नहीं  आता  जिन्हें  कल्पना  में  भी  लोकतांत्रिक  या  प्रब॒द्ध  नहीं
 कहा  जा  सकता  है  |  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  अफगानिस्तान  में  ऐसी  सरकार  की  स्थापना  की  जाए
 जो  इसकी  जनता  का  प्रतिनिधित्व  कर  इस  प्रकार  अमन  चैन  लाया  जा  सकता  है  और  इसकी

 प्रभूसत्ता  तथा  गरुट-निरपेक्ष  दर्जा  बनाये  रखा  जा  सकता  है  ।  यदि  राष्ट्रपति  नजीतुल्ला  की  पी०डी०पी  ०
 ए०ओ०  सरकार  को  भंग  कर  दिया  जायेगा  तो  अफगानिस्तान  में  स्थायी  शाम्ति  नहीं  होगी  ।  पीण्डी०
 पी०ए  ०ओ०  के  बिना  उचित  समाधान  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।  हम  नैतिक  और  व्यवहारिक  दोनों

 दृष्टिकोण  से  श्री  नजीबुल्ला  की  सरकार  का  पूरा  समर्थन  करते  हैं  ।  उन्होंने  कल  हमारे  राजदूत  की

 अगवानी  की  तथा  उन्होंने  कहा  क्रि  अन्तर्राष्ट्रीय  और  द्विपक्षीय  ढंग  से  भारत  द्वारा  दी  जाने  वाली
 सहायता  के  लिये  वह  बड़े  आभारी  हैं  |  हम  यह  सहायता  संसुकत  राष्ट्र  के  माध्यम  से  द्विपक्षीय  ढंग  से
 दे  रहे  हैं

 और  हम  काबुल  की  बतंमान  सरकार  का  समर्थन  करते  रहें  में  यह  कह  कर  अपनी  बात पु
 समाप्त  करना  चाहता  हें  कवि  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिये  जेनेवा  समझौतों  को  ईमानदारी  से

 लागू  करना  होगा  ।

 जहां  तक  श्रीलंका  का  सम्बन्ध  हमारे  और  श्री  लंका  के  सम्बन्धों  के  बीच  भारत-श्रीलंका

 समझौता  बनियादी  आधार  संसदीय  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  संसदीय
 और  राप्टपति  के  सफलतापरव्वेक  चनाबों  से  स्पष्ट  है  कि  समझौते  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के  कार्यान्वियन

 उन्‍नति  हुई  है|  पर्वोत्तर  प्रांत  में  तमिल-बहुल  प्रांतीय  परिषद  और  प्रांतीय  सरकार  की

 स्थापना  हुई  है  जो  प्रभावी  होती  जा  रही  है  ।  हालातों  में  सुधार  होने  से  भारतीय  शांति  सेना  की

 ड़ियों  की  कृत्रिम  वापिसी  संभव  हो  सकती  है  ।  सरकार  श्रीलंका  में  शान्ति  और  सामान्य  स्थिति  वहाल
 करने  के  लिये  भारत-श्रीलंका  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  का  प्रयात्ष  करेगी  ;  हम  प्रतिदिन  श्री  लंका

 क्री  राष्टयत्ति  प्रेमदास  ओर  उनके  साथियों  से  सम्प््त  स्थायित  करते  हैं  ।-  हमारी  वहां  की

 यंवाही  या  समझौता  के  कार्यान्वन  के  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं  है  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि
 कि  वहां  हजारों  अधिकारी  नहीं  मरे  जैसा  कि  श्री  पटेल  ने  कहा  परन्तु  यह  बड़े  दुख  की  बात

 है  कि  कुछ  अधिकारी  मारे  गये  हैं  ।  हमारा  यह  प्रयास  है  कि  हमारा  कोई  भी  सैनिक  न  मारा

 मैं  अपनी  शान्ति  सेना  की  प्रशंसा  करता  हूं  जिसने  कठिन  परिस्थितियों  में  हमारे  द्विपक्षीय  सम्बन्धों

 तथा  हमारे  क्षंत्र  की  शांति  और  सुरक्षां  के  लिये  शानदार  ढंग  से  कतेब्य  का  पालन  किया

 जहां  तक  इजरायल  का  सम्बन्ध  बम्बई  में  इजरायल  का  वाणिज्य  दूता  वास  जां  सामान्य

 ढंग  से  कार्य  कर  रहा  इज  रायल  के  प्रतिनिधि  संयुक्त  राष्ट्र  तथा  तकनीकी  एबं  गंर

 सरकारी  सम्मेलनों  में  भाग  ले  रहे  हैं  इसके  अतिरिक्त  वे  अपनी  वअश्रेक्ितिक  हैसियतों  से  गर-सरकारी

 सम्मेलनों  में  भाग  ले  रहे  हैं  ।
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 जहां  तक  टेनिस  का  सम्बन्ध  मै ंअखिल  भारतीय  टेनिस  फेडरेशन  के  अध्यक्ष  की
 जे

 से  कहता  हूं  किहमने  इजरायल  की  टीम  व  दिल्‍ला  म  टनिस  खलन  को  अनर्मात  दा  है  परम्तु  हमने
 गाजा  में  उनकी  कार्यवाही  के  कारण  अपनी  टीम  को  वहां  खेलने  की  अनुमति  नहीं  दी  थी  ।  उस

 भारत  जैंस  देश  की  टीम  का  इजरायल  के  खिलाड़ियों  के  साथ  खेल  के  लिए  वहां
 असंभव  था  ।

 अन्त  में  जहां  तक  ब्मा  का  प्रश्न  वर्मा  की  सरकार  ने  मई  1990  में  चुनाव  कराने  घोषणा

 की  है  ।  हम  वहां  की  स्थिति  पर  सतत  ध्यान  दे  रहे  है  दुखद  स्थिति  प्रधान  मंत्री  दिसम्बर

 1987  में  स्वयं  वहां  गये  थे  ।  हम  बर्मा  को  हर  सम्भव  सहायता  दे  रहे  हैं  जहां  यह  विकास  के  लिए

 हो  अथवा  यह  इसके  सीमावर्ती  आदिवासी  क्षेत्र  के  लिए  हो  इसके  साथ-साथ  हमने  यथा  सम्भव

 भति  दिखायी  है  ।  यह  राच  है  कि  हम  बर्मा  में  लोकतांत्रिक  अधिकारों  के  प्रति  तटस्थ  नहीं  हो

 हमने  अपना  दृष्टिकोण  स्पप्ट  कर  दिया  है  ।  हम  इस  मामले  की  तह  तक  नहीं  गये  हम  वहां  की
 को  जानते  वह  उनका  आन्तरिक  मामला  है  ।  परन्तु  यह  कहना  सही  नहीं  ;

 |  देशों  के  साथ  सम्बन्ध  बिगाड़  रहे  नेपाल  तथा  अन्य  पड़ोसी  देशों  के  साथ  हमारे
 सम्बन्धों  के  बारे  में  विदेश  मंत्री  विस्तृत  जानकारी  देंगे  ।

 भ्री  कादम्बुर  जनादनन  :  उपाध्यक्ष  हमें  अपनी  विदेश

 होना  ।  चाहिए  जो  पूर्णतः  गांधीजी  के  नेहरू  जी  के  गुट  निरक्ष  पता  तथा  निरर्स्न्न
 सिद्धान्तों  पर  आधारित  है  1  मुझे  अखिल  भारतीय  द्रविड़  मुस्नेत्र  कषबाम  की  ओर  से  प्रधान  मंत्री  को

 अपने  पड़ोसी  देशों  के  साथ  मधुर  सम्बन्ध  वनाने  के  लिये  उनके  प्रयासों  के  लिये  बधाई  देते  हुए  खु्णी
 हो  रही  है  ।

 मुझे
 केबल  दो  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  इसलिय्र  मैं  अपने  भाषण  श्री  लंका  के  मामले  तक

 ही  सीमित  रखू  भारत  श्री  लंका  समझौता  केवल  श्री  प्रेमदास  को  राष्ट्रपति  बनाने  के  लिये  ही
 नद्टों  किया  गया

 ।  यह  समझौता  मुख्यतः  श्रीलंका  में  तमिलों  की  ह॒त्यायें  रोकने  के  लिये  किया  गया  था  ।
 ग|ंदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  समझौते  के  उपबन्धों  को

 क्या  जाए  ।  अनेक  अनभवी  राजनीतितज्ञों  ने भारतीय  शांति  सेना  की

 परन्तु  साथ  ही  हमें  यह  आश्वासन  दिया  जाना  चाहिए  कि  श्री  लंका  में  हमारे
 त  है  ।  उनके  जीवन  का  इस  तरह  दाँव  पर  नहीं  लगाया  जाना  चार

 म  सबको  हमारे  प्रश्नान  मंत्री  की  श्री  लंका  की  यात्रा  के  दोरान  घटित  घटना  की  याद

 वह  बिल्कुल  भी  विचलित  नहीं  -  आप  ने  उनका  घेये  देखए  ।  वह  गांधीजी  के  सिद्धान्तों  के

 अनुयायी  हैं  ।  वह  बांद्ध  देश  के  हम  भारतीय  उस  घटना  को  नहीं  भूला  हम
 तमिलनाडु  के  लोग  उनेकी  वीरता  और  घैय॑  से  बहुत  खुश  श्री  लंका  समझोता  केवल

 श्री  प्र  मदास  को  राष्ट्रपति  बनाने  के  लिये  ही  नहीं  किया  गया  बल्कि  श्री  लंका  में  तमिल  मूल  के
 निवासियों  की  हत्वायें  रोकने  के  लिये  किया  गया  था  तमिलनाडु  की  जनता  की  राय  को  प्रशंसा  की
 जानी  चाहिए  किन्तु  फिर  भी  तमिलों  पर  शक  किया  जा  रहा  है  ।  तमिलनाडु  में  सत्तारूढ़  दल  द्रविण

 मुनेत्र  कपगम  का  एक  सांसद  बिना  पासपोट  या  वीसा  के  श्री  लंका  गये  थे  उन्हें  केवल  भारतीय  शांति
 सेना  की  सहायता  से  वापस  लाया  गया  ।  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  इस  विश्ेप  घटना  के
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 बारे  में  क्या
 कार्यवाही  की  गयी  है  ।  डा०  कहूगानिति  पहने  इस  समजौते  के  खिलाफ  थे  वड़  अब

 चाप  डँ  ॥  एक  वष  पहले  वह  ईलम  के  समर्थक  थे  परन्‍्त  अब्र  बह  चा  बैठे  हैँ  ।

 में
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  भारतीप  शांति  सेना  को  वापप  बुलाने  से

 पहले  अच्छी  तरह  बिचार  किया  उन्हें  यह  बात  भी  घ्यात  में  रत्रती  चाड़िए  क्रि  किसी  सिहली
 तमिल  की  हत्या  नहीं  होगी  और  1686-87  की  स्थिति  की  पुनरावृत्ति  नहीं  होगी  ।

 हम  विदेश  नीति  के  सन्दर्भ  में  केसद्र  सरकार  के  साथ  पूर्ग  सड़गोग  करेंग  ।  आने  स्वर्गीय
 नेताओं  अस्ता  तथा  की  तरह  हम  निश्वित  रूप  से  केत्ड  सरकार  के  साथ  सद्धयोग  करेंगे  ।

 हमारी  वर्तमान  नेता  कुमारी  जयललिता  की  भी  यही  नीति  है  ।

 भ्रो  सेफुददीन  अहमद  :  मुझ्ते  भी  अनुतति  अतेक  व्ला  पहले  ही
 बोल  चुके  हैं  ।  आप  मुझे  थोड़ा  समय  क्‍यों  नहीं  देते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  मैं  देख गा  ।

 विदेश  मंत्रो  पो०  बो०  नरसिड  :  हमारे  पाथ  बढ़त  क्रम  समय  होरे  के  बरवजूद
 अनेक  मानतीय  सदस्पों  ने  बढुत  सी  महत्वयूर्र  बातें  कड़ी  हैं  ।  एक  ऐसा  वाद  करना  जबकि
 गिलोटीन  होते  वाल  हो  और  वाद-विवाद  वजिह्कुत्रढ्ी  न  दोतों में  चबते  करना  मुश्किल
 है  ।  कुछ  मामलों  यह  वाद  विवाद  न  करना  अच्छा  रहता  लेकित  क्योंकि  हम  यह  वाद-विवाद
 कर  रहे  हैं  ।  विशेष  रूप  से  क्रिमी  की  गलती  के  विना  उयलउत्र  समय  में  हमें  यह  वाद  विवाद

 करना  है  ।  हमें  यह  बताया  गया  था  कि  हमारे  पास  9  घंटे  हमें  तो  ऐका  लगता  है  कि  हमने
 इस  समय  का  40  प्रतिशत  भी  नहीं  लिया  है  ।

 श्री  अजीज  कुरेशी  मांगों  के  पारित  होने  के  बाद  हम  दस  मामले  पर  एक  पृथक
 चर्चा कर  सकते  हैं  ।

 हु

 श्री  नरसह  राब  :  मैं  भी  यही  प्रस्ताव  कर  रहा  ये  सभी  मामले  सभा  के

 सम्मुख  पहली  बार  नहीं  आ  रहे  इन  पर  अनेक  वार  चर्चा  हों  चुकी  है  ।  इन  पर  किर  चर्चा  हो
 सकती  है  और  यह  चर्चा  होनी  भी  चाहिए  क्‍योंकि  इन  म॒द्टों  में  हरेक  क्री  नव्वोनतश्न  स्थिति  के  प्रति
 सभा  को  स्पष्ट  रूप  से  अवगत  कराया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  हम  इन  मुद्दों  में  हरेक
 पर  सभा  को  विश्वास  में  लेना  चाहेंगे  ।

 मेरे  साथी  ने  श्लीनंकरो  और  इजराय्न  संंजीतीन  या  चार  अति

 महत्वपूर्ण  मुद्दे  उठाए  अब  संभवतः  हमारे  नेपाल  से  संत्रंथ  का  मामला  भारत  के  लोगों  के  दिमतागों

 में  है  और  अपने  अपने  उहू  श्य  के  साथ  विश्व  की  अन्य  राजवा  नियरों  में  भी  इस  मामले  का

 जिक  हो  रहा  जैसा  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  यह  अचानक  नहीं  हुआ  है  ।  ऐसा  कुछ
 समय  से  चल  रहा  है  ।  इसके  लिए  इतिहास  का  अध्ययन  करना  होगा  |  हमने  अभी  तक  कोर्ट  सरकारी

 वक्तव्य  इसलिए  नहीं  दिया  है  क्‍योंकि  हम  ऐसे  मम  में  तिथतित  प्रतिक्रिया  करना  चाही  थे  जिम  पर

 ऐसा  पहले  ही  कुछ  कहने  से  अधिक  अच्छा  है  चाहे  यह  म!मल  किला  हो  बाध्य  करने  वाला  क्यों  न

 हो  ।  लेकिन  अब  समय  आ  गया  है  और  मेरे  विचार  से  यह  सभा  सबसे  अच्छा  मंच  है  जहां  मुझे

 नेपाल  संबंधों  पर  भारत  सरकार  की  स्थिति  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  ।
 हा
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 हाल  के  महीनों  में  भारत  और  नेपाल
 के  पुराने  संबंधों  में  कुछ  तनाव  आया  है  ।  यह  हमारे

 लिए  दुःख  और  खेद का  समय  रहा  भारत  नेपाल  संबंध  वास्तव  में  अनूठे  रहे  विशेष  संबंधों

 की  तरह  इसका  वर्णन  सामान्य  रूप  में  नहीं  हो  सकता  इस  क्षेत्र  के  किन्हीं  अन्य  दो  राष्ट्रों  में  ऐसे

 संबंध  नहीं  थे  ।  दोनों  देशों  के  हजारों  देशवासी  प्रतिदिन  बगैर  वीसा
 के

 भारत  और  नेपाल  की  खुली
 सीमा  को  अनेक  उद्ं  श्यों  के  लिए  पार  करते  हैं

 जो  कि  भारत  नेपास  के  संबंधों  को  दर्शाता  है
 ;  इस  प्रकार

 भारत-नेपाल  सीमा  एक  राजनंतिक  वास्तविकता  होते  हुए  भी  एक  महान  सामाजिक  और  सांस्कृतिक

 निरन्तरता  का  भी  एक  भाग  है  ।

 वर्च  1950  अथवा  शांति  और  मित्रता  की  सन्धि  से  पूर्व  प्राचीन  काल  से  ही  भारत  और

 नेपाल  में  संबंध  रहे  फिर  1950  की  सब्धि  संबंधों  में  एक  अनूठी  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  है

 बयोंकि  यह  संबंधों  के  मानक  कूटनैतिक  प्रारुप  से  परे  हैं  ओर  शत।न्दियों  से  चले  आ  रहे  महान  स्वप्न

 को  मजबत  करने  में  सहायक  यह  स्वप्न  दोनों  देशों  के  महान  प्रधानमंत्री  जवाहरलाल

 नेहरू  और  महाराजाधिराज  त्रिभुवन  ने  संजोया  नेपाल  और  भारत  का  यह  स्वप्न  था  किवे

 प्रभत्तासम्पन्न  और  मुक्त  रहें  लेकिन  अटूट  संबंधों  स  जुड़े  रहें  ।  यह  दो  देशों  का  स्वप्न  था
 जो  उनकी  स्वतन्त्र  इच्छा  के  अनुसार  था  और  इसमें  दोनों  देशों  के  लोगों  को  जीवन  के  सभी  महत्वपूर्ण

 पहलुओं  में  वराबर  मानने  का  बायदा  किया  गया  आर  सम्पत्ति  में  व्यापार

 और  वाणिज्य  में  औद्योगिक  और  आध्िक  विकास  में  तथा  ऐसे  विकासकार्यों  के  संबंध  में

 रियायतों  और  ठेकों  के  संबंध  में  तथा  अन्य  ऐसे  विशेषाधिकारों  में  समान  व्यवहार  करना  था  |  यह
 अकाट्य  तकों  पर  आधारित  थी  ओर  इसके  अन्तगंत  यदि  प्रभुसत्ता  से  प्रतिबन्ध  लगाने  का  अधिकार
 मिलता  है  और  यदि  राज्य  अपनी  इच्छा  व  समझ  से  यह  सही  समझते  हैं  तो इससे  यह  अधिकार
 भी  मिलता  है  कि  वह  इन  प्रतिबन्धों  को  हटा  सकता  है  ।

 गत  वर्षो  ओर  दशकों  के  दौरान  भारत  ने  1950  की  सन्धि  का  पूर्ण  रूप  से  पालन  किया

 इस  प्रकार  एक  प्रावधान  तो  यह  है  कि  भारत  में  विदेशियों  द्वारा  नौकरी  करने  के  विरूद्ध  भत्यंत  सख्त
 नियम  लेकिन  लाखों  नेपाली  भारत  सभी  भागों  में  स्वतन्त्र  रूप  से  रहते  तथा  कार्य  करते  हैं  ।  यह
 बात  ज्यादा  लोग  नहीं  जानते  हैं  कि  नेपाली  न  सिर्फ  सेना  में  नियुक्त  होने  के  पात्र  हैं  बल्कि  भारत  में
 भारतीय  विदेश  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  ओर  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  सीमित  पदों  को
 छोड़कर  सरकारी  सेवाओं  में  नियुक्तित  पाने  के  योग्य  हैं  ।  इस  देश  में  नेपाली  देशवासियों  की  काफी
 जायदाद  है  ।  वे  यहां  पर  किसी  रूकावट  के  बगैर  व्यापार  करते  हैं  ।  उनके  द्वारा  अपनी  बचत  या  लाभ
 की  कोई  धनराशि  वापस  नेपाल  भजने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 इसके  अलावा  भारत  ने  नेपाल  के  आथिक  विकास  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  सहायता  दी  हालांकि
 इसके  पास  आधिक  तंगी  है  और  ओऔपनिवेशिक  ऊुद्धता  के  लम्बे  युग  से  निकलते  हुए  इसे  अपने  लोगों  के
 जीवन  स्तर  को  ऊचा  उठाने  के  लिए  स्वंय  संधष॑  करना  पड़ता  नेपाल  की  कोसी  ओर  गंडक
 परियोजनाओं  जैसे  जल  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  भारत  ने  पारस्परिक  सहयोग  की  योजनाओं  को

 वित्तीय  सहायता  दी  है  और  इन्हें  कार्यान्वित  किया  अन्य  अनेक  आ्थिक  परियोजनाओं
 के  लिए  अनुदान  के  रूप  में  हमारी  सहायता  एक  वर्ष  में  लगभग  20--25  करोड़  रुपये  होती  है  +
 इ  जीनियरिग  तथा  मंडीकल  के  काफी  स्थानों  सहित  लगभग  275  स्थान  नेपाली  छात्रों  को  प्रतिवर्ष
 विभिन्‍न  वजीफों  के  तहत  दिए  जाते  1950  से  ही  विभिन्‍न  ब्यापार  एवं  पारगमन  सन्धियों  के

 अन्तगंत  भारत  ने  विशेश  रूप  से  नेपाल  के  प्राथमिक  उत्पादों  ओर  निर्मित  वस्तुओं  के  लिए  गेर-पारस्परिक
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 आधार  पर  अत्यविक  प्राथमिकता  पूर्ण  व्यवहार  बि.या  है  इसवेः  साथ  ही  तीसरे  देशों  के  साथ  नेपाल  के
 व्यापर  क.लिए  अत्यधिक  व्यापक  पारगमन  सुविधाएं  दी  है  ।  नेपाल  द्वारा  आयातित  भारतीय  बस्तुओं
 पर  लगा  उत्पाद  शुल्क  पूण  रूपस  नेपाल  को

 दे
 दिया  जाता  आवश्यक  वस्तुओं  का  एक  कोटा

 जैसे  लोहा  और  इस्पात  शिश्‌  दुग्ध  जिन  पर  आम  तौर  से
 की  मनाही  होती  नेपाल  को  रियायती  मल्‍यों  पर  उपलब्ध  कराए  गए  ।  भारत  ने  खाद्यान्न

 इत्यादि  की  आपातकालीन  सप्लाई  के  नेपाल  के  अनुरोध  पर  सकारात्मक  कार्यवाही  की
 है  ।  नेपाल  के  भारतीय  करेंसी  के  भंडार  में  तदर्थ  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  25  करोड़  ऋण  नेपाल
 को  दिया  गया  ।  कलकत्ता  बन्दरगाह  पर  भारतीय  आयातकों  को  दी  जा  रही  सुविधाओं  से  भी  अच्छी

 सुविधाएं  नेपाली  आायातकों  को  दी  गई  जिस  पर  प्रति  वर्ष  लगभग  1.5  करोड़  रुपये  खर्च  हुए  और
 भारत  सरकार  ने  इसे  वहन  नेपाल  के  साथ  उत्पदद  बदलने  के  समझौते  के  अन्तर्गत  भारत
 ने  बन्दरगाह  पर  कुछ  शोधित  पैट्रोलियम  उत्पादों  और  कच्चे  तेल  को  ले  लिया  और  इसके  बरावर
 अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  अनेक  किस्मों  को  भारत  नेपाल  सीमा  के  साथ  अनेक  स्थलों  पर  सप्लाई
 किया  ।  भारतोय  तेल  निगम  ने  नेपाल  से  केवल  वास्तविक  व्यय  ही  लिए  और  यह  भी  रुपये  के  रूक
 में  लिए  ।

 मैं  ये  विस्तृत  जानकारी  सिर्फ  यह  दशने  के  लिए  दे  रहा  हूं  कि  हमने  अगनी  सीमाओं
 के  अन्दर  रहते  हुए  अपने  पुराने  संबंधों  की  भावना  के  अनुरूप  तथा  पूरा  की  सन्ध  में  निहित  स्वप्न
 के  अनुकूल  ही  नेपाल  के  साथ  अपने  पीढियों  पुराने  सम्बन्ध  बढ़ाने  का  पूरा  प्रयास  किया  है

 भारत  बदले  में  नेपाल  स  अपने  सम्बन्धों  की  प्रश्नंसा  और  मित्रता  चाहता  इसलिए
 अपरिहायें  बात  थी  कि  दोनों  देशों  के  बीच  आर्थिक  सम्बन्धों  का  झुकाव  भारत  के  पक्ष  में  अधिक

 रहा  है  वर्ष  में  दोनों  देशों  क ेबीच  एक  साझा  बाजार  स्थापित  करने  फ्रे  लिए  एक  नए  व्यापार

 और  पारगमन  सन्धि  के  अन्तर्गत  एक  साहत्तिक  प्रयास  किया  गया  हमारा  यह  महान  स्वप्न

 अवास्तविकता  अथवा  अति  महत्वकाक्षी  होने  के  कारण  नहीं  अपितु  नेपाल  में  आन्दरिक  राजनैतिक
 परिवर्तनों  के  कारण  साकार  नहीं  हो  सका  |

 दुर्भाग्य  से  गत  वर्षों  के  दौरान  हमारा  प्रत्येक  का  स्वप्न  पूरा  नहीं  हुआ  ।  इसकी  भावना  में
 कमी  आई  है  भारत  नेपाल  सम्बन्ध  के  विषय  में  प्रत्येक  क्षंत्र  में  व्यवहःरिक  तौर  पर  इसमें  कमी  हुई

 इससे  भी  अधिक  द्ःख  की  बात  यह  है  कि  नेपाल  में  रहने  वाले  क्रबद्ध रूप  जो  कि

 अपेक्षाकृत  छोटा  समदाय  के  देनिक  जीवन  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  क्रबद्ध  रूप  से  भेदभाव  किया

 जा  इसके  विपरीत  भारत  में  रहने  बाले  3--4  मिलियन  नेपाली  लोग  उन  सभी  अधिकारों

 का  उपयोग  कर  रहे  हैं  जिनका  मैंने  ऊपर  उल्लेख  किया  है|  नेपाल  में  भारतीयों  बी  सम्पति  के

 स्वामित्व  पर  कड़ा  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।  अप्रैल  की  में  तो  और  भी  अधिक  गम्भीर  बात

 हुई  है  ।  नेपाल  की  सरकार  ने  भारतीयों  को  उन  विदेशियों  की  श्रेणी  में  सम्मिलित  कर  लिया

 जिन्हें  नेपाल  के  किसी  भी  संगठित  क्षेत्र  में  कायं  करने  के
 लिए  परमिट  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 काठमांड  के  इर्द  गिर्दे  के  तीन  जिलों  से  आरम्भ  होकर  सितम्बर  जिन्होंने  म॑  सम्पूर्ण  देश  में  य

 वाही  की  यद्यपि  अभी  तक  इसे  पर्णतया  कार्यान्वित  नहों  किया  यया  तथापि  अनेक  भारतीय

 पेशेवर  लोगों  जिनमें  बहत  से  वे  अध्यापक  भी  शामिल  हैं  जिन्होंने  बहुत  दिनों  तक  नेपाली  युवकों

 की  पढ़ाया  सेवा  समाप्ति  के  नोटिस  दिये  गये  हैं  ।  इस  प्रकार  की  कुछ  अन्य  रिपोर्ट  भी  हैं  कि

 नेपाल सीमा के निकट स्थापित कुछ नेपाली प्रतिष्ठान केवल नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र के आधार
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 वर  श्रमिकों  को  काम  पर  लगा  रहे  यह  भी  सरकारी  रिपोर्ट  है  कि  वहां  को  सरकार  पिछले  12

 वर्षों  में  मुख्य  रूप  से  भारतीय  मल  के  लोगों  को  प्लिये  गये  नागरिकत्ता  प्रमाण  पत्नों  की  समीक्षा  करने

 की  योजना  बना  रही  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  इस  अभियान  में  6.48  मिलियन  प्म्मिलित  हैं  ।

 इससे  भी  अधिक  दुख  की  बात  यह  है  कि  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिसमें  नेपाल  में  अपने  अनुबन्धों  को
 निष्पादित  कर  रही  किसी  तीसरे  देश  की  फर्मों  द्वारा  रोजगार  पर  लगाये  गये  भारतथीय  व्यवसायियों  को

 क्रैवल  भारतीय  होने  के  कारण  रोजगार  देने  से  ६+कार  कर  दिया  गया  है  ।  ये  सभी  दुख  की  बातें

 जवाह  रलाल  नेहरू  और  महामहिम  सरेश  त्रिभुवन  के  दृष्टिकोण  के  अनुसार  ओर  आगे  कल्पना  करना
 *  कठिन  होगा  ।  इन  राब  बातों  के  विरुद्ध  दिये  गये  अभ्यावेदनों  का  नेपाल  की  ओर  से  कोई  रास्तोषजनक

 दिया  गया  है  ।  इन  महत्वपूर्ण  मुद्दों  को  यह  कहकर  रह  करने  के  प्रयाप  किये  गये  हैं  कि
 कार्य  परमिट  प्रणाली  को  सुरक्षा  कारणों  से  आरम्भ  किया  गया  है  और  इसऊा  आगय  बांकई़े  एकत्रित
 करना  था  और  इसका  उद्दे श्य  मूलभूत  आवश्यकता  कार्येक्रम  को  पूरा  करना  मुझे  और  अधिक
 कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योकि  स्थिति  मे  सारी  बातें  स्पष्ट  हो  जाती  हैं  ।
 बस्त न

 वहां  न  केवल  भारतीय  व्यक्तियों  के  प्रति  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  अपितु  उन  भारतीय  फर्मो
 को  भी  जिन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  बोली  में  अनुबन्ध  प्राप्त  किये  हें  ।  तीसरे  देशों  के  पक्ष  में  च/लाकी  के  माध्यम

 उन्हें  अधिकारों  से  वंचित  किया  गया  यहां  भी  हमारे  अभ्यावेदनों  के  फलस्वरूप  हमें  केवल  ऐसे
 आश्वासन  दिये  गये  हैं  जिन्हें  व्यवह!र  में  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 व्यापार  और  पारमगमन  के  क्षेत्र  में  जिसके  बारे  में  हाल  ही  में  कुछ  मुह  सामने  आये  भारठ
 का  रत्रेया  सदेव  अनुकूल  रहा  है  यह  समझते  हुए  कि  नेपाली  अथंव्यवस्था  की  विशेष  »वश्यकतायें  हैं  ।
 जैसा  कि  पहले  उल्नेख  किया  गया  है  वर्ष  1960  की  व्यापार  और  एरगमन  सध्रि  भारत-नेपाल  के
 साझा  बाजार  की  परिकल्पना  पर  आधारित  थी  जिसे  बाद  में  पूरा  नहीं  किया  इसके  बावजूद

 23  1989  को  समाप्त  होने  वाली  भारत-नेपाल  व्यायरार  और  पारगमन  सन्द्रियों  ने  नेपाली
 निर्यात  और  तीसरे  देशों  के  साथ  नेपाल  के  पारगमन  में  व्यापक  प्राथमिक  व्यउ्स्था  की  स्वदेशी
 नेपाली  उत्पादों  और  निर्मित  माल  को  बिना  कोटे  के  भारतीय  वाजारों  में  पहुंचाया  जाता

 रुपये  के  माध्यम  से  अदायगी  के  आधार  पर  व्यापार  किया  जाता  नेपाल  को  अपने  पारगमन
 व्यापार  के  लिए  भारतीय  भक्षेत्र  में  से  होकर  जाने  वाले  15  मागगं  दिये  गये  इसके  अतिरिक्त
 बंगलारेश  भूटान  के  साथ  नेपाल  के  व्यापार  के  लिए  अलग  पारगमन  मार्ग  नेपाल  को  भारतीय

 भू  क्षेत्र  से  होकर  देश  के  एक  भाग  से  दूसरे  भाग  में  सामान  ले  जाने  की  भी  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 जैसा  कि  पहले  उल्नख  किया  गया  है  कलकत्ता  बन्दरगाह  पर  नेपाली  आयात  कर्ताओं  को  विशेष

 सुविधायें  दो  गई  महोदय  केवल  1950  के  सन्द्रि  की  भावना  के  अनुसार  ही  ये  तभी  साधन

 सुविधायें  नेपाल  को  दी  जाती  थी  ।  अन्यथा  वैधानिक  स्थिति  यह  है  कि  नेपाल  जी०ए०टी०्टी०  का  भी
 नहीं  भारत  ने  स्थल  रूद्ध  देशों  के  पारगमन  व्यापार  के  लिए  न  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  परम्परा

 अथवा  स  मुन्द्र  कानून  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  परम्परा  का  समर्थन  किया  है  ।  अतः  पारगमन  मामलों  के
 बारे  में  नेपाल  के  प्रति  भारत  का  कोई  वैधानिक  दायित्व  नहीं  है  ।  परन्तु  भारत  ने  कभी  भी  इस
 वैधानिक  स्थिति  का  सहारा  नहीं  लिया  है  ।

 फिर  भी  व्यापार  के  क्षेत्र  में  हमारी  भावनाओं  का  सम्मान  नहीं  किया  गया  भारत  को
 केवल  यह  रियायत  द॑  क  तीसरे  देशों  की  अपेक्षा  नेपाल  में  निर्यात  करने  के  उसे  ऊचा  दर्जा
 दिया  गया  था  ।  इसके  भारत  में  नेपाल  के  लिए  प्रायभिकता  के  तोर  पर  उसक्रे  नजदीक  ही  सघन
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 बाजार  की  व्यवस्था  को  गई  फिर  भी  जन  1987  में  अपने  बजटीय  प्रक्रिया  को  युक्ति  संगत
 बनाते  सम  :.  भारतीय  निर्यात  के  लिए  पहले  से  उपलब्ध  कराए  गए  इन  सभी  टैरिफ  लाभों  को  पूर्ण
 तया  समप्य  कर  दिया  गया  शा  !  कुछ  श्रेणियों  के  भारतीय  सामान  पर  मल  सीमा  शुल्क  अलावा
 अतिरिक्त  सीमाशुल्क  भी  लगाया  गया  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  ब्ष  में  नेपाल  को  किया
 भारतीय  निर्यात  घटकर  इससे  पूर्व  वर्ष  की  तुलना  में  आधा  रह  गया  ।

 जब  मार्च  1988  मे  भारत-नेपाल  व्यापार  सन्धि  समाप्त  हुई  तो  अक्टूबर  1988  में  इस  दिशा
 में  एक  नई  दन्धि  तैयार  की  गई  जिसमें  नेपाल  की  ओर  से  दो  आश्वासन  दिये  गये  ।  वे  आश्वासन  ये
 थे  कि  सबसे  पहले  भारतीय  माल  पर  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  को  हटा  लिया  जायेगा  और  दूसरे  यह
 सुविधा  किसी  अन्य  तीसरे  देश  का  दी  जायेगी  ।  फिर  री  नेपाल  ने  किसो  »  आश्वासन  को

 पूरा  नहीं  किया  ।  फरवरी  1989  पांच  महीने  व्यर्थ  में  इन्‍्तजार  करने  के  बाद  नेपाल  सरकार को
 बहुत  थे  अनुस्मारक  पत्र  दिए  जाने  के  बावजूद  हमारे  सामने  केवल  यही  विकल्प  था  कि  नेपाल  को  एक
 नई  एकीकृत  व्यापार  ओर  पारगम्न  रन्धि  के  लिए  कहा  जाये  ।  यहां  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  कि  क्योंकि  किसी  भी  नई  संन्ध  पर  हस्ताक्षर  नहों  किये  यये  हैं  इसलिए  उसे  का
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  जैसा  कि  कुछ  नेपाली  अधिकारियों  द्वारा  दावा  किया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  सर्देव  यही  चाहा  है  और  वर्ष  1978  तक  नेपाल  के  साथ  व्याप+  और
 पारगमन  के  सम्बन्ध  में  एकमात्र  सन्धि  ही  की  गई  थी  ।  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  भारत  और  नेपाल
 जैसे  देशों  के  जिनकी  1700  किलोमीटर  बहुत  ही  लम्बी  खुली  सीमा  ब्यापार  और  पारगमन
 बाध्यकारी  रूप  से  जुड़े  हुए  मामले  हैं  ।  भारत  द्वारा  नेपाल  को  दी  गई  व्यापक  परारगमन  सुविधाओं
 का  भारी  पैमाने  पर  तस्करी  के  लिए  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  जिसका  भारतीय  अर्थव्यत्रस्था  पर

 बहुत  बरा  प्रभाव  पड़ा  ।  वर्ष  1978  में  कुछ  आपत्तियों  के  बावजूद  भाव्त  अलग-अलग  सन्त्रियों
 के  लिए  सहमत  हो  गया  परन्तु  उसका  परिणाम  अच्छा  नहीं  इसीलिए  अब  हम  एकमात्र
 सन्धि  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।

 अतः  वर्तमान  पूर्ण  रूप  से  नेपाल  की  ओर  से  की  गई  गलतियों  का  ही  परिणाम  है  ।]

 भारत  ने  अपनी  ओर  से  अन्तिम  समय  तक  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  4:  नेपाल

 थक्टूबर  1988  में  भारत  को  दिये  गये  आश्वासनों  को  पूरा  करे  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।

 व्यापक  सन्धि  की  समाप्ति  के  परिणामस्वरूप  नपालो  सामान  के  लिए  दी  जाने  वाली  उच्च

 प्राथमिकता  की  व्यवस्था  के  स्थान  पर  सामान्य  आयात-निर्यात  व्यवस्था  को  लागू  कर  दिया  गया  है
 जोकि  बहत  से  अन्य  तीसरे  देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापार  के  बारे  में  लागू  होती  है  ।  सरकार  ने  यह्‌

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  आगे  की  कार्यवाही  की  है  कि  ६सके  कारण  नेपाल  के  आम  लोगों  के  सामने

 उत्पन्न  होने  बाली  समस्याओं  को  न्यूनतम  किया  जा  सके  ।  यद्यपि  व्यापार  सन्धि  समाप्त  होने  वे  साथ

 ही  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  के  लिए  कोटा  प्रभाली  समाप्त  हो  गई  है  परन्तु  फिर  भी  नेपाल

 सरकार  को  यह  कहा  गया  है  कि  वर्ष  1989  के  दोरान  उन्हें  बेबी  दुरत्ष  नारियल

 तेल  इत्यादि  आवश्यक  वस्तुओं  की  पूर्ण  सप्लाई  की  जायेगी  ।  परन्तु  महोदय  उनकी  ओर  से  इसका

 कोई  जवाब  नहीं  आया  उनके  व्यापारियों  को  ये  सामान  उठाने  के  लिए  भी  नहीं  कहा
 गया  उन्हें  खोलने  के  लिए  नहीं  कहा  गया  कुछ  सामान  नेपाल  नहीं
 जा  रहा  है  ।
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 पारगमन के  क्षेत्र  अन्तर्राष्ट्रीय  कानूनों  के  अन्तर्गत  समुद्री  विंहोन  राष्ट्र  को  समुद्र  तक

 एक  पारगमन  मार्ग  इस्तेमाल  करने  का  अधिकार  पारगमन  संधि  के  बिना  भी  नेपाल  को  अंब
 उपलब्ध्र  हैं  : निम्नलिखित  सुविधाएं  णि  |  9

 1.  दो  पारगमन  स्थल  रक्‍्सोल  और  जो  कि  कलकत्ता  पत्दन  के  बहुत  निकट  हैं
 और  जिस  मागगं  से  पहले  अस्सो  से  नब्बे  प्रतिशत  लक  माल  ले  जाया  जाता  था  ।

 2.  कलकत्ता  पत्तन  पर  ऊपर  बताई  गई  सुविधाएं  ।

 बंगला  देश  और  भूटान  के  साथ  व्यापार  के  लिय्रे  पहले  वाले  पारगमन  मार्ग  ।

 4.  भारत  होकर  नेगाल  से  नेपाल  के  लिए  पारगमन  मार्ग  ।

 नेपाल  के  विदेश  मंत्रों  ने  26-27  1989  की  अपनी  नई  दिल्‍ली  यात्रा  के  दौरात  हमें
 व्यापार  सन्धि  का  नया  मसौदा  दिया  था|  यह  मसौदा  अबने  आप  में  यह  इंगित  करता  है  कि  नेपाल
 सरकार  स्वयं  पहले  की  स्थिति  से  हटना  चाहती  है  और  दर्ज  की  तरफ  जाना  चाहती
 इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  नेपाल  सरकार  भारत  के  साथ  पहले  वाली  व्यापांर  सन्धि  करने  क्री  इच्छुक  महीं

 जिसे  ।  अप्रैल  1989  भारी  मात्रा  में  बढ़ाये  गये  सीमा  शुल्क  से  यह  जिससे  भारत  से  निर्यात
 की  जाने  वाली  वस्तुओं  पर  जो  भी  रियायत्ती  सीमा  शुल्क  लगता  था  उसको  समाप्त  कर  दिया

 यह  ओर  भी  स्पष्ट  हो  जाता  है  इसलिए  हमें  यह  समझ्ञ  में  नहीं  आता  कि  भारत  पर  ब्यापार  के  क्षेत्र
 में  नेपाल  के  लिए  कठिनाईयां  पैदा  करने  का  आरोप  क्‍यों  लगाया  जाता  है  ।

 पारगमन के  क्षेत्र  में  नपाल  ने  पहले  वाली  ही  सन्धि  का  प्रवर्तन  चा८  है  ।

 बकि  भारत  व्यायार  और  पारगमन  की  एक  संपक्‍त  सन्धि  चाहता  नेपाल  जंसा  कि

 पहले  बताया  जा  चुका  पारगमन  की  सुविधाएं  उपलब्ध्र  हैं

 स्थिति  यह  है  कि  राष्ट्र  को  नववर्ष  के  अयने  संदेश  में  13  1989  को
 महामहिम  महाराजा  बीरेन्द्र  न ेउनके  भौगोलिक  रूप  से  समुद्र  बिटीन  राष्ट्र  होने  के  कारण  थोष  दी
 गईਂ  समस्याओं  को  पूर्ण  वार्ता  और  विवार  विमश  सेਂ  समाधान  करने  की  इच्छा  जाहिर  की

 इस  बीच  नेपाल  के  विदेश  मंत्री  ने  न्यूयाऊ  टाइम्स  और  को  अलग  अलग  दिये  गये  अपने
 साक्षात्कार  में  यह  बताया  गया  है  कि  नेपाल  भारत  के  साथ  अब  कोई  विशेष  संबंध  नहों  चाहता
 कि  किसी  अन्य  राष्ट्र  पर  अत्यधिक  निभंरता  ठीक  नहीं  है  और  यह  कि  अब  नेपाल  अन्योन्याश्रय  चाहता

 जैसा  कि  बताया  गया  है  इसकी  भी  पुष्टि  की  है  कि  !।  अप्रैल  से  लागू  सीमा  शुल्क  को
 नहीं  बदला  जायेगा  और  अनोखे  ओर  परंपरागत  संबंध  समाप्तਂ  हो  गयें  तदुपराम्त
 नेपाल  सरफार  के  मुख्य  प्रवक्ता  द्वारा  नेपाल  द्वारा  सिर्फ  एक  संधि  और  वो  भी  पारयमन  संधि  किये
 जाने  की  पुष्टि  करने  वाले  वयान  दिये  गये  तथाकथित  रूप  से  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  चूंकि
 भारत  यह  महसूस  करता  है  कि  नेपाल  ने  1950  की  संधि  का  उल्लंघन  किया  जिसे  नेपाल  ने
 स्वीकार  नहीं  किया  नेपाल-भारत  नेपाल  संबंधों  के  पूरे  परिवेश  पर  विस्तृत  और  सीधी  बात  करने
 को  तैयार  उन्होंने  तथाकथित  रूप  से  नेपाल  में  विदशी  नागरिकों  के  लिए  काय॑  नाग्ररिकता
 प्रमाणतत्र  और  प्रमाणयत्र  की  आवश्यकता  को  लागू  करने  के  नेपाल  सरकार  के  निश्चय  को
 दोहराया  है  ।

 इन  सभी  वर्षों  में  हमारी  इच्छा  नेपाल  के  साथ  संबृधों  को  जारी  रखने  की  राही  जोकि
 दोनों  देशों  ओर  उनक्री  जनता  के  लिए  लाभप्रद  हो  ।  साय  ही  हर  बार  हमने  उन्हें  आश्वासन  दिया कु
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 है  कि  उनकी  राष्ट्र  के  रूप में  उनकी  पहचान  का  हम  सम्मान  करते  हैं  और  हमारी  हादिक
 इच्छा  है

 कि  अब  ओर  भविष्य  में  उनकी  समृद्धि  1950  की  संत्रि  एक  दूसरे  के  हितों  को  ध्यान
 में  रखते  हुये  हमारे  आउसी  संबंधों  को  निर्श्वारित  करती  है  और  हमारे  इन  राष्ट्रों  के  बीच  एकता  के
 सिद्धान्त  को  विश्व  में  दर्शाती  है  ।  में  सदन  को  आश्वस्त  करना  चाहूंगा  कि  नेपाल  के  साथ  आपसी  लाथ
 पर  आधारित  संबंधों  को  कम  करने  की  हमारी  कोई  इच्छा  नहीं  है  ।

 नेपाल  द्वारा  इसके  विपरीत  घोषणा  के  बावजूद  भारत  ने  1950  की  संधि  की  समालोचना
 की  मांग  कभी  नहीं  की  यह  हमेशा  हमारी  हादिक  इच्छा  रहीं  है  और  अब  भीडैयही  है  कि  संधि  को
 भावना  कौ  लागू  किया  जा  सके  ।  लेकिन  नेपाल  के  हाल  ही  के  बयानों  से  ऐसी  किसी
 भावना  के  जोर  पकड़ने  का  फ्ता  नहीं  चलता  जैसा  कि  मैंने  विस्तृत  तोर  पर  बताया  है  कि  उन्होंने
 कई  अवसरों  पर  यह  दोहराया  है  कि  वह  1950  की  संधि  से  प्रसन्‍न  इससे  यह  बात  स्पष्ट  होती
 है  कि  दोनों  राष्ट्र  इस  संधि  के  सही  कार्यनिष्पादन  से  तथा  इस  संधि  की  भावना  को  अक्षरश्नः  लागू
 करने  से  लाभ  प्राप्त  कर  सकते  भारत  आपसी  संबंधों  के  ताने-बाने  पर  विचार  विमर्श  करने  का

 इच्छुक  है  और  इसके  लिए  तंयार  भी  है  ।

 हम  भारत-नेपाल  संबंधों  को  पहले  की  तरह  एक  आदर्श  के  रूप  में  जारी  रखना  चाहेंगे  ।  हमेशा
 की  तरह  हम  नेपाल  सरकार  ओर  उसके  लोगों  का  भला  चाहतें  हम  केवल  यही  चाहते  हैं  कि
 हमारे  आपसी  प्रभुसत्ता  आपसी  आपसी  लाभ  ओर  आपसी  समझबूझ  तथा  एक  दूसरे
 के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बने  रहें  नेपाल  के  लोग  हमें  इसमें  पीछे  नहीं  पायेंगे  ।  उनकी  चिन्ताओं
 को  मैं  समझ  सकता  हुं  तया  उनके  भविष्य  के  लिए  हादिक  शुभकामनाओं  के  अलावा  हमारे  हृदय  ऊें

 कुछ  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  बिदेश  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदान  की  मांगों  पर  सभी  कटोती
 प्रस्तावों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखता  हुं  ।  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  अपने  कटौती  प्रस्तावों
 को  अलग  से  रखना  चाहें  तो  वे  मुझे  बता  सकते  हैं  ।

 सभी  कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  और  अस्वोीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  विदेश  मंत्रालय  से  संउंध्ित  अनुदान  की  मांगों  को  मतदान  के  लिए

 प्रश्न  यह  है  कि  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  दो  में  मांग  संख्या  24  के  सामने  दिखाये  गए  मांग  शीर्षों  के  संत्रंध
 में  31  1990  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  व।ने  खर्चों की  अदायगी
 करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गयी  राजस्व
 लेखा  तथा  पूंजी  लेजा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  बर्द  1989-90  के  लिए  विदेश  मंत्रालय  से  संबंधित

 अनुदान  को  मांग

 मांग  संख्या  मांग  का  नाम  17  1989  को  सदन  पु  सदन  द्वारा  स्वीकृत |
 द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  अनुदान  की  मांग

 की  मांग  की  राशि  की  राशि
 का  का  रे  क  अब

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 विदेश  मंत्रालय  रू  रू  रू०  रू०

 24.  विदेश  मंत्रालय  52,89,00,000  महोदय, मेरा एक  367,69,00,000  53,67,00,000

 6.00

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ने  में  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  शेष  मांगों  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं
 ।  ।

 सफुह्ीन  सोज  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 स्रेफुद्दीन  सोज  :  यह  एक  छोटा  सा  ब्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  में  मुझे  याद  है  आपने

 सुझाव  दिया  था  महोदध  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं

 है । प्रो० सैफुदीन सोज : में आपने सुझाव दिया था ' । अध्यक्ष महोदय : आपकी बात को नहीं माना जाता श्रो० सेफुदोन सोज : आपका यह विनिर्णय था कि बजट समितियां बनायी बायेंगी । [ हिन्दी ] अध्यक्ष महोदध : अब नहीं । )
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 प्रो०
 सैरुहीन  सोज

 :
 इस  बार  हम  ऐसा  करेंगे  ***  ।

 े  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सोज  अब !  *

 (  अनुबाद  ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्ब

 मंत्रा
 नयों/विभागों  से  संबंधित  शेष  अनुदानों  की  मांगों  को  सभा  के

 मतदान  के  लिए  रखता
 हूं

 6.02  म०प०

 अनुदानों  को

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  वाणिज्य  संचार  रक्षा
 पर्यावरण  और  क्षम  मंत्रालय  आदि

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  निम्नलिखित  मंत्रालयों  से

 संबंधित  मांग  संख्याओं  के  सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षो  के  संबंध  में  3  1990  को  समाप्त
 होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखायी  गथी  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  संबंधी
 राशियों  से  अनधिक  संबधित  राशियां  भारत  की  संचिंत  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  :--

 (1)  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  6  और  7  ;

 (2)  वाणिज्य  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  8  और  9  ;

 (3)  संचार  मत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  10  से  12  ;

 (4)  रक्षा  मंत्रालय॑  से  संबंधित  मांग  संख्या  13  से  19  ;

 (5)  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  23  ;

 (6)  बित्त  म्त्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  25  से  28,30,31  और  33  से  37;

 (7)  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  38  और  39  ;

 (8)  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  40  ;

 (9)  स्व्रास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संक्ष्या  41  और  42  ;

 हू  गृह  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  43  से  47  और  90  से  95  ;

 (11)  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संड्था  48  से  5।  ;

 (12)  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  52  से  55  ;

 (13)  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  56  और  57;

 (14)  श्रम  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  58  ;

 (15)  बिधि  और  न्याय  मंत्रालय  से  संबंधित  माग  संख्या  59  ;
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 (16)  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  से  संबंधित  माँग  संख्या  60  ;  ह

 (17)  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  61  ;

 (18)  पट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  62  ;

 (19)  योजना  मंत्रालय  से  संबंधित
 मांग

 सूं्या  63  और  64  ;
 गा

 (20)  कायंक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  55  ;

 (21)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  से  संद्रंधित  मांग  संख्या  66  से  68  ;

 (22)  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  से  सबंधित  मांग  संख्या  69  और  70  ;

 (23)  जल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  71  से  73  ;

 (24)  बस्त्र  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  74  ;

 (25)  शहरी  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  75  से  77  ;

 (26)  जल  संसाधन  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  78  ;

 (27)  कल्याण  मंत्रालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  79  ;

 (28)  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  से  संबंधित  मांग  संख्यां  80  और  81  ;

 (29)  इलक्ट्रोनिकी  विभाग  से  संबंधित  मांग  संख्या  82  ;

 (30)  महासाभर  विकास  विभाग  में  संबंधित  मांग  संख्या  83  ;

 (31)  अंतरिक्ष  विभाग  से  संबंधित  मांग  संख्या  84

 (32)  लोक  सभा  से  संबंधित  मांग  संख्या  85  ;
 (33)  राज्य  सभा  से  संबंधित  मांग  संख्या  86  ;

 (34)  उप-राष्ट्रपति  सचिवालय  से  संबंधित  मांग  संख्या  88  ;

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ण  1989-90  के  लिए  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्रालय
 वाणिज्य  संचार  रक्षा  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  आदि  से  संबंधित
 अनुदानों  को  मांगे

 भांग  की  संख्या  मांग  का  नाम  17  1989  को  सदन  द्वारा
 सदन  द्वारा  स्वोकृत  अनुदान  की  मांग  की
 लेखानुदान  को  मांग  रकम
 को  रकस

 व--्््2ट  3  4

 राजस्तब॒  पूंजी  राजस्थ  पूजी
 रुपए  रुपए  रुपए  रुपए

 नागर  विमानन  और  पर्पटन  मंत्रालय
 1.  नागर  बिमानन  विभाग  12,09,00,000,  3,11,  00,000  60,45,  00,000  15,53,00,000
 2.  प्रयंटन  क्भिस  8,15,00,000  3,01,00,000  40,80,00,000  15,04,00,000
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 दानिज्य  मंत्रालय

 3.  वाणिज्य  292,88,00,000  28,24,00,000  14,64,42,00,000  :41,19,00,009
 4.  पूति  विभाग  ३,79,00,000  18,98,00,000

 अंचार  मंत्रालय

 5,  सचार  मंत्रालय  1,08,00,000  5,42,00,000  =

 6.  डाक  सेवाएं  204,79,00,000  8,03,00,000  1023,99,00,000  40,17,00,000

 7.  दूर  संबार  329,53,00,000  364,58,00,000  26,47,67,00,000  1822,91,00,000

 रका  संतावय  ,
 8.  रक्षा  मंत्रालय  121.67,00,000  29,33,00,000  608,38,00,000  146,66,00,000

 :9.  पेंशनें  224,93,00,000  .»  1124,64,00,000  कर

 10.  रक्षा  सेबाए  यल-सेना  1128,59,00,000  ws.  5642,96,00,000

 11.  रक्षा  सेवाएं-नौ  सेना  130,75,00,000  653,75,00,000  बन

 12.  रक्षा  संवाएं-वायु  सेना  312,26,00,000  1561,27,00,000  कि

 13.  रक्षा  झ्ायुघ  23,35,00,000  116,74,00,000  बन

 14.  रक्षा  सेवाएਂ  पर

 पू  जी  परिब्यय  ..  649,08,00,000  --  3245,39,00,000

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय

 15.  पर्यावरण  भोर  वन  मंत्रालय  35,11,00,000.  51,00,000  175,56,00,000  2,57,00,000

 बिस  मंत्रालय

 16,  आधिक  कार्यो  बिभाग  66,66,00,000  24,86,00,000  332,70,00,000  124,27,00,000

 और  स्टांम्प  49,17,00,000  30,86,00,000  245,82,00,000  134,29.00,000

 18.  वित्तीय  संस्थानों  को
 अदायबनियां  49,34,00,000  811,03,00,000  244,34,00,000  805,10,00,000

 19.  पेशने  88,74,00,000  443,70,00,000  कि

 20.  शज्य  सरकारों
 को  भनन्‍्तरण  625,94,00,000  17,50,00,000  3:29,69,00,000  87,50,00,000

 21.  सरकारी  सेवकों  भादि
 को  उघार  ~-  30,17,00,000  »«.  150,83,00,000

 272.  व्यय  विभाव  134,30,00,000  42,00,000  1171,48,00,000  2,10,00,000
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 23.  लेखा  परीक्षा  37,48,00,000  -«.  187,38,00,000
 -  24.  राजस्व  विनाग  *.  29,30,00,009  51,00,005_  37,67,00,000  -2,54,00,000

 25.  प्रत्यक्ष  कर  32,16,00,000  20,00,00,090..  +60,82,00,000

 26.  अप्रत्यक्ष  कर  51,43,00,000  21,23,00,000  :.  106,13.00,000

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय

 27.  खाद्य  विभाव  395,84,00,000  29,43,00,000  1979,19,00,000

 28.  नागरिक  प्रत्ति  4,99,00,000..  64,00,000.._  24,93,00,000  ३,20,00,000

 खाल  संसाघन  उद्योग  मंत्रालय  ः  ला

 29.  खाद्य  मंसाधन  उद्योग
 विभाग  13,37,00,000  8,37,00,000

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 30.  स्वास्थ्य  विभाग  71,59,00,000  27,87,00,000  357,95,00,000..._  —_139,36,00,000 00
 परेव्रार  कल्याण  हि
 विभाग  31,07,00,009  26,00,000  155,37,00,000  6,67,00,000

 गृह  संत्रालय

 32.  गृह  मंत्रालय  w.  _-17,50,00,000  6,67,00,000
 33  मंत्रिमंडल  3,50,00,00०  24,28,00,000  1024,10,00,000 1  21,40,00,000

 34,  पुलिस  24,28,00,000  174,74,00,000  72,24,00,000
 35.  गृह  मंत्नलय  का

 अन्य  व्यय  सरकारों  24,04,00,000..._  51,84,00,000 =  72,24,00,000
 36.  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सरकारों

 को  अन्तरण  253,68,00,000  = 13,00,000  1323 ,98,00,000  27,52,00,000
 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 37.  शिक्षा  बिभाग  15,92,00.000  32,00,000  +=  79,6 1,00,000  63,00,000
 38.  यबा  कार्य  और  खेल

 ब्रिभाग  79,00,000  3,42,00,000  82,21 ,00,000  17,08,00,000
 39.  कता  और  संस्कृति  विरान  79,00,000  3,42,00,000  224,67,09,000  ,00,000  1,67,00,000
 40.  महिला.ओऔर  बाल  विराम

 विभाग  57,50,00,000  ,00,000  45,34,00,000  224,67,00,000  226,67,00,000

 उद्योग मंत्रालय 44. भौद्योगिक विकास बिटाग 57,50,00,000 45,34,00,000_ 287,50,00,000. 226,67,00,000
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 42.  कंपनी  कार्या  1,33,00,000  1,00,000..  6,66,00,000  कि

 43.  रसायन भौर  पेट्रो-ससायन
 ा

 विभाग  2,83,00,000  14,01,00,000  14,16,00,000 =  70,09,00,000

 44.  सरकारी  उद्यम  विभाग  6,04,00,000  69,90,00,000.._  349,49,00,000

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय
 45.  सूचना  और  प्रसारण  -

 मंत्रालय  12,71,00,00  45,00,000...  63,56,00,000..._  2,24,00,000

 46.  प्रसारण  सेवाणਂ  85,37,00,000.  50,39,00,000  426,86,00,000  251,99,00,000

 श्रम  मंत्रालय

 47.  श्रम  मंत्रात्रय  50,15,00,000  21,00,000  250,86,00,000

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय

 48.  विधि  ओर  न्याय  30,99,00,000

 संसदो+  कार्य  मंत्रालय

 49.  सं  रदीय  कार्य  मंत्राजय  कम  83,00,000  न्क्त

 लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय

 50.  कामिक  लोक  शिकायत  और

 पेंशन  मंत्रालय  6,87,00,000...  54,00,000...  83,00,000  -

 पंट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय

 पैद्रोलियम  और  प्राकृतिक
 बस  मंत्रालय  और  92,77,00,000  2,71,00,000

 योजना  मंत्रालय

 52.  आवाजना  गंस संत्रालय  92,77,00,000  137,67,00,000

 53.  सां/ब्यकी  विभाग  6,22,00,000  34,01,00,000_  न्न्

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय

 54,  दाय॑ं  क्रम  कार्यान्‍्यबन

 मंत्रालय
 31,08,00,000

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय

 55.  ज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 विभाग  संत्रालय  26,33,00,000

 56.  शैज्ञानिक  और  औद्योगिकी
 अनुसंधान  विभाग  37,64,00,000...  88,00,000.._  157,08,00,000  4,42,00,000

 57.  जैव  श्रौद्योगिकी चिभाग॑  88,00,000..  188,19,00,000.._  4,78,00,000

 4,78,00,000
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 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय

 58,  हस्पात  बिभाग  10,11,00,000  107,79,00,000

 39.  खान  विभाग  -  26,22,00,000  10,54,00,000

 जल-भूंतल  परिवहन  संत्रालय

 €0.  जल-भूतल  परिवहन  4,96,00,000  24,40,00,000

 :  61,  सड़के  53,69,00,000  ,00,000 ह
 62.  पत्तन  दीपस्थ॒भ  भर

 नौवहन  76,55,00,000
 बस्ज्ोलोग  मंत्रालय

 63.  वस्त्नोश्योग  मंत्रालय  94,54,00,000  51,88,00,000

 शहरी  विकास  मंत्रालय

 64.  शहरी  विकास  और
 आवास  16,25,00,000  19,78,00,000

 65.  लोक  निर्माण  29,61,00,000  21,27,00,000

 66,  लेखन  सामश्री  शोर
 मुद्रण  13,01,00,000..._  72,00,000

 जल  संसाधन  मंत्रालय

 67.  जल  संसाधन  मंत्रालय  54,51,00,009  3,44,00,000
 कल्याण  मंत्रासय

 68.  कल्याण  मंत्रालय  $0,33,00,000  60,00,000

 परमाणु  ऊर्जा  बिभाग
 69.  परमाच  ऊर्जा  63,11,00,000  96,34,00,000
 70.  न्यूकलीय  विद्युत

 योजनाएं  70,70,00,000  40,00,00,000

 इलेक्ट्रानिको  विभाग  ॥॒
 71.  इलेक्ट्रानिको  12,76,00,000..  5,39,00,000

 महासागर  विकास  विभाग
 72.  महासागर  विकास

 विभाग  4,82,00,000  000
 अन्तरिक्ष  विभाग

 73.  अन्तरिक्ष  विभाग  43  ,93,  00,000.
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 विनियोग  2)  विधेयक

 4  5
 िरअगो भरी  न  चनन3ए

 संसद  राष्ट्रपति  और  उंप  राष्ट्रपति  क ंसचिवालय  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 85.  लोक  सभा  2,93,00,000  1,08,00,000  21,12,00,000

 86.  राज्य  सभा  5,78,00,000
 88.  उप-राष्ट्रपति  का

 सचिवालय  4,00,000

 गृह  मंत्रालय-संघ  राज्य  क्षेत्र
 बिना  बिधान  भंडल  वाले

 90.  दिल्‍ली  4,84.00,000  2,49,00,000  694,44,00,000  363,63,00,000

 94.  ज॑दमान  शोर  8...  +

 निकोबार  20,55,00,000  20,24,00,000  32,17,00,000

 92.  दादरा  और  नमर
 हवेली  4,22,00,000  1,70,00,000..  12,14,00,000  5,42,00,000

 93,  लक्षद्धीप  4,84.00,000..  ——  ——  $$
 94.  चंडीगढ़  23,67  6,44,00,000  विधेयक *

 95.  दमन  और  दीव  व्यय विभाग में  राज्य मंत्री (st  toto ----  विधि  ले

 6.04  मण्प०

 विनिवोग  2)  विधेयक  *

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1989-90  की  सेबाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।”

 जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1989-90  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 कतिपय  राशियों  का  संदाय  और  बिनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रश्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  अब  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 *»दिनांक  26-4-1989  के  भारत के  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।

 **राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित/प्रस्तुत  ।
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 विनियोग  2)  विधेयक  26  1989

 और  थो०  के ०  गढ़बी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  **:

 वित्तीय  वर्ष  1989-90  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संथित  निधि  में  से  कई
 राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  बिघेयक  पर  विचार  किया  जाये  1”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यहे  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1989-90  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संखचित  निधि  में  स ेकतिषय
 राशिण्गें  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  अब  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगा  प्रश्न  यह  है  ८

 *'कि  ख़ण्ड  2  से  4  ओर  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  से  4  और  अनुलथों  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खन्‍्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विदेयक  का  नास  विषयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 श्री  थो०  के०  गढ़बी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  भ्रहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 6.05  स०प०

 तत्पश्थात्‌  लोक  सभा  गुरुवार  27  1989/7  1911  के  ग्यारह
 ब्ल्े  म०पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ++राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित/प्रस्तुत  ।
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